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 लोक  सभा  वाद-विवाद

 लोक  सभा

 28  1989/  6  1911

 लोक  सभा  11  बजे  म०  पू०  पर  समवेत  हुई  ।

 महोदय  पीठासोन  हुए

 प्रदनों  क ेमोखिक  उत्तर

 प्रौद्योगिकी  तथा  पूंजीगत  सामान  का  ग्रायात  करने  के  लिए  विश्व  बेंक  से  ऋण

 ]

 *166.  अ!१०  चमा  दोशर  त्रिपाठी  :

 क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 वाया  प्रोद्योगिकी  तथा  पूंजोगत  सामान  का  आयात  करने  के  लिये  विश्व  बैंक  से  ऋण
 हेतु  सरकार  विचार-विमशं  कर  रही

 तो  इसके  लिए  क्रितनी  राशि  के  ऋण  की

 क्या  विश्व  बेंक  देने  के  लिये  सहमत  हो  गया

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 (2)  यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 [  प्रगुवाव  ]

 वित्त  मंत्रालय  में  प्राथिक  कार्य  विभाग  सें  शाज्य  संत्रो  एड्शार्डो  :  से

 (8)  एक  औद्योगिक  प्रोद्योगिकी  विकास  परियोजना  के  लिये  20  करोड़  डालर  के  एक  ऋण  के  वास्ते
 विश्व  बैंक  क ेसाथ  11  ओर  17  1989  के  बीच  चर्चा  की  गई  ऋण  के  सम्बन्ध
 में  बेंक  के  निदेशक  बोर्ड  को  स्वीकृति  अभी  प्राप्त  होनी  शेष  है  ।

 डा०  चश्परदोशर  जिपाठी  :  मैं  माननीय  मंत्री  जी  को  इस  बात  के  लिये  बधाई  देता  हूं
 कि  वह  हमारे  देश  के  औद्योगिक  विकास  के  संबंध  में  अत्यन्त  गम्भीर  और  सतक  किन्तु  क्या  मैं  उन

 देशों  के नाम  जान  सकता  हूं  जहां  से  ऋण  प्राप्त  किये  जाने  हैं  या  प्रौद्योगिकी  का  आयात  किया  जाता  है
 तथा  इसका  हस्तेमाल  किस  प्रकार  होगा  तथा  देश  के  भीतर  इसका  प्रयोग  कब  किया  जाएगा  ।

 ओर  एड्शार्शो  ऋण  किसी  देश  विशेष  से  प्राप्त  नहीं  किया  जाना  है  ।  यह
 ऋण  विश्व  बैंक  से  लिया  जाएगा  ।  जैसा  कि  मैंने  पहले  बताया  यह  200  मिलियन  डालर  इस



 सौखिक  उत्तर  28  1989

 ऋण  का  उद्देश्य  हमारे  उद्योगों  को  आधुनिक  लागत  कम  करना  तथा  कार्यकुशलता  बढ़ाना
 इस  ऋण  का  प्रयोजन  भी  थही  है  जो  आम  तौर  पर  बाहर  से  प्राप्स  किये  जाने  वाले  ऋण  का  होता  है
 अर्थात  अपनी  आत्मनिर्भरता  में  सुधार  करना  तथा  उसे  मजबूत  बनाना  तथा  सुधार  तथा  उन्नयन  द्वारा

 हमारी  स्वदेशी  प्रौद्योगिकी  को  मजबूत  बनाना

 डा०  चन्द्रशेशर  महोदय  इस  बात  को  ध्यान  में  रखते  हुए  सरकार  ने  1976  में
 प्रौद्योगिकी  विकास  निधि  योजना  नामक  एक  योजना  आरम्भ  या  स्थपित  की  उद्देश्य  वही  था  जो
 मंत्री  महोदय  ने  अभी  कया  मैं  यह  जान  सकता  हूं  कि  यह  प्रौद्योगिकी  विकास  कोष  योजना  जो
 1976  में  कतिपय  उपबन्धों  के  अन्तर्गत  आरम्भ  की  गई  इसने  देश  में  स्थित  उद्योगों  क ेविकास
 भौर  फंब्टरियों  के आधुनिकीकरण  के  लिये  सराहुनीय  कार्य  किया  है  या  नहीं  ?  दूसरे  मैं  यह  जानना

 चाहता  हूं  कि  क्या  इस  योजना  से  विदेशों  से  प्रौद्योगिकी  का  आयात  करने  या  ऋण  प्राप्त  करने  में  कोई
 बाधा  आई  है  ।

 थी  एड्शार्डो  फेलोरो  :  ऋण  प्राप्त  होने  से  ही  पहले  हम  अभी  यह  घोषणा  नहीं  कर  सकते
 कि  उसका  इस्तेमाल  किस  प्रकार  होगा  ?  किन्तु  फिर  भी  इस  समय  हम  केवल  यही  कह  सकते  हैं  कि
 इसका  इस्तेमाल  तकनीकी  विकास  कोष  के  वित्तपोषण  के  लिये  किया

 क्री  श्रीबललम  पाणिप्रही  :  हमने  ऋण  की  मात्रा  निर्धारित  की  किन्तु  मैं  वित्त  मंत्री  महोदय
 से  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  इस  ऋण  की  शर्तें  क्या  हैं  तथा  वह  कौन से  क्षेत्र  हैं  जिन  भे ऋण  की
 यता  से  प्रौद्योगिकी  को  उन्नत  बनाया  जाना  है  ?  मैं  उन  क्षेत्रों  तथा  ऋण  की  शर्तों  के  संबन्ध  में  जानना

 चाहता  हूं  ।

 थी  एडप्रार्डो  जिन  क्षेत्रों  में  इस  ऋण  का  इस्तेमाल  होगा  तथा  ऋण  के  प्रयोजन  के
 संबंध  में  मैंने  पहले  ही  बताया  है  ।  जहां  तक  ऋण  की  शर्तों  का  संबंध  मौटे  तौर  पर  मैं  यही  कह  सकता

 हैं  कि यह  ऋण  आसान  शर्तों  पर

 राज़्यों/संध  राज्य  क्षेत्रों  पर  केन्द्रीय  ऋण

 *169,  भ्री  सेदव  शाहबुहीोन  :

 क्या  घित्त  मन्त्री  यह  बताने  की  क्ृपा  करेंगे  कि  :

 सभी  राज्यों/संघ  राज्य  क्षेत्रों  पर  1  1989  को  कितना  केन्द्रीय  ऋण

 इनमें  से  प्रत्येक  द्वारा  वर्ष  1988-89  के  दोरान  केन्द्रीय  ऋण  पर  कितना  ब्याज  अदा
 किया  गया  और  व  1989-90  के  दौरान  कितने  ब्याज  की  अदायगी  का  अनुमान

 केन्द्रीय  ऋण  और  अनुदानों  के  अतिरिक्त  प्रत्येक  राज्य  सरकार  को  वर्ष  1988-89  को

 कुल  कितना  राजस्व  प्राप्त  हुआ  और  1989-90  के  दौरान  कुल  कितना  राजस्थ  प्राप्त  और

 राज्य-वार  भीर  वर्ष-वार  कुल  राजस्व  में  से  कितने  प्रतिशत  राशि  ऋणों  की  अवायगी  में
 निकल  जाती  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  व्यय  बिसाग  सें  राज्य  मंत्री  बो०  के०  गढ़बो  )  :  1  1989
 ऐ  स्थिति  के  अनुसार  सभी  राज्यों  तथा  साथ  ही  संघ  राज्य  क्षेत्रों  की  ओर  बकाया  केन्द्रीय  ऋणों  की

 कुल  राशि  56312.07  करोड़  रुपए
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 से  ये  सूचनाएं  क्रशः  और  में  दी  गई  हैं  जिन्हें
 सभा  पटल  पर  रखा  जाता  है  ।

 रुपए

 क्र०  सं+  राज्य/संघ  राज्य  क्षेत्र  1988-89  1989-90
 के  दोरान  केन्द्रीय  ऋणों  पर  दिया  गया  ब्याज

 2  3  4
 ः

 ह

 1.  आमन्प्र  प्रदेश  229.60  263.67

 2.  अरुणाचल  प्रदेश  7.59  15.81

 3.  असम  184.02  224.58

 4.  बिहार  313.51  345.89

 5.  39.56  37.17

 6.  गुजरात  258.51  308.29

 7.  हरियाणा  93.26  109.47

 8.  हिमाचल  प्रदेश  32.14  42.12

 9.  जम्मू  व  कश्मीर  142.86  144.0!

 10.  कर्नाटक  171.00  194.84

 11.  केरल  125.43  135.77

 12.  मध्य  प्रदेश  207.37  246.67

 13.  महाराष्ट्र  451.37  537.73

 14.  मणिपुर  9.80  10.14

 15.  मेघालय  6.51  8.45

 16.  मिजोरम  9.94  14.25

 17.  नागालेंड  9.96  10.75

 18.  उड़ीसा  131.17  151.52

 19.  पंजाब  119.78  114.26

 20.  राजस्थान  205.81  221.85



 '
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 ]  2  3  4

 2).  सिक्किम  3.03  3.61

 22.  तमिलनाडु  179.54  182.46

 23.  त्रिपुरा  7.५6  9.26

 24.  उत्तर  प्रदेश  493.00  626.13

 25.  पश्चिम  बंगाल  357.72  387.53

 26.  पांडिचेरो  10.69  13.06

 जोड़  3781.33  4359.25
 बीना  जज  कल-+लल-त-+_________ञबबब.ब.त्ौ्.ौ्न्..-..््््तहत
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 मौखिक  उत्तर  28  1989

 श्री  सेयद  शाहबह्ीन  :  अध्यक्ष  दिए  गए  उत्तर  तथा  सभा  पटल  पर  रखे गए  विवरण
 से  जो  तस्वीर  उभरती  है  वह  गम्भीर  चिन्ता  का  विषय  कुल  केन्द्रीय  ऋण  56,000  करोड़  रुपए
 से  अधिक  है  तथा  सभी  राज्यों  और  संघ  राज्य  क्षेत्रों  की  190  8-89  में  कुल  राजस्व  तथा  पूंजी
 लेखा  53,000  करोड़  रुपए  से  थोड़ी  अधिक  तथा  1989-90  में  इनके  57,000  करोड़  रुपए  से  थोड़ी
 अधिक  होने  की  आशा  है  ।  इस  प्रकार  मोठे  तौर  पर  स्थिति  यह  है  कि  राज्यों  तथा  संघ  राज्य  क्षेत्रों  पर
 उनकी  एक  वर्ष  की  कुल  आय  के  बराबर  कजं  है  ।  महोदय  यह  एक  अत्यन्त  गम्भीर  स्थिति  मैं
 माननीय  मंत्री  महोदय  से  1989  की  स्थिति  के  अनुसार  राज्य-बार  ब्यौरा  जानना  चाहता
 यदि  वह  चाहें  तो  इसे  सभा  पटल  पर  रख  सकते  किन्तु  हस  समय  मैं-उनसे-यह  जानना  चाहता  हूं  कि

 यह  बकाया  कितनी  अवधि  में  इकट्ठा  हुआ  इस  अवधि  के  दौरान  राज्यों  ओर  संघ  राज्यਂ  क्षेत्रों  को

 कुल  कितने  अनुदान  दिए  गए  ?  तथा  इन  ऋणों  पर  देय  ब्याज  की  दर  है  ?

 थक्री  बो०  के०  गढ़वी  :  माननीय  सदरय  ने  बहुत  से  प्रश्नों  को  जोड़  दिया  है  तक
 राज्य-वा र  ब्यौर  का  संबंध  है***

 भ्रध्यक्ष  महोंदय  :  यह  राजनयिक  रहे  वह  जानते  है  कि  कंसे  किया

 श्री  बो०  पे०  गढ़त्री  :  बेशक  क्योकि  वह  भारतीय  विदेश  सेवा  में  रह  चुके  हैं  जहाँ तक
 1989  को  राज्य-वार  बकाया  की  स्थिति  का  संबंध  है  वह  इस  प्रक्मर  है  :

 आन््भ्र  प्रवेश  3341.09  करोड़  रुपए

 अरुणाचल  प्रदेश  327.10  करोड़  रुपए

 क्या  मैं  सभो  राज्यों  के  लिए-बताऊं  ?

 भरी  सेबद  शाहबुद्दीन  : आप  इसे  सभा  पटल  पर  रख  सकते  हैं  ।

 को  बो  ०  के  ०  गढ़वी  :  1984  में  इन  सभी  ऋणों  को  एक  साथ  मिला  दिया  गया  ।  योजना

 लघु  बचतों  संबंधी  तथा  अन्य  कई  प्रकार  के  ऋण  व्याज  की  दर  अलग-अलग  रकमों  पर  भिन्न

 किन्तु  कमोवेश  यह  9.75  प्रतिशत  या  कई  बार  उससे  कुछ  अधिक  है  वित्त  आायोग  सिफारिश
 से  ऋणों  का  निर्धारण  भी  कियाਂ  जा  रहा  विशेष  की  विशेष  परिस्थितिथों  को
 ध्यान  में  रखते  हुए  कुछ  ऋण  माफ  भी  किए  जा  रहे  मैं  जानता  हूं  कि  राज्यों  के  खजाने  पर  ऋणों
 का  बोझ  थोड़ा  ज्यादा  है  किन्तु  वहण्डसलिए  है  कि  राज्यों  को  भी  संसाधन  जुटाने  में  अपनी  भूमिक्रा
 निभानी  होती  है  राज्य  द्वारा  अपने  संसाधन  न  जुटा  पाने  का एक  कारण  यह  है  कि  उनके  सरकारों
 उपक्रभों  का  योगदान  आशाओं  के  अनुरूप  नहीं  है  हम  बहुत  चाहते  हैं  और  हम  राज्यों  को  भी  यह  बात
 जता  रहे  हैं  कि  साधनों  का  विस्तार  करने  में  उन्हें  महत्वपुर्ण  भूमिका  अदा  करनी  है  अब  मुझे  विश्वास

 है  कि  राज्यों  को  भी  इस  स्थिति  की  जानकारी  है॥

 भरी  संयब  शाहबरुद्दोत  :  मैंने  ठस्ती  अवधि  अर्थात  1989  के  दौरान  दिए  गए  कुल
 अनुदान  के  बारे  में  भी  पूछा  है  ।

 शो  बो०  के०  गढ़वो  :  जहां.तक  उस  अवधि  के  अनुदानों  का  संबंध  मुझे  खेद  है  कि  मेरे  पास
 शायद  इस  समय  आंकड़े  उपलब्ध  नहों  हैं  क्योंकि  दो  प्रकार  के  राज्य  हैं--असम  और  जम्मू-कश्मीर  जैसे

 विशेष  प्रकार  के  राज्य  तथा  दूसरे  सामान्य  वर्ग  के  राज्य  ।  यदि  माननीय  सदस्य  चाहते  हैं  तो  मैं  उन्हें
 जानकारी दे  ॥;
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 श्री  सेयद  शाहबुह्ोत  :  मैंने  यह  प्रश्न  इसलिए  पूछा  है  क्योंकि  मुझे  कुछ  राज्यों  की  चिन्ता  है
 विशेषकर  वह  राज्य  जिनकी  स्थिति  ठीक  नहीं  है  |  उन्हें  केन्द्रीय  से  मिलने  वाले  अन  दान  और
 ऋण  के  अनुपात  की  चिन्ता  है  ।

 मैं  अब  अन्य  दो  विवरणों  की  बात  करता  मेरा  विचार  है  कि  राज्य  सरकारें  केन्द्रीय  सरकार  से
 जो  ऋण  लेती  है  उसके  अलावा  वह  लोक  ऋण  भी  जुटाती  है  ।  वाणिज्यिक  स्रोतों  स ेऋण  लेती  बह
 भारतीय  रिजवं  बेंक  से  ओवर  ड्राफ्ट  भी  करती  इन  सभी  पर  इन्हें  ब्याज  के  रूप  में  कुछ  राशिं
 अदा  करनी  पड़ती  जेसा  कि  माननीय  सदस्य  ने  अभी  बताया  केन्द्रीय  ऋण  पर  उन्हें  9.75  प्रतिशत
 ब्याज  देना  पड़ताਂ  मैं  चाहूंगाਂ  कि-चह  इस  बात्त।पर  विथार  करें  कि  क्या  यह  क्र  अधिक  है  ।

 आधिर  धार  जब  उम्होंने  मुझे  राजनयिक  कहा  है  तो  मैंग्उत्हेंत्याद  दिलप  ६ं  कि  क्षभी'ऋणी  देश
 हमेशा  ही  यह  देते  हे  विकसित-देशों  स ेलिए  गए  ऋण  की  ब्याज  दर  इस  स्तर  से  काफी  कम

 यह  के  वत्न  2  प्रतिद्मत  से  3  प्रतिशत  होती  चाहिए  जो  केवल  ऋण  प्रभार  के  रूप  में  लिया

 हमारे  अपने  देश  में  हमें  कप्त  भाग्यथाली  राज्यों  और  संघ  राज्य  क्षेत्रों  के  प्रति  उसी  प्रकार

 भूति  रखनी  चाहिए  जंसी  कि  हम  विकासशील  देशों  के  लिए  विकसित  देशों  से  उम्मीद  रखते

 मैं  इस  बात  का  जिक्र  करना  चाहता  हूं  कि  जेसाकि  विवरण-2.ओर  3  है  ऋण
 सेवा  प्रभार  बहुत  से  राज्यों  में  कुल  प्राप्तियों  के  त्रिप्ताजनक  अनुपात  में  मैं  माननीय  मंत्री

 महोव्रय  का  ध्यात  भररेर  आकर्षित  जहां  यह्  अरुणाचल  गोवा  जम्मू  और  कश्मीर
 तथा  मिजोरम  के  संबंध  में  की  सुरक्षित  सीमा  पार  कर  चुका  मेरा  राज्य  बिहार  भी

 कोई  म्रहुत  पीछ  नहीं  एक  वर्ष  में  यह  सुरक्षित  सीमा  पार  कर  यह  इस  समय  18%
 के  आश्षपास  अरुणय्वत्र  प्रदेश  के  मामले  में  मह  31.5  प्रतिशत  पर  पहुंच  चुका  असम  के  मामले  मे

 32.5  प्रतिशज्ञ  तथा  ग्रोब्रा  के  मामले  कश्मीर  के  मामले  में  यह  43  प्रतिशत
 आप  छरा  सोचिए  कि  राजस्व  प्रापप्तियों  के  रूप  वसूल  किए  गए  100  रुपए  में  से  43  रुपए  अकेले
 केन्द्रीय  को  अदा  करने  पड़ते  इस  बात  का  तो  कोई  जिक्र  नहीं  है  कि  अन्य  कर्जों  पर  कितनी

 देनी  पड़ती  इस  प्रकार  राज्य  पूरी  सरह  से  द्रीवालिया  हो  जाएंगे  ।

 इसलिए  मैं  चाहता  हूं  कि  महोदय  मुझे  बताएं  कि  कुल  कर्जों  के  मं  स  केग्रल  केन्द्रीय
 सरकार  ने  ऋणोंः  के  संबंध  में-केखीय  सरकार  के  दिमाग  में  क्या  उथाय  ताकि  20  प्रतिशत

 सुरक्षित  सीभा  पार  कर  चुके  राज्यों  को  वित्तीय  दिवालिमापन  से  चना का  जा:सक्रे-  ?

 श्ो०  के०  मैं  इस.ब्रात  से  सहमत  हूं  कि  जहां  तक  ऋण  सेवा  अनुपात  का  संबंध

 कुछ  राज्यों  मे  ग्रह  अधिक  रूपसे  यह  13.64  प्रतिश्मत  बेठता  किन्तु  कुछ
 राज्यों  का  यह  अनुपात  अधिक

 किन्तु  इसे  क्रम  रने  के  उद्देश्य'से यह  कि.वह  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  दी  जाने
 वाली  रिबायतों  परनिर्धर  रहें  क्यरेंकि  वित्त  अज्योग  बाइ-थाजर  प्रत्येक  राज्य  की  वित्तीय  स्थिति  देख  रहा
 है  तथा  वह  ऋणों  का  निर्धारक  करके  तथा  उन्हें  माफ  क्र  कुछ  राहत  देते  का  प्रयत्न  कर  रहे

 इस  बात  की  तुलना  करना  किश्विकासशील  देशों  को  विंकसित  देशों  सेः  रिथायती  दरों  पर  ऋण
 मिलना  तकंसंगत  दलील  नहीं  हैਂ  क्योंकि  हम  एक  हो  वेश-के  अंग  केम्द्रीय  सरकार  स्वयं  एक

 विकासशील  देश  है  |  हम  स्वयं  बहुत  ऊंची  दरों  पर  ऋण  भे  रहे  हैं  और  राज्यों  के'रियायती  दरों  धर
 रहे et  :39
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 गा  -  क्ााा।ा  न  भय

 हाल  ही  राज्यों  को  लघु  बच्ततों  पर  प्रतिशत  तथा  अन्यों  पर  9.75  प्रतिशत  देने  पड़े  ।

 हमारे  कर्जों  पर  ब्याज  की  दर  13  प्रतिशत  से  15  प्रतिशत  विदेशी  कर्ज  जो  हमें  रुपए  के  रूप  में  मिल
 रहे  उन  पर  भी  ब्याज  दर  बहुत  अधिक  है  ।

 अतः  मैंने  यह  निवेदन  करना  है  कि  राज्यों  को  भोी  अपने  विक्तीय  मामलों  के  प्रबन्ध  में  अपने
 उत्तरदायित्व  की  पूरी  तरह  अवहेलना  नहीं  करनी  चाहिए  ।  उन्हें  भी  इसके  बारे  में  बहुत  ही  उद्यमी  होना

 उन्हें  भी  उनके  बारे  में  बहुत  ही  तत्पर  होना  पड़ेगा  और  उन्हें  अपने  वित्तीय  साधनों  का  बेहतर
 तरीके  से  प्रबन्ध  करना  चाहिए  ।

 श्रो  सेयब  शाहश्रुद्दीन  :  बिल्कुल  यही  अपेक्षा  देश  और  वित्तीय  संस्थाएं  कर  सकती  हैं  ।

 प्रो०  एन०  जी०  केन्द्र  क्या  करता  है  ?  आप  केन्द्र  के  दृष्टिकोण  को  व्यक्त  कीजिए  ।

 भरी  रास  सिह  यादव  :  अध्यक्ष  माननीय  मंत्री  ने  अभी-अभी  यह  उल्लेख  किया  है  कि

 यहां  दो  श्रेणियों  के  राज्य  एक  विशेष  श्रेणी  है  ओर  दूसरी  सामान्य  श्रेणी  असम  तथा  जम्मू  और
 कश्मीर  विशेष  श्रेणी  में  ऐसे  भी  कुछ  राज्य  हैं  जोकि  लगातार  द॑वी  विपत्तियों  का  सामना  करते  रहे
 हैं  और  राजस्थान  उनमें  से  एक  राजस्थान  ने  भारी  ऋण  लिये  हैं  ओर  राज्य  की  वित्तीय  स्थिति  आज

 बहुत  ही  शोचनीय  मैं  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  माननीय  मंत्री  सभा  को  यह  आश्वासन  देंगे
 कि  राजस्थान  सरकार ने  देवी  विपत्तियों  के  लिए  जो  ऋण  लिए  उन्हें  बट्ट  खाते  डाल  दिया  जाएगा  ?

 क्री  बो०  के  ०  गढ़वो  :  मैं  समझता  हूं  कि  कुछ  राज्यों  में  - अपनी  भोगोलिक  स्थिति  की

 वजह  से  और  अपनी  प्राकृतिक  परिस्थितियों  की  वजह  से  सूखा  और  अकाल  ज॑ंसी  देवी  विपत्तियां  आती

 रहती  हैं  ।  राजस्थान  का  एक  भाग  ऐसी  ही  स्थिति  का  सामना  कर  रहा  लेकिन  माननीय  सदस्य  को
 इस  बात  को  प्रशंसा  करनी  चाहिए  कि  जब  हम  उनके  स्रोतों  में  वृद्धि  करने  ५र  विचार  करते  तब  हम
 वहां  ज्ोतों  में  वृद्धि  की  संभावनाओं  तथा  क्षमता  पर  भी  विचार  करते  जब  वहां  पर  गंभीर

 सूखा  अथवा  अकाल  पड़ता  तो  उसके  लिए  अलग  तंत्र  है  जिनके  द्वारा  हम  राज्यों  की  सहायता  करने
 का  प्रयास  करते  हमारा  केन्द्रीय  दल  वहां  वे  वहां  पर  नुकसान  का  अनुमान  लगाएंगे  और
 तब  हम  उन्हें  राहत  भादि  देते  उन्हें  इसके  साथ  नहीं  जोड़ा  जाता  क्योंकि  यह  योजना  पक्ष  की  तरफ
 है  ।  हम  योजना  पक्ष  के  स्रोतों  को  जिनमें  राज्यों  के  घाटे  में  बुद्धि  होती  जहां  तक  संभव  हो  सकता  है
 अधिक-से-अधिक  पूरा  करने  का  प्रयास  कर  रहे  लेकिन  जहां  तक  ऋणों  को  बट्ट  खाते  डालने  का
 संबंध  इससे  पूर्व  वित्त  आयोग  ने  कुछ  राज्यों  में  ऐसा  किया  हम  भी  राज्यों  की  ऋण  ग्रस्तता  के
 बारे  में  वित्त  आयोग  को  यह  मामला  भेज  रहे  हैं  और  वित्त  आयोग  इस  वात  का  पता  लगाएगा  कि
 कितनी  राहत  दी  जा  सकती  मुझे  आशा  है  कि  दूसरा  प्रतिवेदन  जो  आएगा  उसमें  राज्य  के  इन

 पहलुओं  पर  भी  विचार  किया  क्योंकि  वित्त  आयोग  को  विचार  के  लिए  भेजे  गए  मामलों  में  यह
 भी  एक  विषय

 भी  पो०  कुलमबईबेलू  :  विवरण  संख्या  2  में  यह्  बताया  गया  है  कि  तमिलनाडु  के  लिए
 पूंजी  प्राप्तियां  1313.19  करोड़  रुपए  थीं  जिसमें  वर्ष  1988-89  के  केन्द्रीय  ऋण  शामिल  नहीं  हैं  ।
 जबकि  वर्ष  1989-90  के  लिए  इसे  733.25  करोड़  रुपए  बताया  गया  पूली  प्राप्तियों  में  400
 करोड़  रुपए  से  अधिक  को  कमी  कर  दी  गई  मेरा  तिवेदन  यह  है  कि  तमिलनाडु  के  मुख्य  मंत्री  जंसे
 ही  28  जनवरी  को  मुख्य  मंत्री  को  पद  उन्होंने  यह  बताया  था  कि  खजाना  खाली  था  और  अन्न
 भण्डार भी  खाली  कया  मैं  जान  सकता  हूं  कि  क्या  राज्य  सरकार  वित्तीय  दिवालियेपन  के  संकट  में
 है  और  क्या  उन्होंने  केन्द्रीय  सरकार  से  ऋण  के  लिए  कहा  है  ?  हाल  हो  उन्होंने  गैर-राजपत्रित
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 सरकारी  कमंचारियों  के  लिए  400  करोड़  रुपए  की  घोषणा  की  यह  घनराशि  उनको  दी  जा  रही
 घनराशि  के  अलावा  जब  राज्य  सरकार  की  वित्तीय  स्थिति  बहुत  ही  बुरी  ह ैऔर  जब  वहां  वित्तीय
 दिवालियापन  तो  वह  किस  प्रकार  इसकी  घोषणा  कर  सकते  हैं  ?  क्या  मैं  यह  जान  सकता  हूं  कि  कया
 इस  तथ्य  को  केन्द्रीय  सरकार  की  जानकारी  में  लाया  गया  है  अथवा  नहीं  ?

 —e  गा  तक  +---

 श्री  बी०  के०  गढ़वी  :  माननीय  सदस्य  ने  केन्द्रीय  ऋणों  और  अनुदानों  को  छोड़कर  पूंजी
 प्राप्तियों  के  बीच  तुलना  की  यह  एक  बहुत  ही  ध्यान  देने  योग्य  बात  है  कि  वर्ष  1989  में  यह  घनराशि
 कम  होकर  733.25  करोड़  रुपए  तक  पहुंच  इससे  राज्य  की  पूंजी  प्राप्तियों  के लिए  अपनी  क्षमता
 का  पता  चलता  है  और  इससे  राज्य  के  राजकोषीय  तंत्र  के  उनके  प्रबन्ध  के  बारे  में  भी  पता  चलता  है  ।

 जहां  तक  राज्यों  का  संबंध  जेसाकि  आप  जानते  हमारा  संधीय  ढांचा  है  और  यदि  कोई  राज्य
 अपथ्ययता  का  सहारा  ले  रहा  है  तब  हमारे  लिए  कुछ  भी  कहना  बहुत  ही  कठिन  मैं  तमिलनाडु
 अथवा  किसी  अन्य  राज्य  की  कोई  निन्दा  नहीं  कर  रहा  लेकिन  कभी-कभी  हम  देश्वते  हैं  कि  राज्य

 बहुत  ही  चालू  लोकप्रिय  उपाय  अपनाते  हैं  और  उससे  वे  अपव्ययता  का  सहारा  लेते  हम  चाहते  हैं
 कि  उनमें  बेहतर  सूझब॒झ  की  भावना  आए  ताकि  वित्तीय  ढांचा  असन्तुलित  न  होने

 उद्यमियों  को  बेंक  ऋण

 *171.  श्री  सोमनाथ

 क्या  विस  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 भारतीय  स्टेट  बंक  और  राष्ट्रीयक्ृत  बेंकों  द्वारा  गत  तीन  वर्षों  के दौरान  वर्षवार  कितने
 उद्यमियों  को  ऋण  दिये  गये  ;

 आवेदन-पत्र  प्राप्ति  के  पश्चात्  ये  ऋण  देने  में  औसतन  कितना  समय  लिया  और

 उद्यमियों  द्वारा  आवेदन-पत्र  दिये  जाने  और  उनको  ऋण  प्राप्त  होने  के  बीच  लगने  वाले
 समय  को  कम  करने  हेतु  सरकार  ने  क्या  उपाय  किये  हैं  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  प्राथिक  कार्य  विभाग  में  राज्य  मंत्री  एडआर्डो  से
 एक  विवरण  सभा  पटल  पर  रख  दिया  गया  है  ।

 बिवरण

 से  भारतीय  रिजवं  बेंक  ने  सूचित  किया  है  कि  बैंकों  की  वर्तमान  आंकड़ा  सूचना
 प्रणाली  से  प्रश्न  में  पूछे  गए  ढंग  से  सूचना  प्राप्त  नहीं  होती  फिर  भी  प्राथमिकता  प्राप्त  क्षेत्र  के  अग्रिमों
 के  संबंध  में  उपलब्ध  ऋण  कर्ता  खातों  की  संख्या  से  संबंधित  सूचना  नीचे  दी  गई  है  :--

 ऋणकर्ता  खातों  को  बकाया  राशि
 संख्या  रुपये )

 दिसम्बर  1986  261.57  23811

 दिसम्बर  1987  297.88  27810

 दिसम्बर  1988"  330.97  32564
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 तीन  वर्षों के  वोसन  सभी“श्रेषियों
 के

 के  नाम  सरकारी  क्षेत्र  के  बैंकों  की  कुल
 अग्रिमों  की  राशि  नीचे  मई  है  :--

 दिसम्बर  1986  56,780

 दिसम्बर  1987  63,522

 76,205 दिसम्बर  1988

 प्राथशिकता  प्राप्त  क्षेत्रों  के  संबंध  में  भारतीय  रिजवं  बैंक  के  वर्तमान  मार्गनिर्देशों  के'अनसार
 प्राथबिकता  प्राप्त  क्षेत्र  केसभी  ऋण  प्रस्तावों  को  निबटाने  के  लिए  बैंकों  को  समय  अनुशासन  का  कड़ाई

 से  पालन  करना  होता  ये  मार्गनिदेश  बैंकों  को  ये  आदेश  देते  कि  25,000/-  रुपए  तक  की  ऋण
 सीमा  के  सभी  आवेदन  पत्र  प्राप्ति  की  तारीख  से  दो  हफ्तों  के  अन्दर-अन्दर  और  25,000/-  रुपए  से
 अधिक  की  ऋण  सीमा-के  आवेदन  पत्र  8  से  9  हफ्तों  के  अन्दर-अन्दर  निपटाए  जाने  चाहिएं  |  बैंकों  के
 निदेशक  मंडलों  को  भी  स्थिति  की  आवधिक  समीक्षा  करनें  के  आदेश  दिए  गए  हैं  ।

 क्री  सोमनांथ  रथ  :  मेरा  प्रश्नभारतीय  स्टेट'बैंक  और  राष्ट्रीयकृत  बैंकों  द्वारा  कितने
 मियों  को  ऋण  दिए  के  बारे  में  इसके  बजाय  उत्तर  1985  को  ऋणी  खातों  की
 संख्या  के  बारे  में  दिया  गया  इस  तरह  के  खातों  की  संख्या  330.97  लाख  थी  और  बकाया  राशि
 32,564  करोड़  रुपये  सरकारी  क्षेत्र  के  बेंकों  की  कुल  बकाया  अग्रिमों  की  राशि  1988
 को  70,205  करोड़  उच्चेमियों  को  विएश्यानेए  काले  ऋणों“भौर  अप्रिमों  को  साजसहाग्रता  के  साथ

 जोड़  दिया  जाता  है  और  ये  कम  ब्याज  पर  दिये  जाते  हैं  ओर  ये  ऋण  चरणबद्ध  तरीके.से  दिए  जाते

 यह  हूं  कि  ऋणों  की  जांच  करने  के  लिए  कोई  एजेंसी  है  जो  प्रथम  चरण  में  दिए  गए
 ऋणों  के  व्यय  की  जांच  करे  और  जो  ऋणों  की  दूसरी  किस्त  देने  से  पहले  यह  सुनिश्चित  कर  सके  कि
 प्रथम  चरण  में  जो  ऋण  दिया  भया  था  उसका  उपयोग  उसी  प्रयोजन  के  लिए  किधाਂ  गधा  है  जिसके  लिए
 यह  ऋण  मंजूर  किया  गया  यदि  तो  र॒लेकेलिए

 '  क्या  उपाय  गए  हैं  ओर  उद्यमियों  को
 परਂ  रामफहायता ईकिस  तरह  बेहतर  तरीक  से  दी  जा:सकती  है  ताकि  उद्योग  समय  पर  स्थापित

 हो  सके  और  यह  भी  देखा  जा  सके  कि  उनके  लिए  पर्याप्त  घन  राशि  दी  गई  है  ?

 थी  एडप्लार्डों  फ़ेलोरो  :  अपने  मूल  प्रश्न  में  माननीय  सदस्य  उद्यमियों  की  संख्या  जानना  चाहते
 मैंने  उत्तर  में  कहा  है  कि  उद्यमियों  की  संख्या  उपलब्ध  नहीं  खातों  की  संख्या  उपलब्ध  वह

 यह  जानना  चाहते  हैं  कि केचल  बात्तों  की  संख्या  उपलब्ध  क्यों  उसक्रा  कारण  यह  है  कि  एक  उद्यमी
 एक  से  अधिक  खाता  रख  इसीलिए  वास्तव  में  बेंकों  क ेलिए  खातों  क्षी  संख्या  अधिक

 पूर्ण  ह ैऔर  खातों  की  संख्या  तथा  बकाथा  धनराशि  देने  का  भी  यहोਂ  कारण

 माननीय  संदस्य  का  ऋणों  ओर  राजसहायताਂ  क॑|  वितरण  तथा  ऋण  के  उपयोग  किए  जाने  में
 देरी  के  घारे  में  चिन्ता  करना  ठीक  ही  अक्तूबर  |मैंनेनरिजव  बैंक  के  साथ  परामर्श  करके
 सीमा  का  सल्लेख:करक  इन  अनुदेशों  को  फिर  से  दोहराया  था  जिसके  अन्दर  इन  ऋणों  को  अवश्य
 वितरित  बेंकों  को  यह  सलाह  दी  गई  है  कि  वे  ऋण  के  लिए  दिए  गए  आवेदन  पत्रों  को
 प्राप्ति  की  तारोब  सहित  पावती  जारी  करने  की  प्रथा  अपनाएं  और  आवेदन  षत्र  की  श्राप्ति  के  बाद  यदि
 आवश्यक  समझा  जाए  तो  स्पष्टीकरण  आंदिਂ  के  लिए  एक  निश्चित  त्तारीख  इंग्रित  करनी  होगी  ।
 मामलो ंके  समय  पर  निपटान  के  लिए  निगरानी  रखने  हेतु  बैंकों  से  उपृयुक्त  प्रणाणी  शुरू  करने के  लिए

 +३+&
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 कहा  गया  क्षेत्रीय  प्रवन्धक  हर  महीने  मामलों  की  समी  क्षा  इसके  अलावा  लघु  उद्योगों  के  लिए

 ऋण  संत्रंधी  जिन  पर  उनकी  प्राप्ति  की  तारीख  से  तीन  महीनों  के  अन्दर  निर्णय  नहीं  निया  जा

 सका  उनके  बारे  में  समीक्षा  करने  ओर  उनके  बारे  में  प्रभावकारी  अनुवर्ती  कायंवाही  करने  के  लिए  शीष्र

 ही  निदेशक  बोर्ड  को  उनकी  सूचना  देनी  क्षेत्रीय  प्रबन्धकों  से  यह  भी  अपेक्षित  है  कि  वे

 प्रमुख  शाखाओं  का  इस  प्रकार  से  दोरा  करें  कि  एक  अधिकारी  तीन  महीने  में  एक  बार  प्रत्येक  प्रमुख
 शाखा  का  दौरा  करे  ।  देरी  के  संबंध  में  सदस्य  की  चिन्ता  सही  मैंने  स्वयं  संसद  सदस्यों  से  चर्चा  की  है
 और  चर्चा  करने  पर  उनसे  यह  जानकारी  प्राप्त  हुई  कि  इसमें  देरी  होती  हमने  अनुदेश  जारी  किए

 हमने  बैंकों  से  इन  अनुदेशों  के  कार्यान्वयन  पर  निगरानी  रखने  के  लिए  भी  कहा  है  और  मुझे  आशा  है  कि

 स्थिति  में  सुधार  होगा  ।

 श्री  सोमनाथ  रथ  :  क्या  ऋण  की  दूसरी  किस्त  मंजूर  करने  से  पहले  क्या  ऐसी  कोई  जांच  की
 जाती  है  कि  क्या  दिए  गए  ऋण  का  उचित  उपयोग  किया  गया  है  ?

 श्री  एड्न्रार्डो  फलोरो  :  न  केवल  छोटे  ऋणों  के  मामलों  में  बल्कि  राजसहायता  से  ऋणों  के  लिए
 भी  हमेशा  जांच  की  जाती  बैंक  ऋणों  में  यह  मूलभूत  बात  है  कि  बैंक  सबसे  पहले  यह  जाँच  करें  कि ऋण
 का  सही  उपयोग  किया  गया  है  अथवा  बैंक  संबंधी  प्रत्येक  कामकाज  में  यह  एक  मूल  बात  ऐसा
 करना  उनका  कतंव्य  यदि  आप  ऐसा  कोई  मामला  जानते  हैं  जिसमें  यह  नहीं  किया  गया  है  तो  हम
 निश्चित  रूप  से  इसकी  जांच

 श्री  सोमनाथ  रथ  :  माननीय  मंत्री  ने  उत्तर  दिया  है  कि  समय  बद्धता  को  लागू  करने  के  लिए

 कुछ  मार्गनिर्देश  हैं  ।  उन्होंने  उत्तर  में  इसके  बारे  में  भी  उल्लेख  किया  परन्तु  उद्यमियों  को  समय
 पर  ऋण  नहीं  मिल  पाता  भौर  कीमत  के  बढ़ने  से  उद्योग  या  तो  उठ  नहीं  पाते  हैं  या  रुग्ण  हो  जाते

 यह  अब  आम  बात  हो  गए

 क्या  मंत्री  महोदय  इस  मुहे  का  निरीक्षण  करने  के  लिए  एक  समिति  का  गठन  करेंगे  और  सभा
 को  यह  जानकारी  देंगे  कि  इस  संबंध  में  क्या  विशेष  कद्षम  उठाए  जा  रहे  इसमें  दी  गई  बकाया  राशि
 76,205  करोड़  रुपये  अतः  इस  राशि  की  वसूली  के  लिए  तथा  उद्योग  के  ठीक  ढंग  से  सही  समय
 पर  चलाने  के  लिए  ताकि  यह  रुग्ण  न  हो  क्या  बिगेष  कदम  उठाए  जा  रहे  हैं  ?  उद्यमियों  का  ध्यान
 तो  ऋण  की  राजसहायता  वाले  हिस्से  तथा  जो  ऋण  वे  लेते  हैं  उसके  ऊपर  लगने  वाले  कम  ब्याज  पर

 रहता  है  ।

 भो  एडप्राडों  फंलोरो  :  माननीय  सदस्य  ने  बकाया  धनराशि  के  बारे  में  उल्लेख  किया  है
 लेकिन  इसमें  कुछ  गलतफहमी  है  कि  बकाया  धनराशि  का  अथं  वह  धनराशि  जिसकी  भदायगी  नहीं
 करनी  है  ।  बकाया  राशि  तथा  अतिदेय  राशि  में  बहुत  साफ  तथा  स्पष्ट  अन्तर  एक  बकाया  राशि
 वह  राशि  है  जिसका  भुगतान  नहीं  किया  गया  है  लेकिन  वह  देय  हो  गई  है  परन्तु  ऐसा  नहीं  है  कि
 इस  राशि  का  भुगतान  नहीं  करना  है  ।

 उद्यमी  के  भुगतान  का  समय  हो  गया  हो  या  नहीं  हुआ  हो  ।  अतः  इस  आंकड़े  से  नकारात्मक
 रूप  में  कोई  निष्कष  नहीं  निकाला  जा  सकता  है  ।

 पहली  बात  यह  है  कि  माननीय  सदस्य  की  उद्योग  को  पंजी  के  वितरण  में  हस  बिलम्ब
 के  बारे  में  चिन्ता  ठीक  दूसरे  उद्योग  को  अपर्याप्त  धनराशि  दी  जा  रही  यदि  एक  व्यक्ति  अमुक
 शांशि  की  मांग  करता  है  यदि  वह  अमुक  राशि  उद्योग  विशेष  के  लिए  वास्तव  में  आवश्यक  है  तो  उस
 घनराशि  से  कम  देने  पर  निश्चित  रूप  से  कोई  प्रयोजन  सिद्ध  नहीं  होगा और  इससे  उच्चोग
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 असक्षम  हो  जाएगा  और  बीमार  पड़  जाएगा  ।  यदि  हम  हन  सब  पहलुओं  पर  ध्यान  भारतीय  रिजवं
 बैंक  ने  नियमित  रूप  से  बैंकों  के  कार्य  निष्पादन  पर  निगरानी  रखी

 हाल  ही  में  हमने  एक  बहुत  ही  नवीन  उपाय  शुरू  किया  है  और  वह  यह  है  कि  पहली  बार

 जिला  स्तर  पर  बैंकों  के  कामकाज  पर  समीक्षा  संबंधी  बेठकों  में  संसद  सदस्यों  को  आमन्त्रित  किया

 सभी  संसद  सदस्यों  को  यह  देखने  का  अवसर  मिलेगा  कि  निचले  स्तर  पर  क्या  हो  रहा

 है  और  वे  इस  संबंध  में  सुझाव  दे  पाएंगे  |  मैं  समझता  हूं  कि  यह्  एक  नई  बात  है  ओर  बहुत  फायदेमंद

 ]

 डा०  प्रमात  कुमार  मिश्र  :  अध्यक्ष  देश  में  कृषकों  को  और  ग्रामीण  लोगों  को  सहायता  देने
 के  लिए  ग्रामीण  बैंकों  की  स्थापना  की  गई  है  और  गांव  के  कृषक  या  गांव  के  रहने  वाले  लोग
 छोटे  ऋण  के  लिए  आवेदन  देते  हैं  जिसको  कि  छोटे-छोटे  तकनीकी  कारणों  से  रिजेक्ट  कर  दिया  जाता

 है  और  उन्हें  वह  लाभ  नहीं  मिल  पाता  उनके  ऋण  जो  होते  हैं  वह  पांच  हजार  या  दस  हजार  के
 अन्तगंत  होते  जो  गांव  में  रहकर  अपना  जीवन-यापन  करना  चाहते  तो  क्या  ऐसे  विषय
 नीय  मंत्री  जी  के  पास  पहुंचे  हैं  उनको  सहायता  देने  के  क्योंकि  जब  तक  उसका  राजनेतिक  दबाव  न

 पड़े  तब  तक  गांव  वालों  को  ऋण  प्राप्त  नहीं  हो  पाता  इसके  लिए  सरकार  कोई  उपाय  कर  रही  है
 और  कया  उपाय  कर  रही  है  ।

 [  प्रमुवाद  |

 श्री  एड्मार्डो  फेलोरो  :  जहां  तक  छोटे  ऋणों  की  बात  है  हमने  इसके  लिए  15  दिन
 का  समय  रखा  है  जिसमें  उन्हें  ऋण  मंजूर  करना  चाहिए  या  ऋण  देने  का  निर्णय  लेना  चाहिए  ।  बंक  से
 जिस  बात  की  जरूरत  होती  है  उसमें  से  एक  तो  यह  है  कि  जब  कोई  व्यक्ति  बेंक  के  पास  जाता  है  तो
 उसे  इस  बात  की  पावती  दी  जानी  चाहिए  कि  आवेदन  फलां  दिन  दिया  गया  और  पावती  में  वह
 तारीख  भी  दर्शायी  जानी  चाहिए  जिस  पर  उसे  ऋण  के  संबंध  में  अंतिम  निर्णय  दे  दिया  जाएगा  ताकि
 उसे  बार-बार  नहीं  जाना  पढ़े  ।  जहां  तक  25,000  रुपये  तक  के  छोटे  ऋणों  का  सवाल  है  यह  काय॑
 15  दिन  में  पूरा  हो  जाना  चाहिए  ।  परन्तु  जहां  तक  अनुसूचित  जातियों  और  जनजातियों  के  आवेदनों

 की  वात  है  उन्हें  तब  तक  रह  नहीं  किया  जाना  चाहिए  जब  तक  उन्हें  वरिष्ठ  व्यक्ति  का  आरम्भिक

 अनुमोदन  प्राप्त  नहीं  हो  जाता  वे  स्वयं  ही  उसे  मंजूर  कर  सकते  हैं  लेकिन  इसे  तब  तक  रह  नहीं  कर
 सकते  हैं  जब  तक  कि  उन्होंने  इस  पर  गौर  नहीं  किया  हो  और  इस  कार्यवाही  का  वरिष्ठ  अधिकारी

 द्वारा  अनुमोदन  नहीं  किया  गया  जहाँ  तक  अन्यों  की  बात  जो  व्यक्ति  अनुसूचित  जातियों  और
 जनजातियों  से  संबद्ध  भी  नहीं  उनके  मामले  के  रह  होने  पर  यह  मामला  रद्द  होने  के  बाद  पुनः  वरिष्ठ
 अधिकारी  के  पास  जाना  चाहिए  और  यह  जांच  करना  उसका  काम  है  कि  इसे  रह  करना  तकंसंगत  है
 या  नहीं  ।

 हाल  ही  में  हमने  पुनः  एक  बहुत  महत्वपूर्ण  कदम  उठाया  है  और  वजह  से  4  प्रतिशत  की
 दर  से  दिये  जाने  वाले  छोटे  ऋणों  के  संबंध  में  हमने  पूंजीगत  विवेश  के  लिए  1500  रुपये  तक  दी  जाने
 वाली  चल  पूंजी  तथा  शेष  राशि  जो  कि  कुल  6500  रुपये  तक  हो  सकती  है  के  बीच  अन्तर  रखा
 चल  पूंजी  के  लिए  1500  हो  सकता  पर्याप्त  नहीं  हों  । इसी लिए  हमने  कहा  था  कि  यह
 कार  शाख्ा  प्रबन्धक  या  उस  अधिकारी  को  दिया  जाता  है  जो  इससे  सम्बद्ध  हो  ताकि  वह  इसमें  और
 अधिक  नरमी  से  पेश  आये  और  यदि  आवश्यक  हुआ  तो  चल  पूंजी  के  लिए  6500  रुपये  की  उच्चतम
 सीमा  तक  1500  रुपये  से  ज्यादा  भी  दिए  जा  सबद्षे  हैं  जिससे  यह  कार्य  ओर  व्यबहायं  बन  सके  ।  यह
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 कमजोर  वर्गों  को  सहायता देने  का  तथा  उन्हें  और  आगे  आधिक  सहारा  देने  का  एक  प्रमुख  कदम

 भी

 ]

 श्री  बाला  साहिब  विश्ले  पाटिल  :  अध्यक्ष  जो  76  हजार  की  आउटस्टेंडिग  यह
 डिफाल्ट  यह  बात  ठीक  है  लेकिन  इसमें  स्माल  स्केल  सेक्टर  कितने  हैं  और  बड़े  घराने  कितने  हैं  ?
 साथ  ही  साथ  जो  स्टेंडिग  केस  बाई  केस  कितने  लोगों  के  आपने  ब्याज  माफ  करने  के  कारण

 रि-संट्लिग  किया  है  और  अब  आउट  स्टेंडिग  दिखा  रहे  समय  की  जो  पाबन्दी  आपने  लगाई

 हैं  यह  बेंक  ने  रीजन  वाइज  ऐसा  कोई  किया  है  इसमें  डिफाल्ड  के  केसेज  की  परसेंटेज
 कितनी  है  ?  हमारा  अनुभव  यह  है  कि  वे  रिजेक्ट  भी  करते  नहीं  और  सैंक्शन  भी  नहीं  करते  ओर

 कुछ  क्वेरीज  करते  रहते  हैं  पट्टेदार  हर  जगह  खाली  बातें  पूछते  रहते  ।  रिजेक्शन  और

 एप्रूवल  वे  जानते  नहीं  आपने  कहा  है  ठीक  है  कि  चक्कर  काटने  को  जरूरत  नहीं  लेकिन

 माहौल  ऐसा  है  कि  उसके  बिना  काम  बनता  नहीं  यह  जो  मौनेटिरंग  है  जो  लोन  सेक्शन  है  इसके
 बारे  में  आप  क्या  करना  जिसके  कारण  खोगों  को  थोड़ी  सुविधा  हो  सकती  है  ?

 |

 श्री  एड्सलार्डो  महोदय  माननीय  सदस्य  जिन  आंकड़ों  की  जानकारी  चाहते  हैं  जैसे

 लघु  उद्योगों  ओर  बड़े  उद्योग  द्वारा  देय  घन  वे  इस  समय  मेरे  पास  उपलब्ध  नहीं  है  ।  मैं  इन्हें
 एकत्र  करके  माननीय  सदस्य  को  दे  उन्होंने  एफ  प्रश्न  उठाया  है  -  कि  कभी-कभी  लोगों  को  केसे

 तंग  किया  जाता  है-और  मैं  इस  वक्तव्य  को  पूरी  तरह  मानने  के  लिए  तैयार  नहीं  हूं  लेकिन  ऐसा  कभी
 कभी  हो  जाता  है  मैं  तो  कहना  चाहूंगा  कि  जब  मैं  माननीय  संसद  सदस्यों  से  मिला  तो  उन्होंने  यह

 मुद्दा  उठाया  था  डी०  आई०  सी०  यह  लाभ  दिलाने  के  लिए  कुछ  लोगों  का  अनुमोदन  करती  है  लेकिन
 जब  वे  बेंक  जाते  हैं  तो  संसद  सदस्यों  के  कभी-कभी  बेक  वास्तव  में  उनकी  बात  नहीं  मानते

 हैं  और  इस  संबन्ध  में  उनका  अपना  ही  अनुमान  होता  है  उन्होंने  पाया  है  कि एक  जगह  से  सारे  काय॑  का
 निपटान  वाली  बात  इस  योजना  में  लायी  जानी  चाहिए  डी०  भाई०सी  ०  द्वारा  निर्णय  लेने  से  पहले
 बैंकों  को  जांच  करते  का  समय  दिया  जाना  ढी०  आई०  सी०  की  बैठक  में  बेंक  शामिल  होंगे
 डी०  श्राई०  सी०  द्वरा  लिया  गया  फेसला  अन्तिम  हम  इस  पर  कार्य  कर  रहे  हैं  ओर  हमने
 इसकी  सिफारिश  भारतीय  रिजर  बेंक  को  की  हम  इस  मामले  में  उनकी  सहमति  की  प्रतीक्षा  कर
 रहे  हैं  ।

 भारत  ध्यास्ट्रेलिया  व्यापार

 ]
 + 172,  श्री  मदन  :

 करी  लक्ष्मण  भलिक  :

 क्या  वाणिण्य  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे[कि  :

 क्या  भारत  और  आस्ट्रेलिया  के  बीच  व्यापार  बढ़ाने  के  लिए  प्रयास  किए  जा  रहे  हैं  ;

 यदि  तो  इस  दिशा  में  किए  गए  प्रयासों  का  ब्योरा  कया
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 दोनों  देशों  क ेबीच  किन-किन  वस्तुओं  के  व्यापार  में  वृद्धि  होने  की  संभावना  और

 इसके  फलस्वरूप  भारत  को  कितनी  अतिरिक्त  विदेशी  मुद्रा  प्राप्त  होगी  ?

 [  प्रनु वाद  ]
 वाणिज्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  प्रिय  रंजन  दास  :  हाँ ।

 एक  विवरण  सभा  पटल  पर  रखा  गया  है  ।

 आस्ट्रेलिया  से भारत  में  ऊन  तथा  खनन  मशीनरी  और  उपकरण  के  आयात

 बढ़ने  की  संभ,वना  है  जबकि  भारत  से  इन्जीनियरी  चमड़ा  कीमती  और  अध-कीमती
 पत्थर  ओर  रसायन  और  अन्य  मदों  का  निर्यात  अगले  वर्षों  में  बढ़ने  की
 सम्भावना  है  ।

 अतिरिक्त  विदेशी  मुद्रा  अर्जन  के  सही  आंकड़े  नहीं दिए  जा  सकते  ।

 विवरण

 भारत  और  आस्ट्रेलिया  के
 बीच  व्यापार  बढ़ाने  के  अन्य  बातों  के  साथ

 निम्नलिखित  कदम  उठाए  जा  रहे  है  :--

 (1)  आस्ट्रेलिया  में
 भारत  के  साथ  ब्यापार  के  विभिन्न  पहलुओं  पर  सेमिनार  आयोजित

 करना  ।

 (2)  भारत--आस्ट्रेलिया  संयुक्त  व्यापार  परिषद  की  नियमित  बेठकों  के  जरिए  भारतीय
 और  आस्ट्रेलिया  के  व्यापारियों  में  संबन्ध  बढ़ाना  ।

 (3)  आस्ट्रेलिया  में  हुई  अन्तर्राष्ट्रीय  प्रदर्शनियों  में  अधिक  भागीदारी  ।

 (4)  आस्ट्रेलिया  सरकार  की  विपणन  सलाहकार  सेवा  की  सहायता  से  आस्ट्रेलिया  में  अनन्य
 रूप  से  भारतीय  उत्पादों  की  प्रदर्शनी  आयोजित  करना  ।

 (5)  आस्ट्रेलिया  में  क्रेता-विक्रेता  बंठकों  का  आयोजन  ।

 (6)  आस्ट्रेलिया  के  प्रधानमंत्री  की फरवरी  1989  में  मात्रा  के  दौरान  दोनों  देशों  ने  इन
 क्षेत्रों

 में  सहयोग  बढ़ाने  के
 लिए  समझोता  ज्ञापन  पर  हस्ताक्षर  किए  हैं  -

 संचार  तथा  रियायती  वित्तब्यवस्था  |  इन  क्षेत्रों  अन्य  बातों  के  संयुक्त
 उद्यमों  की  स्थापना  भी  शामिल  है  ।

 (7)  आस्ट्रेलिया  के  साथ  एक  संयुक्त  मंत्री  स्तरीय  आयोग  की  स्थापना  ।  यह  अन्य
 बातों  के  साथ-साथ  दोनों  देशों  के  बीच  सभी  क्षेत्रों  में  सम्बन्ध  म  जबूत  करने  के
 उपायों  पर  विचार  विशेषकर  आर्थिक  वेजश्ञानिक  तथा  प्रौद्योगिकी
 के  क्षेत्र  में  सहयोग  आदि

 श्री  मदन  पांडे  :  अध्यक्ष  सरकार  द्वारा  आस्ट्रेलिया  जैसे  विकसित  देश  के  साथ  व्यापार
 संवर्धन  का  जो  प्रयास  किया  गया  वह  स्वागत  योग्य  है  लेकिन  मेरा  निवेदन  यह  है  कि  अगर  हमने  इस
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 तरफ  कदम  बढ़ाया  है  तो  साउथ  ईस्ट  एशिया  के  दसरे  देशों  के  साथ  भी  आपका  ध्यान  जाना

 जहां  हमारे  व्यापार  संवधेन  के  लिए  ज्यादा  स्कोप  है  !

 इस  सम्बन्ध  में  मेरा  प्रथम  प्रश्न  है  कि  दोनों  देशों  क ेबीच  एक  बार  आपने  बातचीत  करके  तय
 कर  दिया  लेकिन  इसकी  प्रक्रिया  निरन्तर  जारी  रखने  के  लिए  क्या  आपने  किसी  तंश्र  का  गठन  किया

 जैसे  संयुक्त  आयोग  या  कोई  दूसरी  चीज  ?  जिसकी  बंठक  समय-समय  पर  होती  रहे  और  उसके  द्वारा
 भागे  क्या  सम्भावनाएं  उनको  खोजा  जा  सके  ओर  अब  तक  जिन  सम्भावनाओं  को  हमने  सोचा  था

 वह  कहां  तक  पूरी  हुई  उसके  ऊपर  विचार  किया  जा  यदि  तो  ऐसे  आयोग  का  गठन
 किस  प्रकार  हुआ  उसके  उद्देश्य  किस  तरह  से  रखे  गए  उनका  सम्पूर्ण  विवरण  कया  है  ?  कृपया
 उसको

 थ्रो  प्रिय  रंजन  दास  घुंशो  :  यह  बात  सही  है  कि  आस्ट्रेलिया  के साथ  भारत  के
 ज्यिक  व्यापार  संबंध  पहले  से  आगे  ओर  अच्छी  तरह  बढ़  रहे  जहां  तक  दोनों  देशों  के  वाणिज्यिक
 व्यापार  को  सुलझाने  के  लिए  मकेनिज्म  होना  पहले  यह  दोनों  देशों  के  बीच  जोइण्ट  ट्रेंड  कमेटी
 लेविल  पर  था  लेकिन  हमारे  देश  के  लिए  त्रड़ी  खुशी  की  बात  है  कि  हमारे  प्रधान  मंत्री  राजीव  गांधी
 जी  आस्ट्रेलिया  उनके  निमन्त्रण  पर  और  उनके  प्रधान  मन्त्री  हमारे  देश  में  इस  साल  के  शुरूआत
 में  पहुंचे  तो  इसके  बाद  आस्ट्रेलिया  भारत  के  बीच  संयुक्त्त  आयोग  शुरू  हो  जिसको  हम  जोइण्ट
 कमीशन  कहते  उसकी  पहली  बेठक  कंनबरा  में  कल  शुरू  जहां  दिनेश  सिंह  जी  मौजूद  बंठक
 अभी  चल  रही  कल  कंनबरा  से  पहले  दिन  की  बंठक  के  बाद  हमें  जो  संदेश  मिला  है  उसमें  खुशखबरी
 यह  है  कि  भारत  का  आस्ट्रेलिया  के साथ  वाणिज्यिक  व्यापार  मतलब  तीन  वर्ष  में  1.2
 बिलियन  डालर  अमेरिकी  की  रकम  तक  हो  इतनी  बड़ी  रकम  का  व्यापार  दोनों  देशों  के  बीच

 यह  सम्बन्ध  तय  हो  गया

 एक  और  खुशखबरी  यह  है  कि  आस्ट्रेलिया  खुद  ही  दुनिया  को  कई  जगह  पर  अब  तक  आयरन
 और  भेजता  था  लेकिन  अब  हमारी  स्थिति  इतनी  अच्छो  हो  गई  है  कि  आस्ट्रेलिया  के  ईस्ट  जो
 कि  आस्ट्रेलिया  की  मेन  लाइन  से  थोड़ा  दूर  से  जो  जहाज  पारादीप  में  आते  उनणा  सामान  लेकर
 आर  वापसी  में  खाली  जाते  थे  हमारे  यहां  एम०  एम०  टी०  सी०  ने  तय  कर  लिया  कि  भाण  से  तीन-चार

 महीने  के  अन्दर  पारादीप  कोस्ट  से  वे  एम्पटी  वंसल्स  हमारा  आयरन  ओर  आस्ट्रेलिया  की  ईस्ट  कोस्ट  की
 स्टील  मिल  में  यूज  करने  के  लिए  हिन्दुस्तान  से  ले

 श्री  मदन  पांडे  :  अध्यक्ष  मेरा  द्वितीय  सप्लीमेंटरी  यह  है  कि  जो  जो  अनुभव  हमारे
 मन््त्री  जी  ने  अभी  आस्ट्रेलिया  के  साथ  व्यापार  वार्ता  का  हमको  बताया  बह  बड़ा  उत्साहित  करने

 वाला  है  और  इसको  देखते  हुए  अगल-बगल  के  जंसे  फिलीपाइन्स  और  साउथ

 ईस्ट  एशिया  के  दूसरे  इस  तरह  के  छोटे  ओर  बड़े  जो  अध॑  विकसित  हैं  या  विकास  की  तरफ  अपनी

 निगाह  लगाए  हुए  भारतवर्ष  उनके  साथ  अच्छी  तरह  से  व्यापार  को  सम्भावनाओं  को  बढ़ा  सकता

 है  ?  क्या  उसके  लिए  भी  कोई  प्रयास  करने  का  विचार  सरकार  के  विचाराघीन  है  ?

 श्री  प्रिय  रंजन  दास  मुज्ी  :  हां  ।

 क्री  मदन  पांडे  :  केवल  हां  ?
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 [  ्रभुवाद  |

 श्री  लक्ष्मण  मलिक  :  कया  मैं  माननीय  मंत्री  स ेजान  सकता  हूं  कि  भारत  और
 मध्य  इस  समय  कुल  कितने  रुपये  का  व्यापार  होता  है  ?  अभी-अभी  माननीय  मंत्री  ने  उत्तर  दिया  था
 कि  हमारे  प्रधान  मंत्री  ने  1986  में  आस्ट्रेलिया  का  दोरा  किया  और  दोनों  देशों  के  मध्य  व्यापार  के

 एक  समझोते  पर  हस्ताक्षर  किये  वक्तव्य  में  यह  भी  कहा  गया  कि  आस्ट्रेलिया  के  प्रधान  मन्त्री
 ने  1989  में  भारत  का  दोरा  किया  था  और  दोनों  देशों  ने  दूरसंचार  आदि  क्षेत्रों  में
 योग  के  लिए  एक  समझ्षोता  ज्ञापन  पर  हस्ताक्षर  किये  ।  उन्होंने  यह  भी  बताया  कि  कैनबरा  में  इस  समय

 एक  सम्मेलन  चल  रहा  क्या  मैं  जान  सकता  हूं  कि इस  समय  भारत  और  आस्ट्रेलिया  के  बीच

 कुल  कितने  रुपये  का  व्यापार  होता  है  और  क्या  केनबरा  में  संयुक्त  मंत्री  स्तरीय  आयोग  में  इस  संबंध  में
 कोई  निर्णय  लिया  गया  है  और  क्या  इस  संबंध  में  किसी  समझौते  पर  हस्ताक्षर  किए  गए  हैं  ?  यदि

 तो  विस्तृत  ब्यौरा  क्या  है  ?

 नत++  निजता ०7  ०

 +%२-३  >>  कल््क हि  ू
 आस्ट्रॉलिया  के

 श्री  प्रिय  रंजन  दास  मुंधी  :  आपके  जरिये  मैं  माननीय  सदस्य  को  बताना  चाहता  हूं  कि
 यदि  आप  भारत-आस्ट्रेलिया  व्यापार  को  देखें  तो  पता  चलेगा  कि  यह  ईस्ट  इंडिया  कम्पनी  के  समय  से

 शुरू  हुआ  लेकिन  भारत  ओर  आस्ट्रेलिया  के  मध्य  सरकारी  तौर  पर  वास्तविक  व्यापार  समझौते  पर
 आजादी  के  बाद  हस्ताक्षर  किए  गए  इसके  पश्चात  दोनों  देशों  के  मध्य  संयुक्त  व्यापार  समिति  के
 तत्वाधान  में  ब्यापार  शुरू  जिसमें  व्यापार  ओर  प्रौद्योगिकीय  पहलुओं  प्रत्येक  स्तर  पर  बारीकी
 से  विचार  किया  तत्पश्चात  निजी  स्तर  गर  हमारी  एक  संयुक्त  व्यापार  परिषद  बनी  हमारे
 प्रधान  मन्त्री  के  आस्ट्रेलिया  के  पहले  दोरे  के  दौरान  और  आस्ट्रेलिया  के  प्रधान  मंत्री  के  भारत  आने  से

 पहले  एक  संयुक्त  व्यापार  परिषद  बनाई  गई  और  इसने  काम  करना  शुरू  यहां  यह  उल्लेख
 करना  अच्छा  है  कि  जब  आस्ट्रेलिया  के  प्रधान  मन्त्री  महामहिम  श्री  हॉक  भारत  आये  तो  उन्होने  संयुक्त
 व्यापार  परिषद  की  बंठक  में  भी  भाग  लिया  तथा  भारतीय  व्यापार  क॑  प्रति  वैसी  ही  रुचि  दिखाई  ज॑से  कि

 हमारे  प्रधान  मन्त्री  श्री  राजीव  जी  ने  आस्ट्रेलिया  के  व्यापार  के  प्रति  दिखाई  थो  |  उसके  बाद  एक  संयुक्त
 आयोग  बनाया  गया  था  ।  संयुक्त  आयोग  की  पहली  बंठक  कल  कंनबरा  में  हुई  ।  जो  संदेश  मुझे  कल  शाम

 हमारे  उच्चायोग  के  जरिए  कैनबरा  से  मिला  है  वह  यह  है  कि  समझौते  क॑  अन्तिम  भाग  पर  आज

 क्षर  किए  इसलिए  मैं  एकदम  ठीक-ठीक  नहीं  कह  सकता  कि  कया  समझौते  पर  दोनों  व्यापार
 मन्त्रियों  के  हस्ताक्षर  हो  गए  परन्तु  मैं  आशापूवंक  माननीय  सदस्य  को  सूचित  करना  चाहता  हूं  कि
 व्यापार  कारोबार  को  दोगुना  करने  के  लिए  1992  तक  1.2  अरब  अमेरिकी  डालर  के  व्यापार  हेतु
 एक  समझोते  की  परिकहपना  की  गई  है  और  सम्भवतः  इस  सम्बन्ध  में  आज  कनबरा  में  कोई  सरकारी

 घोषणा  की  1988-89  के  व्यापार  कारोबार  के  अन्तरिम  आंकड़ों  से  स्पष्ट  है  कि  266.04

 करोड़  रुपये  का  निर्यात  तथा  700  करोड़  रुपये  से  अधिक  का  आयात  इस  प्रकार  स्पष्ट  रूप  से
 व्यापार  संतुलन  आस्ट्रेलिया  के  पक्ष  में  इसलिए  हम  यह  पता  करने  का  प्रयास  कर  रहे  हैं  कि  निर्यात
 में  किन  वस्तुओं  को  सम्मिलित  किया  जा  सकता  है  ताकि  कोकिंग  जिसके  लिए  हम

 आस्ट्रेलिया  पर  निर्भर  रहते  के आयात  को  संतुलित  किया  जा  सके  ।

 इसके  अतिरिक्त  दोनों  देशों  ने  एक  समझोता  ज्ञापन  पर  हस्ताक्षर  किये  थे  जिससे  रेलवे  जैसे

 कुछ  क्षेत्रों  का पता  चलता  15  1986  को  राष्ट्रीय  डेरी  विकास  बोर्ड  ओर  अन्तर्राष्ट्रीय

 कृषि  अनुसंधान  आस्ट्रेलिया  ने  भी  एक  समझोता  ज्ञापन  पर  हस्ताक्षर  किए  इस  ज्ञापन  का

 उद्देश्य  खाद्यान्न  उत्पादन  में  वृद्धि  तथा  अनुसंधान  को  प्रोत्साहित  करना  है  ओर  विशेषज्ञों  और

 शिष्टमंडलों  का  आदान-प्रदान  भी  इसमें  सम्मिलित  है  ताकि  भनुसंघान  के  क्षेत्र  में  विचार-विमर्श  किया

 जा  ये  ऐसे  व्यापक  क्षेत्र  हैं  जिनमें  हम  अपने  व्यापार  को  बढ़ाने  के  बारे  में  सोच  रहे
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 जहां  तक  हमारे  निर्यात  का  सम्बन्ध  हम  मुख्यतः  परिवहन  रासायनिक
 पदार्थों तथा  अन्य  सम्बद्ध  उत्पादों  पर  निर्भर  हैं  तथा  हमारा  आयात  मुद्य  रूप  से  कोकिंग  कोल  और
 कच्चे ऊन  तक  सीमित  ये  क्षेत्र  ऐसे  हैं  जिनमें  हम  अनुभव  करते  हैं  कि  भारत  ओर  आस्ट्रेलिया  के

 बीच  व्यापार  और  बढ़ाया  जा  सकता  है  ।  हम  आशा  करते  हैं  कि  आज  जिस  समझोते  पर  हस्ताक्षर
 किए  जाएंगे  उसमे  भारत-आस्ट्रेलिया  व्यापार  के लिए  नई  सम्भावनाएं  पैदा  होंगी  ।

 चाय  का  निर्यात

 181.  की  वालासहिब  विल्ले  पाटिल  :

 श्रीमतो  पटेल  रमाबेन  रामजोमाई  मावणि  :

 क्या  वाणिज्य  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 !  1987  से  30  1989  तक  विभिन्न  देशों  को  देशवार-वर्षवार  कितने

 मूल्य  की  तथा  कितनी  चाय  निर्यात  की

 प्रत्येक  देश  से  कितनी  विदेशी  मुद्रा  अजित  की

 चाय  का  नियात  बढ़ाने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  गए

 चाय  निर्यातकों  को  इस  समय  क्या-क्या  सुविधाएं  और  प्रोत्साहन  दिए  गए  हैं  और  क्या
 सरकार का  भविष्य  में  उन्हें  मौर  अधिक  प्रोत्साहन  देने  का  विचार  और

 (2)  घटिया  और  मिलावटी  फिस्म  की  चाय  का  निर्यात  न  हो  इसके  लिए  क्या  कदम

 उठाए  गए  हैं  ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  राज्य  संत्री  प्रिय  रंजन  वास  :  से  ($)  एक  विवरण

 सभा  पटल  पर  रखा  गया  है  ।

 विवरण

 और  चाय  बोर्ड  के  आंकड़ों  के  भारत  से  किए  गए  चाय  निर्यात  से  वर्ष

 1987-88  के  दोरान  621.72  करोड़  रुपये  और  वर्ष  1988-89  के  दोरान  644.26

 करोड़  रुपये  की  समग्र  विदेशी  मुद्रा  अजित  हुई  ।  1989  की  अवधि  के  लिए
 चाय  का  निर्यात  मृल्य  अनन्तिम  तौर  पर  59.60  करोड़  रुपये  होने  का  अनुमान  लगाया  गया  है  जबकि
 विगत  वर्ष  की  उसी  अवधि  के  लिए  यह  57.09  करोड़  रुपये  वर्ष  1987  से  1989  तक  की

 अवधि  के  दौरान  कुछ  प्रमुख  देशों  को  चाय  की  निर्यात  मात्रा  नीचे  दी  गई  है  :--

 किग्रा०  )
 लाइसेंस  )

 जानना
 देश का  नाम  अअअअइअबअअ अबअधक्अधघ ्अ>५_रे_ OO  man Ss  )

 ||  2  3  4

 ब्रिटेन  24.63  26.52

 पोलेंड  9.48  4.39
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 2  3  4

 सोवियत  रूस  2.49  95.76  33.03

 संयुक्त  राज्य  अमरीका  2.49  2.92  0.98

 ईराक  8.37  14.9]  2.85

 ए०  आर०  ई०  8.37  11.77  6.66

 अरब  गण राज्य )

 इरान  समय-समय पर  निर्यातकों को गुणावगुण  आधार

 और  ससस््कार  समय-समय  पर  निर्यातकों  को  गुणावगुण  आधार  पर  सुविधाएं  एवं
 प्रोत्साहन  दे  रही  भारतीय  चायों  के  निर्यात  बढ़ाने  के  लिए  जो  महत्वपूर्ण  उपाय  आरम्भ  किए  गए
 उनमें  निम्नलिखित  शामिल  हैं  :--

 1.

 2.

 3  +

 ब्राण्ड  संवधेन  के  लिए  विदेशी  मद्रा  में  ऋण  हेत  निर्यातकों  को  सहायता  ।

 मूल्यवर्धित  चायों  के  लिए  व्यापक-संवर्धन  से  एक  राष्ट्रीय  अभियान  में  परिवर्तन  करना  ।

 चाय  पैकेट  चाय/चाय  तैयार  चाय  और  त्रस्त  तैयार  होने  वाली  काली
 चाय  पर  नकद  मुआवजा  सहायता  स्वीकृत  की  गई  है  ।

 अन्य  किस्मों  की  चाय  को  दारजिलिंग  चाय  कहकर  उनकी  गलत  ब्रांडिग  को  रोकने  के  उद्देश्य
 से  दारजिलिग  चाय  के  लिए  प्रतीक  चिह्न  या  लोगो  आरम्भ  किया  गया

 चाय  थैलियों  पर  उत्पाद  शुल्क  से  छूट  दी  गई

 चाय  विनिर्माण  में  प्रयुक्त  फिल्टर  कागज  पर  सीमा  शुल्क  समाप्त  कर  दिया  गया  है  ।

 पेकेट  चाय  के  निर्यात  पर  उत्पाद  शुल्क  की  छूट  ।

 विदेशों  में  अलग-अलग  कम्पनियों  द्वारा  विज्ञापन  एवं  संवर्धन  हेतु  एफ०  ओ०  बी०  वसूली के  10%  भाग  लेने  की  व्यवस्था  हेतु  स्वीकृति  प्रदान  की  गई  है  ।

 1.5  करोड़  रु०  तक  वा्िक  कारोबार  वाले  लघु  स्तर  के  पैकेट  निर्माता  व्यापारियों  को
 उत्पाद  शुल्क  से  छट  दे  दी  गई  है  ।

 बांड  के  अन्तगंत  चाय  के  निर्यात  की  अनुमति  प्रदान  की  गई  है ४81  ।

 (2)  घरेलू  अथवा  निर्यात  प्रयोजन  हेतु  किसी  भी  बिक्री  योग्य  चाय  में  मिलावट  को  नियंत्रित
 खाद्य  अपमिश्रण  निरोध  अधिनियम  ओर  उसके  अधीन  बने  नियमों  के  उपबन्धों  के

 मूलतः  विभिन्न  राज्य  सरकारों  की  जिम्मेद  री  है  |

 इसके  चाय  बोर्ड  घटिया  स्तर  की  चाय  अथवा  चाय  अपश्षेष  को  चाय  में  मिलावट
 कर  किसी  भी  दुरुपयोग  की  रोकथाम  करने  के  उद्देश्य  स ेचाय  अपशेष  1959  के
 उपबन्धों  का  क्रिवान्वयन  करता  हैं  ।
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 भो  बालासाहिब  बिल्ले  :  पोलेंड  ओर  सोवियत  संघ  के  साथ  व्यापार  भारतीय
 मद्रा  में  होता  इसलिए  मैं  यह  नहीं  जानता  कि  हम  इन  देशों  से  कितनी  विदेशी  म॒द्रा  अजित  कर  रहे

 साथ  ही  पोलैंड  और  इरान  के  साथ  हमारे  व्यापार  में  तेजी  से  कमी  आ  रही  इसमें  कोई  संदेह
 नहीं  है  कि  कुछ  देश  व्यापार  में  अच्छा  कार्य  कर  रहे  मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  सरकार  दूसरे  देशों
 के  साथ  किस  प्रकार  चाय  के  थ्यापार  में  वृद्धि  करने  के  लिए  विचार  कर  रही  है  ताकि  हम  अन्तर्राष्ट्रीय
 बाजार  में  प्रतियोगिता  कर  सकें  ।  आपने  अनेक  छटें  दी  हैं  परन्तु  साथ  ही  आप  1.5  करोड़  रुपये  तक  के
 वार्षिक  कारोबार  के  छोटे  प॑माने  पर  चाय  पैक  करने  वालों  के  बारे  में  पुनः  विचार  कर  रहे  हैं  ।  यह
 सीमा  बढ़ायी  जा  सकती  है  ताकि  लाभ  की  गृंजाइश  अधिक  हो  और  वे  निर्यात  कर  चाय  निर्यातकों
 को  सभी  रियायतें  देने  के  बाद  आप  प्रति  किलोग्राम  के  हिसाब  से  कुल  राजसहायता  की  गणना  करें  और

 यह  सुनिश्चित  करें  कि  चाय  निर्यात  बाजार  में  किस  प्रकार  स्थिरता  लायी  जाए  ताकि  चाय  बागान

 मजदूर  को  नुकसान  न  हो  और  उत्पादन  में  वृद्धि  हो  सके  ।

 श्री  प्रिय  रंजन  दास  मुंशी  :  चाय  निर्यात  की  समूची  प्रक्रिया  इन  बातों  पर  निर्भर  करती

 उत्पादकता  तथा  देश  का  उत्पादन  रवदेशी  बाजार  में  पूर्ति  और  मांग  का  अनुपात
 निर्यात  के  लिए  बचत  तथा  बाजार  की  तलाश  ।

 माननीय  सदस्य  ने  रुपयों  में  निर्यात  तथा  दुलभ  मुद्रा  अजित  करने  के  क्षेत्र  में  होने  वाले  लाभ  पर

 चिन्ता  ध्यक्त  की  है  और  पूछा  है  क्या  हम  छोटे  पेकिटों  की  सीमा  बढ़ा  सकते  मैं  माननीय  सदस्य  को

 बताना  चाहता  हूं  कि  यद्यपि  भारत  विश्व  में  बढ़िया  चाय  का  सबसे  बड़ा  उत्पादक  देश  मैं  दावे  के

 साथ  कह  सकता  हूं  कि  भारत  में  सर्वोत्तम  किस्म  की  चाय  पंदा  होती  है  जो  विश्व  में  कहीं  नहीं  होती

 लेकिन  फिर  भी  आज  हमारे  सामने  यह  कठिनाई  है  कि  स्वदेशी  मांग  बढ़  रही  है  परन्तु  निर्यात  के

 लिए  बचत  तथा  समान  उत्पादन  में  अनुपात  में  वृद्धि  नहीं  हो  रही  है  ।  यही  तथ्य  है  ।  तथ्य  यह  है  कि

 यदि  1951  से  लेकर  1986  तक  हमारी  उत्पादकता  में  67  प्रतिशत  की  वृद्धि  हुई  है  तथा  बागान  के

 क्षेत्र  में  भी  28  प्रतिशत  से  अधिक  की  बढ़ोत्त  री  हुई  है  लेकिन  फिर  भी  स्वदेशी  खपत  में  तेज  रफ्तार  से

 वृद्धि  हो  रही  है  ।  इस  वर्ष  हमने  700  मिलियन  किलोग्राम  से  अधिक  उत्पादन  का  अनुमान  लजगाग्रा  था

 जबकि  हमारी  जानकारी  के  अनुसार  470  मिलियन  किल)ग्र।म  की  स्वदेशी  बाजार  में  ही  खपत

 हमारे  पास  करीब  200  मिलियन  या  इससे  अधिक  शेष  रह  जायेगी  ।  उसमें  काली  सी  ०टी ०सी  ०

 चाय  भी  है  ।

 गैवियत  संघ  हमारा  नियमित  बाजार  है  ।  हम  उस  क्षेत्र  स  बाहर  आना  नहीं  चाहते  क्योंकि  हम

 अनभव  करते  हैं  कि  भारतीय  चाय  के  लिए  सोवियत  बाजार  स्थायी  और  नियमित  इसलिए

 से-अधिक  चाय  वहां  भेजी  जानी  यदि  चाय  वास्तत्र  में  पैकेट  में  बन्द  की  जाती  है  और  बाजार

 तलाश  करके  निर्यात  की  जाती  है  तो  हम  18  प्रतिशत  सी०  एस०  देते  समस्या  यह  है---इसमे

 उन्हें  राजसहायता  या  नकद  मुकावजा  सब्मिलित  नहीं  किया  जायेगा  जहां  अनेक  राज्य  सरकार  अपना

 छोटे  पैमाने  की  इकाइयों  को  पंजीकृत  नहीं  करा  रही  हमने  प्रावधान  किया  है  कि  यदि  छोटे  पैमात्रे

 की  पैकिंग  इकाई  होगी  तो  उसे  भी  उत्पाद  शल्क  से  छूट  दी  जायेगी  ।  नयी  समस्या  यह  है  कि  अनेक  राज्य

 सरकारें  उन  इकाइयों  को  पंजीकृत  नहीं  रही  हम  इश्तका  समायवान  कर  रहे  जहां  तक  नये

 बाजार  का  पता  लगाने  का  संबंध  जेसा  कि  मैंने  पहले  बताया  था  कि  हमने  नये  बाजार  खोज  लिए  हैं  ।

 मैं  माननीय  सदस्य  को  बताना  चाहता  हूं  कि  अच्छी  किस्म  की  चाय  के  लिए  पश्चिमी  जरंनी  अब  सबसे

 अच्छा  बाजार  है  जबके  सम्पूण  यूरोप  अन्य  प्रकार  को  चाय  पसद  करता  हू  ।  परन्तु  सयक्त

 राज्य  अमरोका  में  जो  बहुत  घटिया  किस्म  की  चाय  पसन्द  की  जाती  जिसका  भारत
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 कभी  निर्यात  नहीं  करता  है  ।  हम  अन्तर्राष्ट्रीय  बाजार  में  केक््ल  गुणवत्ता  को  प्रोत्साहित  करने  के  लिए
 प्रतियोगिता  कर  रहे  हैं  क्योंकि  इसी  से  भारत  को  बेहतर  दाम  मिल  सकते

 भरो  बालासाहिब  विखे  मेरा  दूसरा  अनुपूरक  प्रश्न  यह  है  कि  आपने  मेरे  प्रश्न  के जवाब
 के  भाग  डः  में  अपने  खाद्य  अपमिश्रण  अधिनियम  और  घटिया  किस्म  की  चाय  के  दुपयोग  का  उल्लेख
 किया  मैं  नहीं  जानता  कि  आपने  कितने  मामले  दर्ज  किये  हैं  ।  हमें  विदेशी  मुद्रा  अजेन  के  बारे  में
 मामले  प्राप्त  हो  रहे  सरकार  चाय  का  उत्पादन  बढ़ाने  का  प्रयास  कर  रही  है  परन्तु  साथ  ही  क्या

 मंत्री  महोदय  सभा  को  बता  सकते  हैं  कि  दूसरे  ऐसे  कौन  से  कृषि  उत्पाद  हैं  जिनसे  विदेशी  मुद्रा  अजित
 की  जा  सकती  है  ताकि  चाय  के  बदले  अन्य  कृषि  उत्पादों  का  निर्यात  किया  जा  ऐसा  करके  हम
 अधिक  विदेशी  मुद्रा  कमा  सकते  यदि  हम  ऐसा  कर  सके  तो  भ्रिष्य  में  स्वदेशी  खपत  के  कारण  विदेशी
 म॒द्रा  का  नुकसान  नहीं  होगा  ।

 भरी  प्रिय  रंजन  दास  मुंशी  :  जहां  तक  अपमिश्रण  का  संबंध  यह  सच  है  कि  कभी-कभी  हमें
 मिलावटी  चाय  के  निर्यात  के  बारे  में  बताया  जाता  हमने  कुछ  मामले  पकड़े  भी  परन्तु  वास्तविक
 समस्या  यह  है  कि  खाद्य  अपमिश्रण  निवारण  अधिनियम  के  उपबंधों  के  अनुसार  बिक्री  की  चाय  चाहे
 वह  स्वदेशी  खपत  के  लिए  हो  या  निर्यात  के  मिलावट  रोकने  की  मुख्य  जिम्मेदारी  राज्य  सरकारों
 की  है  ।  यह  वस्तुतः  उनकी  जिम्मेदारी

 अन्त  में  चाय  के  लिए  इस  प्रकार  निर्यात  प्रबन्ध  किये  गये  हैं  ।  बहुत  दिनों  से  यह  प्रक्रिया  है  कि
 अन्य  वस्तुओं  की  तरह  जिनके  लिए  नियमित  निरीक्षण  एजेंसी  अर्थात  एक  नियमित  निरीक्षण  एजेंसी

 बनायी  गयी  चाय  के  लिए  ऐसी  व्यवस्था  क्रेता  और  विक्रेता  के  बीच  सर्वेक्षक  क॑  माध्यम  से  की  गयी

 है  बशर्ते  कि  खरीददार  संतुष्ट  यदि  मैं  भारत  या  इंग्लेंड  से चाय  खरीदता  हूं  तो  एक  विशेष  पार्टी
 के  माध्यम  से  खरीदनी  पड़ेगी--अनेक  बार  या  उनके  द्वारा  नियुक्ति  सर्वेक्षक  के  माध्यम  से
 खरीदनी  पड़ती  है  बशरतें  कि  मुझे  संतुष्ट  होना

 किस्म  इतनी  बढ़िया  है  कि  स्वदेशी  बाजार  के  अलावा  इस  प्रकार  की  कोई  शिकायत  नहीं  आती
 ओर  स्वदेशी  बाजार  पर  राज्य  सरकारों  के  प्रवरतेन  विभाग  को  पूरी  निगरानी  होती  परन्त
 यह  राज्य  सरकारों  के  क्षेत्राधिकार  में  है  ।

 जहां  तक  चाय  के  बदले  अन्य  कृषि  उत्पादों  के  निर्यात  का  संबंध  मेरा  माननीय  सदस्य  से

 अनुरोध  है  कि  इसके  लिए  तक  न  करें  क्योंकि  चाय  की  भारत  को  आवश्यकता  है  ।  मेरे  विचार  से  यदि
 हम  आठवीं  पंचवर्षीय  योजना  क॑  अन्त  तक  उत्पादन  में  वृद्धि  नहीं  कर  सकें  तो  भारत  के  लिए
 कठिनाई  हो  सकती  है  तथा  स्वदेशी  बाजार  में  भी  पूति  नहीं  की  जा  सकेगी  ।

 इसकी  खपत  बढ़  रही  है  क्योंकि  साधारण  निर्धन  लोगों  का  यही  एक  पेय  हम
 इस  प्रकार  की  कोई  योजना  नहीं  बना  बल्कि  इसके  विपरीत  राज्य  सरकारों  की  मदद  से  चाय  उगाने
 वाले  क्षेत्रों  का  विस्तार  करने  की  हमारी  महत्वाकांक्षी  योजना  इसके  लिए  हम  अपनी  ओर  से  भी
 काफी  सहायता  हमें  इस  दिशा  में  सफलता  मिल  रही

 श्री  चिन्तामणि  जेना  :  मैं  माननीय  मंत्री  महोदय  को  यह  बताना  चाहता  हूं  कि  उनके  उत्तर  के
 आँकड़ों  से  यह

 पत्ता  चलता  है  कि  हमारी  चाय  का  भायात  करने  वाले  कुछ  देशों  द्वारा  आयात की  मात्रा

 घट  रही  इसका  क्या  कारण  है  ?  क्या  यह  सच  है  कि  मिलावट  तथा  चाय  की  गिरती  हुई  क्वालिटी
 के  कारण  अन्तर्राष्ट्रीय  बाजार  में  हमारी  चाय  बहुत  अधिक  पसन्द  नहीं  की  जा  रही  है  ?  यदि  तो



 6  1911  )  मौखिक  उत्तर

 सरकार  यह  सुनिश्चित  करने  क्या  उपाय  कर  रही  है  कि  इस  प्रकार  की  मिलावट  न  की  जाए
 तथा  क्वालिटी  का  हास  नहो  ?

 इसके  अलावा  कया  मैं  यह्  जान  सकता  हूं  कि  अन्तर्राष्ट्रीय  बाजार  में  हमारी  दाजिलिंग चाय
 बहुत  पसन्द  की  जाती  क्या  यह  सच  है  कि  हमारे  देश  के  नीलगिरी  जंसे  कुछ  क्षेत्रों  में  अच्छी  किस्म
 की  चाय  उगाने  की  संभावनाएं  हैं  ?  क्या  इस  पहलू  का  सर्वेक्षण  किया  गया  है  ओर  यदि  तो  उसके

 क्या  परिणाम  निकले  ?

 क्री  प्रिय  रंजन  वास  मुंशी  :  सबसे  पहले  तो  मैं  माननीय  मंत्री  महोदय  को  यह  सूचित  करना

 चाहता  हूं  कि  घटिया  किस्म  होने  क ेकारण  भारतीय  चाय  का  बाजार  समाप्त  होता  जा  रहा  बल्कि

 इसके  भारतीय  चाय  की  किस्म  इतनी  अच्छी  है  कि  कीनिया  चाय  ओर  श्रीलंका  चाय  जिनकी

 किस्म  बहुत  घटिया  विश्व  भर  मैं  साधारण  उपभोक्ताओं  को  लुभाने  के  लिए  किसी  भी

 कीमत  पर  बाजार  पर  कब्जा  कर  रहे  हैं  ।  इसीलिए  हमने  अन्तर्राष्ट्रीय  मंच  पर  एक  अत्यन्त  संगत  स्थिति

 अपनाई  है  कि  हम  केवल  अच्छी  किस्म  की  चाय  का  ही  निर्यात  पश्चिम  जर्मनी  में  इसके
 परिणाम  प्राप्त  होने  आरम्भ  हो  गए  आप  पश्चिम  जमंनी  में  घटिया  किस्म  की  चाय  नहीं  बेच

 सकते  |  इसीलिए  कीनिया  मेदान  छोड़  रहा  है  ।  उनके  डिपार्टमेन्टल  स्टोसं  पर  मुख्यतः  भारतीय  चाय

 ही  बिक  रही  इंग्लैंड  में  भी  हम  भरसक  प्रयत्न  कर  रहे  जापान  में  एक  नई  प्रथा  आरम्भ  हो  गई

 कुछ  अन्य  मैं  उनके  नाम  नहीं  लेना  चाहता  द्वारा  घटिया  किस्म  की  चाय  बहुत  ही  सस्ते  दामों

 पर  दी  जा  रहो  है  |  भारत  इस  स्तर  पर  कभी  स्पर्धा  करना  नहीं  यदि  हमारा  माल  थोड़ा  कम

 भी  बिकता  है  तो  कोई  फक  नहीं  हम  कीमत  और  किस्म  में  कभी  समझौता  नहीं  करेंगे  ।

 दाजिलिंग  चाय  का  उत्पादन  सीमित  मात्रा  में  होता  है  ।  इसे  सम्पूर्ण  विश्व  में  सबसे  ऊंचे

 दाम  मिलते  दाजिलिग  का  चिन्ह  पूरे  देश  का  प्रतिनिधि  इसीलिए  कोई  भी  देश  अन्तर्राष्ट्रीय
 बाजार  हमारे  चिन्ह  के  बिना  दाजिलिंग  चाय  के  नाम  से  कोई  घटिया  चाय  नहीं  बेच  यह

 एक  अन्य  कदम  है  जो  उठाथा  गया  अन्त  में  हमने  नीलग्रिरी  तथा  अम्य  क्षेत्र  जिससे  माननीय  सदस्य

 संबन्ध  रखते  हैं  भर्थात्  उड़ीसा  में  कालाहांडी  जिसे  लोग  सूखा  प्रवण  क्षेत्र  मानते  में  अपनी  चाय  उत्पादन

 में  कई  नई  व्यवस्थाएं  की  है  ।  हम  उस  क्षेत्र  में  भी  सफलतापूर्वक  चाय  का  उत्पादन  करने  में  सफल  रहे
 और  उड़ीसा  में  पिछले  वर्ष  चाय  की  अपनी  पहली  फसल  दी  हमने  नीलामी  में  वह  चाय  बेची  ।

 इस  प्रकार  हमारी  स्थिति  सुधर  रही  है  ।

 मुझे  आपको  यह  सूचित  करते  हुए  प्रसन्नता  हो  रही  है  कि  क्वालिटी  अभियान  जोर  पकड़ता
 है  तो  भारत  के  अतिरिक्त  विश्व  में  कोई  भी  देश  अच्छी  क्वालिटी  की  चाय  सप्लाई  नहीं  कर

 अन्तर्राष्ट्रीय  बाजार  में  यह  स्थिति  है  ।

 ध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  सूची  समाप्त  हो  गई  अब  मैं  इसे  फिर  से  ले  रहा  भ्री

 ओी  पो०  झार०  कुमारमंगलस  :  प्रश्त  संख्या  165

 बिदेक्षी  सहायता

 #165.  क्री  पो०  झार०  कुसमारमंगलस  :

 क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  को  क्ुपा  करेंगे  कि  ;
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 न  नजनानीननननननननन-ननक----ऊ-ल-न  ee  जान  नाना  की  जननी कक  नमन  पिता  ऑन  कला  अली  व  ड  ऑिशिकििलाओ  आकलन

 कया  सरकार  का  ध्यान  25  1989  के  टाइम्स  आफ  इण्डिया  में  कंन  नौ

 लांगर  बैंक  आन  एडਂ  शीर्षक  से  प्रकाशित  समाचार  की  ओर  दिलाया  गया

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्या  और

 सरकार  का  इस  सम्बन्ध  में  क्या  कदम  उठाने  का  विचार  है  ?
 कक

 वित  मन्त्रालय  में  झ्राथिक  कर्य  विभाग  में  राज्य  सगत्नो  एडमार्डो

 और  (*)  भारत  सहायता  संघ
 की  बठक  में  भारत  के  समग्र  विकास की  आवश्यकता

 और  रियायती  स्तरों  षर  विदेशी  सहायता  को  जारी  रखने  की  निरन्तर  आवश्यकता  का  समथंन  किया

 गया

 का

 सरकार  घरेल  प्रयासों  के  जरिए  संसाधन  जुटाने  को  विदेशी  उधारों  के  प्रतिस्थापन के  रूप  में

 नहीं  मानती ओर  सरकार  ने  विदेशी  वित्तपोषण  को  उत्तरोत्तर  कम  करने  की  आवश्यकतः  को  सुनिश्चित
 करने  के  लिए  बहुत  से  उपाय  किए  है।इन  उपायों  में  निम्नलिखित  उपाय  शामिल हैं  :  तेल  तथा

 प्राकृतिक गैस
 के  स्वदेशी  अन्वेषण  और  उत्पादन  को  प्रमुख  क्षेत्रों  में  सुचारू  आयात  प्रतिस्थापन

 और  बेहतर  निर्यात  कार्य-निष्पादन  प्राप्त  करना  ।

 श्री  पी०  कुमा  रमंगलम  :  मैं  मंत्री  महोदय  से  यह  जानना  चाहता  हूं
 कि  भुगतान  शेष

 तथा  वापसी  अदायगी  सहित  विदेशी  ऋण  को  कया  स्थिति  है  ?  हु

 भरी  एडप्रार्डो  फंलो  रो  :  मेरे  पास  जो  आंकड़े  है  मैं  वह  मंत्री  महोंदय  को  देना  चाहता  मैं  यह
 बताना  चाहता  हंं  कि  निर्यात  और  सकल  अदृश्य  प्राप्तियों  के  प्रतिशत  के  रूप  मे  कुल  ऋण  की  वापसी

 ।  1987-85  से  1988-89  तक  हमारी  स्थिति  में  सुधार  हुभा  1987-88  में  निर्यात
 और  सकल  अदृश्य  आय  की  तुलना  में  ऋण  की  वापसी  का  प्रतिशत  93.6  तथा  पिछले  बषं  1988-89

 में  यह  घटकर  22.8  प्रतिशत  रह  गया  इस  मोर्चे  पर  सुधार  हुआ  केवल  निर्यात  के  प्रतिशत  के

 रूप  में  कुल  कर्ज  की  वापसी  का  प्रतिशत  1987-85  में  36.2  प्रतिशत  था  जो  1988-89  में  33.9

 प्रतिशत  रह  गया  |  इस  समय  यही  आंकड़े  उपलब्ध  हैं  ।

 आ  पो  ०  भ्रार०  कुमारमंगलस  :  मुझे  आशा  है  कि  शेष  आंकड़े  बाद  में  सप्लाई  किए
 अब  यह  आश्वासन  माननीय  मंत्री  महोदय  द  रहे  दूसरा  सवाल  यह  है  कि  यदि  स्थिति  वही  है  जो

 प्रतिशत  के  रूप  में  दर्शाई  गई  वो  यदि  हम  भुगतान  शेष  के  पिछले  दस  वर्षों  के  आंकड़  लें  तो  हमारी
 स्थिति  उतनी  अच्छी  नहीं  है  जितनी  वह  पहले  यदि  ऐसा  है  तो  क्या  आधथिक  काय॑विभाग  खुली
 सामान्य  विज्ञप्ति  के  अन्तंगंत  विशेषकर  उपभोकता  वस्तुओं  के  आयात  के  मामले  में  सख्ती  करने  जा

 रहा  है  ?

 श्री  एडश्रार्डो  फंलोीरो  :  जी  हम  इस  सख्त  बना  रहे  हमने  उपभोक्ता  वस्तुओं  के

 आयात  के  मामले  में  सख्ती  की  इस  १२  नियमत  रूप  से  निगरानी  रख्ली  जा  रही  हमें  भुगतान

 शेष  की  स्थिति  की  चिता  इसके  साथ  ही  मैं  यह  अवश्य  कहना  चाहूंगा  ।  हमने  विदेशी  कर्जों  का

 इस्तेमाल  अपना  आधारभूत  ढांचा  तेयार  करने  में  किया  इस  वर्ष  हमने  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  के

 लक्ष्यों में  सुधार  किया  है  ।  हमने  केवल  में  ही  सुधार  नहीं  किया  है  बल्कि  लगातार और
 अभूतपूर्व  सूखे  जेसी  कठिन  परिस्थितियों  के  बावजूद  भी  उन्हें  कायम  रखा  हमने  लक्ष्य
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 प्राप्त  कर  लिए  हमने  उनमें  सुधार  किया  लक्ष्योंमें  50,  की  वृद्धि  हुई  इस  हम  पहले

 ही  5.2%  वृद्धि दर  प्राप्त  कर  चुके  हैं  और  पिछले  दस  वर्षों  से  कुल  मिलाकर  कुल  घरेलू  उत्पाद  में  वृद्धि
 |

 है  ।  1980  से  लेकर  आजतक  वृद्धि  दर  5%  रही  है  जबकि  पहले  1950  के  बाद  कुल  घरेलू
 उत्पाद  में  वृद्धि  दर  3.5%  हमने  इस  प्रकार  विदेशी  सहायता  और  विदेशी  ऋण  का  इस्तेमाल
 {  पा  है  ।  सुदृढ़  अथंब्यवस्था  से  परिणाम  सामने  आए  हमें  इस  पार  से  आगे  जाना  हिए  ओर  साथ

 ही  आयातों  को  कम  करके  भुगतान  संतुलन  की  स्थिति  में  सुधार  करना  चाहिए  यूद्वी  कर  रहे

 हमें और  अधिक  सुधार  करना  और  हम  सभा  से  करत ेहूँ  ओर  अधिक  सुधार

 भ्रष्यक्ष  महोदय  :  प्रश्नकाल  समाप्त  हुआ  ।

 प्रइनों  क ेलिखित  उत्तर

 उत्तर  प्रदेश  में  निर्यातोन्मुख  एकक्ों  को

 +]74.  भ्री  हरोश  रावत  :

 क्या  वाणिश्य  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 उत्तर  प्रदेश  में  कितने  औद्योगिक  एकक  अपने  50  प्रतिशत  से  अधिक  उत्पादों  का  निर्यात

 कर  रहे  हैं  ओर  इनके  द्वारा  पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  वर्षवार  कितनी  बिदेशी  मुद्रा  अजित  की

 क्या  उनका  मंत्रालय  इस  राज्य  में  निर्यातोन्मुख  भौद्योगिक  एककों  के  संवधंन ओर  उन्हें
 5  त्साहन  देने  के  लिए  एक  विशेष  योजना  बना  रहा  और

 यदि  तो  इस  पर  वर्ष  1989-90  के  दोरान  कितनी  धनराशि  व्यय  की  जाएगी  ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  राज्य  मस्सो  प्रिय  रंजन  दास  मुस्शी  )
 :  निर्यात  संसाधन  क्षेत्रों

 में  स्थित  यूनिटों
 को  अन्य  यूनिटों  के  मामले  में  किसी  भी  राज्य

 के  लिए  ओऔद्योगिक  एकक-बार
 अथवा  राज्यवार  निर्यात  आऊड़े  नहीं  रखे  जाते  ।

 निर्यात  संवर्धन  उपायों  का  आम  पैकेज  सभो  राज्यों  के  लिए  उपलब्ध  है  जिनमें  उत्तर

 प्रदेश  भी  शामिल  है  ।

 प्रश्न  नहीं

 बजट  में  दी  गई  रियायतों  को  जमता  तक  पहुंचाना

 #175,  श्री  सरफराज  झह्हमद  :

 क्या  वित्त  मंत्रों  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे कि  :

 क्या  उन्होंने  घोषणा  की  थी  कि  यह  सुनिश्चित  करने  के  लिए  एक  सतक्षंता  विभाग
 स्थापित  किया  जाएगा  कि  बजट  में  घोषित  रियायतों  का  लाभ  जनता  तक
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 यदि  तो  क्या  इस  विभांग  का  गठन  कर  दिया  गया

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्या  और

 यदि  तो  इसबता  गठन  कब  तक  किया  जाएगा  ?

 वित्त  मन्त्रालय  में  राजस्व  बिमाग  में  राज्य  मरत्रो  के०  :  से
 1989  के  बजट  में  विभिन्न  वस्तुओं  पर  केन्द्रीय  उत्पादन  शुल्क  में  दी  गई  रियायतों  का  इन  वस्तुओं  के

 मूल्यों  पर  पड़ने  वाले  प्रभाव  की  मानीटरिंग  करते  और  सरकार  को  समय-समय  पर  रिपोर्ट  प्रस्तुत  करने

 के  लिए  राजस्व  विभाग  में  एक  दल  का  गठन  किया  गया

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 ग्यायालयों  में  लंबित  मामलों  के  संबंध  में  न््थायाधोशों  को  समिति

 ]
 176  श्री  बलबंत  सिह  राभूवातलिया  :

 थी  परसरास  मारहाज  :

 क्या  विधि  और  ग्याय  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  उच्चतम  उच्च  न्यायालयों  तथा  अधीनस्थ  न्यायालयों  में
 लंबित  मामलों  की  संख्या  कम  करने  और  स्थिति  को  नियंत्रित  रखने  हेतु  उपायों  का  सुझाव  देने  के  लिए
 न्यायाधीशों  की  कोई  समिति  गठित  की  है

 यदि  तो  समिति  के  कौन-कोन  सदस्य  हैं  और  उनके  विचाराथं  विषयों  का  ब्यौरा  क्या
 है  और  क्या  उक्त  समिति  ने  अपना  कार्य  आरंभ  कर  दिया  और

 समिति  की  रिपोर्ट  कब  तक  प्राप्त  हो  जाएगी  ?

 विधि  झोर  न्याय  मंत्रो  बो०  :  से  जी  हां  ।  उच्च  न्यायालयों  और
 भ्धीनस्थ  न्यायालयों  में  बकाया  मामलों  की  समस्या  का  अध्ययन  करने  और  उपचारी  उपाय के  बारे  में

 सुझाव  देने  के  लिए  एक  समिति  का  गठन  किया  गया  है  जिसमें  निम्नलिखित  हैं  :--

 1.  श्री  न्यायमूर्ति  बी०  एस०

 मुख्य  केरल  उच्च  न्यायालय--भध्यक्ष

 2.  श्री  न्यायमूर्ति  पी०  डी०

 मुख्य  स्थायमूरति  कलकत्ता  उच्च  सदस्य

 3.  श्री  स्थायमूर्ति  पी०  सी०  जेन

 मुछ्य  कर्नाटक  उच्च  न्यायालय--सदस्य

 और  इस  समिति  से  स़रकार  को  अपनी  रिपोर्ट  यथाशीष्र  देने  के  लिए  कहा  गया  है  ।
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 प्रन्तर-ब ेरु  संचार  व्यवस्था

 [  प्रनवाव  ]

 +]78.,  श्री  विजय  एन०  पाटिल  :

 क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  क्रपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकारी  क्षेत्र  के  कुछ  बैंकों  ने  रिजवं  बैंक  की  प्रस्तावित  अन्तर-बेंक  संचार  व्यवस्था

 के  बारे  में  अपनी  असहमति  प्रकट  की

 यदि  तो  सरकारी  क्षेत्र  के  बैंकों  द्वारा  भारतीय  रिजवं  बेंक  से  असहमति  प्रकट  किये
 जाने  के  क्या  कारण

 क्या  भारतोय  रिजवं  बैंक  की  प्रस्तावित  व्यवस्था  द्वारा  कोई  भी  महत्वपूर्ण  जानकारी  भेजी

 नहीं  जा  और

 यदि  तो  सरकार  का  अन्तर-बैंक  संचार  व्यवस्था  के  बारे  में  पैदा  हुए  मतभेद  को  कंसे

 दूर  करने  का  विचार  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  प्राथिक  कार्य  विभाग  में  राज्य  मंत्री  एड्मार्शो  :  से

 बैंकों  के बीच  संचार-व्यवस्था  में  सुधार  लाने  की  दृष्टि  से  बेंकनेट  स्थापित  करने  संबंधी  प्रस्ताव  सभी

 संबंधितों  के  परामर्श  से  तैयार  किया  जा  रहा  है  ।  इस  संचार  व्यवस्था  के  पूरी  तरह  चालू  हो  जाने  से

 सदस्य  बैंकों  के बीच  संदेश  फाइल  इलैक्ट्रोनिक  निधि  अंतरण  और  सामान्य  आंकड़ा
 आधार  प्राप्त  करने  में  सुविधा  होगी  ।

 ब्रिटेन  से  यात्री  डिब्बों  का  प्रायात

 +$179.  की  वाई०  एस०  भहाजन  :

 क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  ब्रिटिश  रेल  इंजीनियरिंग  लिमिटेड  अपने  नवीनतम  निर्भित  यात्री  डिब्बों  के  लिए
 अधिक  मूल्य  की  मांग  कर  रही

 ब्रिटिश  रेल  इंजीनियरिंग  लिमिटेड  को  मूल्य  वृद्धि  क ेकारण  कितनी  अधिक  विदेशी  मुद्रा
 की  अदायगी  करनी  और

 क्या  समझोते  पर  हस्ताक्षर  करते  समय  संविदा  भंग  होने  के  कारण  उत्पन्न  स्थिति  से

 निपटने  हेतु  सुरक्षोपायों  की  व्यवस्था  की  गई  थी  ?

 रेल  संत्रालय  के  राज्य  मंत्री  साथवराब  :  ब्रिटिश  रेल  इंजीनियरिंग

 लिमिटेड  द्वारा  की  गयी  अधिक  मूल्य  की  मांग  बाद  में  वापिस  ले  ली  गयी

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 फर्म  के  साथ  कोई  करार  नहीं  किया  गया  है  ।
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 मध्य  प्रदेश  में  श्रोरद्दा  विद्धेत भोर  सिचाई  परियोजना  के  लिए  केन्द्रीय

 ]
 *  |  80,  श्रीमती  विद्यावतो  चतु्वंदी  :

 क्या  जल  संसाधन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  मध्य  प्रदेश  सरकार  द्वारा  स्वीकृत  ओरछा  विद्युत  और  सिंचाई  परियोजना  केन्द्रीय
 सरकार  के  पास  स्वीकृति  हेतु  काफी  समय  से  विचाराधीन  पड़ी  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  वंधा  है  और  इस  संबंध  में  सरकार  द्वारा  क्या  कार्यवाही  की

 गई  है  ?
 .

 जल  सेंसा्थिन  मे ंत्रालय  के  राज्य  सँंत्रो  तेथा  संसदोय  कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  सेंत्री  एम०
 एम्त०  :  ओर  1981  में  प्राप्त  ओरछा  बहु-प्रयोजनी  परियोजना  की  जांच

 की  गई  तथा  1982  से  1984  तक  टिप्पणियां  भेज  दी  गई  थीं  ।  राज्य  सरकार  से

 उत्तर  न  मिलने  के  कारण  परियोजना  प्रस्तावों  के  संशोधन  के  वास्ते  परियोजना  को  1985  में

 लौटा  दिया  गया

 जेर्पाल  को  डीअल  झौर  भिट्टो  के  तेल  की  तस्करों

 ]

 1628.  थो  के०  एस०  राघ  :

 क्या  धित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  नेपाल  को  की  जा  रही  डीजल  और  मिट्टी  के  तेल  की  तस्करी  की

 जानकारी  और

 यवि  तो  नेपाल  को  की  जा  रही  पैट्रोलियम  उत्पादों  और  अन्य  आवश्यक  वस्तुओं  की

 तस्करी  को  रोकने  के  लिए  सरकार  द्वारा  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 fae  बिस  मंत्रालय  में  राजस्व  विभाग  में  राज्य  मंत्रों  ए०  के०  :  सरकार  को  इस
 बॉत  को  जानकारी  है  कि  ढीजल  और  मिट्टी  के  तेल  जैसे  पैट्रोलियम  उत्पादों  की  भारत-नेपाल

 सीमा  के  पास  से  नेपाल  को  तस्करी  की  जा  रही  23  1989  को  भौरत-नेपाल  व्यापार  एवं
 पारंगेममि  संन्धि  के  समाप्त  हों  जाने  के  परिणामस्वरूप  नेपाल  में  पंट्रोलियम  उत्पादों  की  बहुत  कमी  हो  गई

 है  जिसके  पैट्रोलियम  उत्पादों  की  भारत  से  नेपाल  में  तस्करी  की  जा  रही

 भा  रते-नेंपोल  सोमा  पर  तस्करी-रोधी  तन्त्र  को  सुदृढ़  बना  दिया  गया  है  ।  उत्तर

 बिहार  ओर  पश्चिम  बंगाल  क्षेत्र  में  भारत  से  नेपाल  को  पेट्रोलियम  उत्पादों  की  तस्करी  को  रोकने  के

 लिए  संयुक्त  कारंवाई  करने  हेतु  उत्तर  बिहार  और  पश्चिम  बंगाल  की  राज्य  सरकारों  द्वारा

 समन्वय  समितियां  गठित  कर  दी  गई
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 1630  भो  सुल्लापहलों

 कया  वालनिण्य  मंत्री  यह  बताने  की  क्ृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  चाय  उद्योग  को  दिए  जाने  वाले  प्रोत्साहन  के  संबंध  में  अपनी  नीति  की  -

 समीक्षा कर  रही  और

 यदि  तो  इस  संबंध  में  उक्त  नीति  में  क्या  परिवर्तन  करने  का  विचार  है  ?

 बॉालिज्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  रंजन  वास  :  फिलहाल  ऐसी  कोई

 समीक्षा  शुरू  नहीं  की  गई  है  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 वक्षिण-पूर्थ  रेलवे  के  प्रग्तगंत  चलने  वाली  रेलगा  डयों  में  प्रतिरिक्त  सवारो  डिब्बे

 1633.  क्री  चिन्तासणि  जेना  :

 क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  छुपा  करेंगे  कि  :

 )  क्या  दक्षिण-पूर्व  रेंलवे  में  चल॑ने  बाली  पेसेंजर/९क्संप्रेंस  रेंलंगाड़ियों  में  संवारी  डिंडी  कम
 कर  दिये  गये  हैं  जिसके  परिणामस्वरूप  इन  रेलंगॉडियोीं  में  भोरी  भौंड  ही  जांतीं

 कया  जोनल  रेलवे  तथा  जनता  से  सवारी  डिब्बों  की  संख्या  में  वृद्धि  करने  हेतु  कोई  अनुरोध
 प्राप्त  हुआ  और

 यदि  तो  इन  रेलगाडियों  में  भीड़  को  कम  करने  के  लिए  हनमें  सवारी  डिब्बों  की  संख्या
 में  वृद्धि  करने  हेतु  सरकार  द्वारा  क्या  कार्यवाही  की  गईं  हैं  ?

 रेल  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  साधवराव  :  से  स्थान  को  पूरा-पूरा
 उपयोग  न  होने  के  कारण  कुछ  गाड़ियों  के  सवारी  डिब्यों  की  संख्या  में  कमी  कर  दी  गई  स्थानीय
 त्यौहारों/मेलों  आदि  के कारण  समय-समय  पर  यातायात  में  होने  वाली  वृद्धि  के लिए  सवारी  डिब्बों  की
 संख्या  बढ़ाने  के  अनुरोध  पूरे  किये  जाते  बशर्ते  कि  परिचालनिर्फ  दृष्टि  से  व्यावहारिक हो  ।

 राष्ट्रीयकृत  बेकों  के  करमंचारियों  के  लिए  पेंशन  बीझता

 1634.  प्रो०  नाशायण  चरद  परादार  :

 क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  बेंक  कमंचारियों  के  लिए  पेंक्म  योजना  शुरू  करने  के  लिए  राष्ठरीयकृत
 बैंकों की  मांग  पर  अब  ध्यान  दिया  है  जबकि  भारतीय  स्ः्ट  बैंक  ने  अपने  कमंचारियो ंके लिए  ऐसी  सेवा
 वर्ष  1921  से  शुरू  कर  दी

 यदि  तो  सरकार  ने  इनकी  मांग  पर  क्या  निर्णय लिया  और

 यदि  तो  ला॑बें समंय  से  बैंकें  कैमेचारी  यूनियनों  के  सोर्थ  चल  रही  कांता में  इस  भौँगਂ

 ७  उ  2328.
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 पर  कोई  निर्णय  न  लेने  के  क्या  कारण  हैं  और  इस  पर  किस  तारीख  तक  निर्णय  लिया  जाएगा  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  प्राथिक  कार्य  विभाग  में  राज्य  भन््त्री  एडप्रार्डो  :  से
 मामले  की  जांच  की  जा  रही  है  ।

 छाड़ो  के  देशों  को  निर्यात

 1635.  भ्री  ध्रमरसह  राठवा  :

 क्या  वाणिज्य  भन्त्री  यह  बताने  की  क्लूपा  करेंगे  कि  :

 किन-किन  खाड़ी  के  देशों  को  प्रतिवर्ष  भारतीय  माल  का  नियति  किया  जा  रहा

 निर्यात  की  जा  रही  मदों  के  नाम  तथा  मूल्य  क्या

 कया  खाड़ी  के  देशों  के  बाजार  में  भारतीय  माल  की  भारी  मांग  होने  के  बावजूद  ऐसे
 उत्पादों  की  घटिया  किस्म  और  अधिक  मूल्य  के  कारण  उनके  निर्यात  में  कमी  आई  और

 यदि  तो सरकार  का  इस  मामले  में  और  खाड़ी  से  देशों  को  निर्यात  बढ़ाने  में  कया  कदम
 उठाने  का  विचार  है  ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  राज्य  संत्री  प्रिय  रंक्षम  दास  मुंशी  )  :  )  से  भारतीय  माल
 का  निर्यात  खाड़ी  क्षेत्र

 के
 सभी  देशों  अर्थात्  सऊदी  अरब  और  संयुक्त

 अरब  अमी  रात  को  किया  जाता  है  ।  निर्यात  की  प्रमुख  मदों  में  शामिल  इंजीनियरी
 ओऔषध  और  संसाधित  चाय  खाड़ी  देशों  को  ब्ष  1987-88  में
 848.60  करोड़  र०  के  निर्यात  हुए  जो  वर्ष  1988-89  के  दौरान  बढ़कर  1048.57
 करोड़  र०  के  हो

 स्थापक  ह्रोषथों  को  तस्करों

 1636.  थ्रो  कमला  प्रसाद  रावत  :

 श्री  कमल  जौघरो  :

 क्या  थित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  ;

 अफीम  से  हेरोइन  तेयार  करने  और  स्वापक  ओऔषधों  की  तस्करी  में  सक्रिय  किन-किन
 गिरोहों  को  इस  वर्ष  पकड़ा  गया

 उनसे  कितनी  मात्रा  में  नशीली  ओषध  पकड़ी  गई  और  उसका  मूहय  क्या

 क्या  सरकार  का  विचार  ऐसे  तस्करों  को  सख्त  सजा  देने  का  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 वित्त  मन्छ्तालय  में  राजस्ट  विसाग  में  राज्य  मन््न्री  के०  पांजा  ):  और
 प्राप्त  हुई  रिपोर्टों  तथा  उपलब्ध  सूचना  से  यह  पता  चलता  है  कि  अपरिष्कृत  मारफीन  तथा  हेरोईन  के
 निर्माण  के  कुछ  इकका  प्रयास  किये  गये  नणीले  द्रव्यों  के अवैध  व्यापार  फे  खिलाफ  चलाये  गये
 क्रभियान  में  30  1989  तक  614  व्यक्तियों  को  गिरफ्तार  किया  गया  था  हनमें  थे  आठ  ष्यक्ति

 94



 6  1911  )  लिखित  उत्तर
 नी  विनभित+-++-+  «  जे  कनननननन-+  के  ०  जलन
 भी  शामिल  हैं  जिन्हें  मारफीन/हेरोईन  के  निर्माण  में  ग्रस्त  पायी  गई  गुप्त  रूप  से  चलाई  जाने  वाली

 पांच  प्रयोगशालाओं  का  पता  लगाने  के  दोरान  पकड़ा गया  था  ।
 ह

 इस  वर्ष  (30  जून  के  दौरान  पकड़े  गये  विभिन्न  नशोले  ओषध  द्रथ्यों  की  कुल  मात्रा  नीचे
 दी  जाती  --

 नशीले  औषध  द्रग्य  मात्रा
 का  नाम  में )

 )

 ्

 1.  अफीम  576

 2.  मारफीन  16

 3.  हेरोईन  1,262

 4.  गांजा  23,727

 5.  हशीश  2,531

 6.  मेक््सक्यूलोन  283
 गण  कजककम-न--+करकनक  *  -  ee

 पकड़े  गये  नशीले  औषध  द्रव्यों  के  सही-सही  मूल्य  का  अनुमान  अथवा  उसका  निर्धारण  नहीं
 किया  जा  सकता  है  क्योंकि  यह  पकड़े  गये  नशीले  ओषध  व्रथ्य  को  शुद्धता  उद्गम  स्थानीय  मांग
 तथा  आपूर्ति  की  स्थिति  आदि  जेसे  विभिन्न  कारकों  पर  निर्भर  करता  है  ।

 और  स्वापक  ओऔषध  द्रव्य  और  मनःप्रभावी  पदार्थ  1985  में  नशीले
 ओषध  द्रव्यों  का  अवध  व्यापार  करने  के  लिए  10  वर्षों  के  कठोर  कारावास  देने  और  एक  लाख  रुपये
 का  जुर्माना  करने  की  न्यूनतम  अनिवाय॑  सजा  देने  की  पहले  से  ही  व्यवस्था  है  जिसे  नशीले  ओषध  द्रब्यों
 का  अवंध  व्यापार  के  अपराधों  के  लिए  20  वर्षों  क ेकठोर  कारावास  और  2  लाख  रुपये  के  जु्माने  तक

 बढ़ाया  जा  सकता  इस  अधिनियम  को  अब  संशोधित  कर  दिया  गया  है  जिसमें  अन्य  बातों  के

 साथ  कुछ  मामलों  में  दूसरी  बार  अपराध  सिद्ध  हो  जाने  पर  मुत्युदण्ड  की  सजा  देने  तथा  नंशीले  औषध

 द्रब्यों  के अवध  व्यापार  करने  वाले  ब्यक्तियों  की  सम्पत्ति  जब्त  किए  जाने  की  भी  व्यवस्था  इन

 अपराधों  को  संज्ञेय  तथा  गर  जमानतीय  भी  बना  दिया  गया  नशीले  ओऔौषध  द्रब्यों  का  अवेध
 व्यापार  करने  वाले  व्यक्तियों  वे  लिए  कतिपय  मामलों  में  2  वर्ष  की  अधिकतम  अवधि  की  निवारक

 नजरबन्दी  की  व्यवस्था  करने  के  लिए  एक  अलग  अधिनियम  भी  लागू  किया  गया  है  ।

 लिबेसाम  पध्रादशश  रेलवे  स्टेशन

 1637.  भरी  ए०  चालह्स  :

 क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  करेंगे  कि  :

 क्या  त्रिवेन्द्रम  आदर्श  रेलवे  के  निर्माण  कार्य  सम्बन्धी  परियोजना  पूरी  हो  चुकी

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  ओर
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 (3)  यदि  तो  इसप्रें  विलभ्त्न  किये  जाने  के  क्या  कारण  हैं  ?

 रेल  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  भाभवराव  जी

 {@)  अक्म  महीं  उठता  ।

 तिरुवनन्तपुरम  सेन््ट्रल  स्टेशन  का  आदश्शो  स्टेशन  के  रूप  में  विकास  करने  से  सम्बन्धित
 कार्य  शुरू  कर  दिए  गए  हैं  और  जो  धन  को  उपलब्धता  के  अनुरूप  विभिन्न  न्र्णों  में  जा  रहे

 राज्यों  को  विशोयष  सहायता

 1639.  भी  गुरूदास  कर्मत  :

 क्या  ड्रिस  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  राज्यों  सूखापी  डित  राज्यों को  नर्वें  वित्त  आयोग  की
 सिफारिशों  के  सन्दर्भ  में  दी

 गई  वित्तीय  सहायता  पर  पुनविचार  करने  का  प्रस्ताव  और

 यदि  तो  तत्सम्बंधो  ब्योरा  क्या  है  ?

 वित्त  भ्रं्वालय  में  ध्यय  विमाग  में  राज्यमंत्री  बो०के  ०  गढ़वी  )  :  नहीं
 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 प्रायकर  ओर  सोसा  शुल्क  को  ब्रकाया  राध्षि

 1640.  हव०  श्री०  एल<«  शेकेत्ष  :

 क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेगें  कि

 ।  1989  तक  जिन  हिन्दू  अविभाजित  प्राइवेट  और
 पब्लिक  लिमिटेड  कंपनियों  के  विरुद्ध  इस  करोड़  रुपए  से  अधिक  का  आयकर  बकाया  उनका  ब्यौरा

 ज्फ ष्प्रा  है

 |  जुलाई  1989  तक  जित  ओद्योगिक  घरानों  के  विरुद्ध इस  करोड़  क्षपए  से
 भ्राहिक्ष की  ही मा  शल्क  बकाया  उनका  ब्योरा  क्या  और

 इस  राशि  को  वसूल  करने  के  लिए  कौन  से  प्रभावी  कदम  उठाए  जा  रहे  है  ?

 बरित्त  सत्रालगप्र  में  राजस्व  ब्रिमाग  में  राज्य  मंत्रो  ए०  के०  :  21-3-89  को
 4  ब्यक्तियों  और  38  कम्पनियों  के  नाम  में  10  करोड़  रुपए  अश्त्रा  इससे  अधिक का  आयकर  बकाया

 1-7-1989  8  9  को  सात  कम्पनियों  के  ना  में  10  करोड़  रुपए  अथवा  इससे  अधिक  का
 केन्द्रीय  उत्पाद  शुल्क  बकाया  है  ।

 कर  की  बकाया  राशि  वसूल  करने  के  लिए  समय-समय  पर  प्रशासनिक  एवं
 अम्य  या  भाभशयक उपाय  किए  जल्ले
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 जिन  ऊन  ++नन्+  न+  अल  जीणि  तन  अल

 केरल  में  पल्लेप्परो  पतन  में  अस्तर्राष्ट्रेसय  कंटेशर  ड्रिपो

 1643.  श्री  पी०  ए०  एस्टनो  :

 क्या  वाणिज्य  मम्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केरल  में  अल्लैप्पी  पत्तन  में  अन्तर्राष्ट्रीय  कंटेनर  डिपो  ख़ोलने  का  कोई  प्रस्ताव
 और

 यदि  तो  तत्संबंधो  ब्यौरा  क्या  है  ?

 बाणिए्य  मंत्रालय  में  राज्य  सन््त्रो  प्रिय  रंजन  दास  :  ओर  अल्ज़ेप्पी
 उन  स्थानों  में  से एक  है  जहां  रेल  इंडिया  टेक््नीकल  एंड  इकानामिक  सविसेज  )  ने
 में  कंटेनीकरण  के  बिकास  हेतु  परिप्रेक्ष्य  योजनाਂ  पर  अपनी  रिपोर्ट  में  देश  में  एक  कंटेनर  फ्रेट  स्टेशन
 स्थापित  करने  की  सिफारिश  की  चूंकि  किसी  भी  स्थान  पर  इनलैंड  कंटेनर  डिपो  तथा  कंटेनर  फ्र  ट
 स्टेशन  की  स्थापना  प्रस्तावित  आध्िक  अक्षक्षमत्रा  तथ|  ब्लंस्नाधनों  की  कुल  उपशब्धि पर  निर्भर
 करती  इसलिए  सेन््ट्रल  वेयरहाउसिंग  कारपोरेशन  को  इसका  बिस्तुत  साध्यता  अध्ययन  करने  की
 सलाह  दी  गई

 रेल  इंजन्ोों  को  प्रावदवक्ला

 1644.  शो  एच्र०  थो०  पाटिल  :

 क्या  रेल  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंग्रे  कि

 अगले  पांच  वर्षों  में  भारतीय  रेलवे  को  इंजनों  की ठीक-ठीक  कितनी  भावश्यकता  होगी और  सरकार  की  इस  मांग  की  पूति  किस  प्रकार  करने  की  योजना  है

 क्या  कुछ  मांग  आयात  के  जरिए  पूरी  करने  का  विधभार

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 स्वदेशी  इंजनों  ओर  आयातित  इंजनों  के  मूल्य/लाभ  अनुपात  के  तुलनात्मक  आंक्षड़ों  का
 ब्यौरा  कया  हे  ?

 रेल  मंत्रालय  के  रात्य  सम्त्री  साधवराबव  सिम्धिया  ):  (%)  भबले  पांच  वर्षों के  लिए
 भारतीय  रेलों  को  लगभग  753  बिजली  इंजनों  तथा  1129  डीजल  इंजनों  की  आवश्यकता  होगी  ।
 इनकी  आवश्यकता  को  रेलों  की  उत्पांदन  यूनिर्टो  मर्थात  बित्तरंजन  रेल  इंजन  का
 रंजन  और  डीजल  रेल  इंजन  वाराणसी  द्वारा  पूरा  किया  कुछ  सीमित  संढ्या में
 बिजली  इंजन  आयात  के  माध्यम  से  तथा  कुछ  बिजली  इंजन  भारत  दैवी  इलेक्ट्रिकल्स  लिमिटेड  से
 दने की  भी  योजना

 लगभग  6?  बिजली  रेल  इंजन  तथा  50/40  डीजल  रेल  आग्रात  करने  का  प्रस्ताव

 1988  में  आयात  किये  गए  6000  अश्व  शक्ति  वाले  तीन  प्रकार के  18  प्रोटोढाइप
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 बिजली  रेल  इंजनों  की  लागत/कार्य  निष्पादन  का  मूल्यांकन  किया  जा  रहा

 गंगा  को  बाढ़  का  पानी

 ]

 1645.  भ्रो  बृद्धि  चल  जेल  :

 क्या  जल  ससाधनम  मन्त्री  यह  बताने  को  क्ृपा  करेंगे कि  :

 क्या  राजस्थान  सरकार  ने  गंगा  नदी  के  बाढ़  का  12  एम०  ए०  एफ०  जल  ओर  जमुना
 नदी  के  बाढ़  का  एम०  ए०  एफ०  जल  उसे  उपलब्ध  कराने  के  लिए  केन्द्रीय  सरकार  को  एक  प्रस्ताव

 भेजा

 यदि  तो  उपरोक्त  प्रस्ताव  से  कितने  जिले  लाभान्वित  और

 इस  पर  केन्द्रीय  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 जल  संसाधन  मन्त्रालय  के  राज्य  मंत्री  तथा  संसदोय  कार्य  मन्त्नालय  में  राज्य  मन्त्रो

 एस०  एम०  :  ओर  राज्य  ने  अलवर  ओर
 जयपुर  के  जिलों  के  लाभ

 के  लिए  गंगा  के  अधिशेष  बाढ़  जल  तथा  यमुना  के  जल  को  व्यपवर्तित  करने  का  प्रस्ताव  किया

 केन्द्रीय  जल  आयोग  को  इस  मामले  का  अध्ययन  करने-के  निर्देश  दिए  गए  हैं  ।

 निर्यात  विपणन  कोष  के  ध्न्तगंत  कायक्रम  के  लिए  विश्व  बेंक  से ऋण

 [  प्रमुवाब  ]

 1648.  श्री  हरिहर  सोरन

 क्या  विश्त  मंत्री  यह  बताने  की  क#ुंपा  करेंगे  कि  :

 कया  सरकार  ने  विश्व  बैंक  से  निर्यात  विपणन  कोष  के  अन्तर्गत  कायं  क्रम  के  कार्यान्वयन  के

 लिए  ऋण  लिया

 क्या  विश्व  बेंक  ने  हाल  ही  में  निर्यात  विपणन  कोष  के  अन्तगंत  दूसरे  कार्यक्रम  को
 न्वियन  करने  हेतु  ऋण  मंजूर  किया

 यदि  तो  पहले  और  दूसरे  कायंक्रम  में  क्या  अन्तर

 यह  पहला  कार्य  क्रम कब  तक  पूरा  हो  और

 (2)  दूसरा  कायं  क्रम  कितनी  अवधि  का  होगा  ?

 विस  मभ्खालय  में  प्राथिक  कार्य  विसाग  में  राज्य  स्त्री  एड्प्रार्डो  फंलीरो  )  :
 हां  ।

 हां  ।

 पहली  ओद्योगिक  निर्यात  परियोजना  के  लिए  25  करोड़  डालर
 apt  का  धिएव  बेंक  ऋण  भारत  सरकार  को  उसके  विनिर्मित  उत्पादों  की  प्रतिस्पर्धात्मकता  और  निर्यात
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 न्अनननननन-+-+----प

 विशेषकर  इंजीनियरी  उपक्षेत्र  के  उत्पादों  के  भिर्यात  को  बढ़ाने  के  कार्यक्रम  में  मदद  देने  क ेलिए  दिया
 गया  दूसरी  निर्यात  विकास  परियोजना  के  लिए  विश्व  बैंक  द्वारा  हाल  ही  में  अनुमोदित  29.5  करोड़
 डालर  का  ऋण  निर्यातोन्मुखी  निवेश  परियोजनाओं  का  वित्तपोषण  करने  में  भारतीय  औद्योगिक  ऋण
 ओर  निवेश  केनरा  बैंक  आफ  बड़ौदा  एवं  एक्जिम  बैंक  की  सहायता  करने  के  लिए

 3।  1991

 (2)  6  अर्थात्  1995  तक  |

 पंजाब  में  शत-प्रतिशत  निर्यातोग्लमुल  एकक

 1649.  श्री  कमल  चौधरो  :

 क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 पंजाब  में  कार्यरत  शत-प्रतिशत  निर्यातोन्मुख  एकक  कितने  हैं  और  इनका  ब्योरा

 क्या

 उनके  द्वारा  देशवार  किस-किस  उत्पाद  का  निर्यात  किया  जा  रहा  और

 गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  उनके  द्वारा  कितनी  विदेशी  मुद्रा  अजित  की  गई  है  ?

 वाणिज्य  मन्व्रालय  में  राज्य  सम्त्रो  प्रिय  रंजन  वास  :  और  एक
 विवरण  संलग्न

 गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  चार  एककों  द्वारा  किए  गए  निर्यातों  का  कुल  मूल्य  5.  करोड़
 रु०

 विवरण

 ऋ०  सं०  एकक  का  नाम  बिनिर्माण/निर्यात  की  मर्दे
 नन्ननन>-न6य न  व  55  गा  ज्ज+

 1.  मै  मैग्नेटिक  इन्फरमेशन  टेक्नोलोजी  यूटरों  और  इसकी  सब-असेम्बलियों  के

 एस ०  ए०  एस०  नगर  लिए  मैग्नेटिक  हैड्स  ।

 2.  मे०  इन्कमनेट  इण्डिया  एस०ए०  एस०  माइक्रो  कंप्यूटर  डिस्पले  ग्राफिक  डिवाइस

 नगर  कन्द्रोल  ।

 3.  मे»  मंग्नेटिक  इन्फरमेशन  टेक्नोलोजी  फलापी  डिस्क  ड्राइव  ।

 एस०  ए०  नगर

 4.  मैं०  बखिनघम  लुधियाना  सिले  सिलाए  परिधान  ।

 निर्यातों  के  देशवार  ब्यौरे  उपलब्ध  नहीं

 प्राग्भ्र  प्रदेश  में  तम्बाकू  को  खेती

 1652.  श्री  सौडे  रसेया  :

 क्या  बालिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  आन्प्र  प्रदेश  में  वर्ष  1986-87,  1987-88
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 और  1988-89  के  दौरान  तम्बाकू  की  कितेनी  खेती की  गई  और  इसकी  उपज  में  यदि  कमी  आई  है
 तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 वाणिण्य  मम्त्रालय में  राज्य  मरहों  ज़िब  रंजन  दास  रुशो )  :  आनश्न  प्रदेश  में  वी०एफन्सी ०
 तम्बाकू  का  उत्पादन  नीचे  दिये  गये  अनुसार  रहा  :--

 __
 उत्पादन  किग्रा  )

 वर्ष  लक्ष्य  लक्ष्य-प्राप्ति

 1986-87  92.00  97.06

 1987-88  65.00  47.47

 1988-89  88-89
 82.00

 105.6  ?
 —_—_—  “5

 वर्ष  1987-88  के  दोरान  उत्पादन  में  गिरावट  आने  के  कारण  थे  :  तम्बाकू  की  खेती  में  कम

 क्षेत्र  का  सूखा  और  ऐसे  कीटों  का  लगना  जिससे  कम  पैदावार  होतीं

 सांदी  का  जर्त  किया  खाना

 1654.  भ्री  पीो०  एम०  सईव  :

 कया  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  हाल  ही  में  पाकिस्तान  के  एक  जलपोत  से  भारी  मात्रा  में  चांदी  जह्त  की  गई

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  और  जब्त  की  गई  चांदी  की  मात्रा  और  इसका  मूल्य
 कितना  है  और  यह  कहां  से  लाई  मई  थी  तथा  हसे  किस  स्थान  पर  ले  जाना  और

 हस  मामले  में  शार्मिन  व्यक्तियों  का  ब्यौरा  क्या  है  और  उनके  विरुद्ध  क्या  कायंवाहीं  की
 गई  है  ?

 वित्त  मस्त्ालय  में  रॉजल्ल  किकान  मे  राज्य  मस्तो  ए०  के०  :  ओभोर

 2-6-1989  तट  रक्षकों  ने  यू०  ए०  ई०  पंजीकृत  एक  जलपोत  को  बीच  में  रोका

 इस  जलपोत  को  पोर्ट  ब्लेयंर  ले जाया  गया  था  और  इसकी  तलाशी  लेने  के  फलस्वरूप  10  करोड़
 रुपये  )  के  मूल्य  की  14  मीटरी  टन  वजन  की  निषिद्ध  चांदी  बरामद  की  गई  थी  और

 गृहीत  की  गई  जांच-पड़ताल  से  प॑ता  चला  है  कि  अंभिगृंहीत  थांदी  ज॑ंलपीत  में  सिंगापुर  से  लादी
 गई  थी  और  आनध्र  प्रदेश  तट  पर  मासूलीपटनम  के  निकट  उतारी  जानी  थी  ।

 कर्मीदल  के  10  पाकिस्तानी  सदस्यों  को  गिरफ्तार  किया  गया  है  और  उन्हें  विदेशी  मुद्रा
 संरक्षण  ओर  तस्करी  निवारण  1974  के  उपबन्धों  के  अत्तगंत  नजरबंन्द  किया  गया

 सोर  क्रिस्टल  पर  ध्रायात  शुल्क  में

 1655.  थो  भह्नश्वर  तांतो  :

 थी
 प्रमुख  हमीद  :

 क्यों  बिल  मेंत्री
 यंह

 बंताने  की  हपों  करेंगे  कि  :
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 क्या  सीमा  शुल्क  प्राधिकारियों  के  पास  सौर  क्रिस्टल  और  गैर-सौर  क्रिस्टल  को

 प्ृथक  पहचानने  की  सुविधा  उपलब्ध

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या

 क्या  सरकार  को  इस  बात  की  जानकारी  है  कि  सौर  किस्टल  सौर-विहीन  क्रिस्टल  के  नाम
 से  आयात  किए  जा  रहे  हैं  जिसके  कारण  आय  शुल्क  का  धाटा  हो  रहा  और

 यदि  तो  इस  संबंध  में  सरकार  द्वारा  क्या  कदम  उठाए  गए  ?

 वित्त  भरत्रालय  में  राजस्व  विभाग  में  राज्य  सन्त्री  ए०  केठ  :  ओर

 सीमा  शुल्क  गृहों  में  सौर  क्रिस्टलों  और  गैर-सौर  क्रिस्टलों  को  अलग-अलग  पहचानने  की  सुविधा
 लब्ध  नहीं  क्रिस्टलਂ  और  गैर-सौर  क्रिस्टल  शब्दों  का  उल्लेख  उपलब्ध  तकनीकी  साहित्य  में  नहीं

 किस्टल  प्राकृतिक  सिथेटिक  पाइजो-इलेक्ट्रिक  अथवा  सेमी-कन्डक्टर  सामग्री  पाइजो-इलेक्ट्रिक
 क्रिस्टल/सेसी  कन्डक्टर  का  प्रयोग  इलेक्ट्रानिक्स  या  सौर  सेलों  में  किया  जाता  है  परन्तु  सौर  क्रिस्टल
 या  गैर-सोर  क्रिस्टल  के  रूप  में  इनका  अलग-अलग  कोई  वर्गीकरण  नहीं

 और  सौर  क्रिस्टल  और  गैर-सोर  क्रिस्टल  के  रूप  में  वर्गीकरण  के

 आधार  १२  आयात  शुल्क  में  कोई  अन्तर  नहीं  है  ।

 मुख्य  चुनाव  अधिकारियों  का  सम्मेलन

 श्री  क्षरद  दिघ  :

 श्री  पो०  एम०  सईव  :

 क्या  विधि  औ्रौर  न्याय  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  में  तिरुपति  में  मुख्य  चुनाव  अधिकारियों का  एक  दो-दिवसीय
 लन  हुआ

 क्या  उक्त  सम्मेलन  में  मतदाता-सूचियों  को  अन्तिम  रूप  मतदान  के  लिए
 निक  मशीनों का  प्रयोग  लोक  सभा  और  राज्य  विधान  सभाओं के  एक  साथ  चुनाव  कराए
 जाने और  मतदाताओं  को  पहचान-पत्र  जारी  करने  के  मसलों  पर  चर्चा  हुई

 यदि  तो  इसमें  क्या  निर्णय  लिए  और

 उन  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 विधि  और  स्पाय  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्रो  एच०  प्रार०  :  से

 बन  आयोग  ने  मख्यतया  सभी  राज्यों  ओर  संघ  राज्य  क्षेत्रों  में  ।8  से  2।  वर्ष  की  आयु  के  मतदाताभों

 को  सम्मिलित  किए  जाने  के  लिए  निर्वाचक  नामावलियो  के  पुनरीक्षण  किए  जाने  के  संबंध  में  किए गए
 कार्य  का  और  इस  वर्ष  होने  वाले  साधारण  निर्वाचन  की  तैयारी  के  लिए  किए  जाने  वाले  अन्य  उपायों

 का  पुतविलोकन  करने  के  लिए  मुख्य  निर्वाचन  आफिसरों  का  एक  सम्मेलन  तिरुपति  में  भायोजित

 किया  सम्मेलन  में  मतदान  केन्द्रों  की  बहु>द्वेशीय  पहचान  पत्रों  के  जारी किए  जाने  की

 और  अन्य  इलेक्ट्रानिक  मतदान  मशीनों  के  प्रयोग  के  विषय  में  मतदाताभ  को

 शिक्षित  किये  जाने  संबंधी  उपायों  और  निर्वाचन  क्षेत्रों  का  पता  लगाना  भादि  जेसी  अन्य  व्यवस्थाओं
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 क्या

 पर  विचार  किया  सम्सेलन  में  सोफ  सभा  और  राज्य  विधान  सभाओं  के  निवर्चिन  साथ-साथ

 कराए  जाने  के  प्रश्न  पर  कोई  चर्चा  नहीं  हुई  ।
 |  '  as

 निर्वाचन  आयोग  ने  आगे  कार्रवाई  किए  जाने  के  लिए  तिफारिशों  को  अभी  तक  अन्तिम  रूप

 नहीं  दिया  है  ।  सरकार  की  प्रतिक्रिया  का  प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 सबसे  ह्थिक  भ्रायकर  का  भुगतान  करने  वाले  व्यक्ति

 1657.  श्री  श्ञान्ता  राम  गायक  :

 क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  !

 देश  में  सबसे  अधिक  आयकर  का  भुग्रतान  करने  वाले  दस  व्यक्तितयों  के  नाम  कया

 हे

 देश  में  सबसे  अधिक  आयकर  का  भुगतान  करने  वाली  दस  संस्थाओं  आवि  के  नाम
 क्या  '

 अधिकतम  आयकर  अदा  करने  वाले  दस  चलचित्र  निर्माताओं
 तथा  चलचित्र  वितरकों  के  नाम  कया

 भाय  सम्पत्ति  उपहार  कर  और  बिदेशी  मुद्रा  विनियमन  अधिनियम  के  अन्तर्गत
 किन-किन  सिने  फिल्म-निर्माताओं  और  वितरकों  के  विरुद्ध  दण्डनीय  अपराधों

 के  मुकदमें  लम्बित  पड़े  और
 ॥  ला

 (७)  ये  मुकदमें  किस  प्रकार  के  हैं  और  इनमें  कार्यवाही  की  बतंमान  स्थिति  कया  है  ?

 वित्त  सन्त्रालय  में  राजस्थ  विभाग  में  राज्य  मरत्री  :
 संगत  ब्यौरे  संलग्न  विवरण  में  दिये  गये

 विवरण

 केन्द्रीय  प्रत्यक्ष  कर  बोर्ड  के  पास  उपलब्ध  सूचना  के  अनुसार  जिन  दस  व्यक्तियों  ने  देश
 में  सबसे  अधिक  आय  घोषित  की  उनके  नाम  नीचे  दिये  गये  हैं  :---

 (1)  अश्वनी  नई  दिल्ली  ।

 (2)  श्री  इन्द्र  कुमार  नई

 (3)  श्री  बी०  रघुनाथ  मैसूर  ।

 (4)  श्रीमती  एम०  मैसूर  |

 (5)  श्री  आर०  कुमार  कोयम्वटूर  ।

 (6)  श्री  एम«  ए०  सी०  देहरादून  ।

 (7)  श्री  एम०  सुरेश  मंसूर  ।

 (8)  श्रीमती  एम०  आरती  मैसूर  ।

 (9)  जनाधंन
 रा

 (10)  श्रीमती  एम०  वत्सला  मैयूर  ।
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 में  सबसे  अधिक  आय  धोषित  की  उनके  नाम  नीचे  दिये  गये  हैं  :--

 (1)  तेल  एवं  प्राकृतिक  गेंस  आयोग  ।

 (2)  भारतीय  जीवन  बीमा  मिगम  ।

 (3)  कर्नाटक  राज्य  वित्तीय  निगम  ।

 /4)  भारतीय  तेल  निगम  लिमिटेड  |

 (5)  एयर  इंडिया  ।

 (6)  भारतीय  हैवी  इलक्ट्रिकल्स  लिमिटेड  ।

 (7)  भारतीय  राज्य  व्यापार  निगम  लिमिटेड  ।

 (8)  एम०  एम०  टी०  सी०  ऑफ  इंडिया  लिमिटेड  ।

 (9)  ए०  ई०  जी  ०  फ्रेंकफर्त  ।

 (10)  भारतीय  अन्तर्राष्ट्रीय  हवाई  पसन  प्राधिकरण  ।

 कलकत्ता  और  मद्रास  के  मुख्य  आयकर  आयुकतों  द्वारा  केन्द्रीय  प्रत्यक्ष
 कर  बोर्ड  को  दी  गई  सूचना  के  अनुसार  जिन  दस  फिल्म  अभिनेताओं  तथा  अभिनेत्रियों  न ेसबसे  अधिक
 आय  घोषित  की  है  उनके  नाम  निम्नलिखित  हैं  :--

 (1)  श्री  धर्मेन्द्र  देओल  ।

 (2)  श्री  जितेन्द्र  कपूर  ।

 (3)  श्री  मिथुन  चक्रवर्ती  ।

 (4)  श्री  अमिताभ  बच्चन  ।

 (5)  श्री.विनोद  खन्ना  ।

 (6)  श्री  अनिल

 (7)  श्री  चिरंजीवी  ।

 -(8)  श्री  संजय दत्त

 (9)  श्रीमती  हैमामालिती  ।

 (10)  श्री  अमरीश  पुरी  ।
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 संयुक्त  सिंचाई  श्रोर  अल  विद्युत  परियोजनाझों  के  लिए  श्रम्तरज्योय
 नियंत्रण  वोड

 1658.  श्री  जी०  एस०  बासयराजू  :

 क्या  जल  संसाधन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 )  कया  मध्य  महाराष्ट्र  और  कनटिक  में  संयुक्त  सिंचाई  और  जल  विद्युत
 नाओं  के  लिए  अन््तर्राज्यीय  नियंत्रण  बोर्ड  ने  300  करोड़  रुपये  मंजूर  किए

 यदि  तो  परियोजनावार  ओर  राज्यवार  तत्संबंधी  ब्यौरा  कया

 प्रत्येक  परियोजना  की  अनुमानित  लागत  का  ब्यौरा  क्या  भौर

 इन  परियोजनाओं  में  कौन-कौन  सी  सिंचाई  योजनाएं  शामिल  हैं  ?

 जल  संसाधन  मन्द्रालय  के  राज्य  सन्त्रो  तथा  संसवीय  काये  मन्त्रालय  के  राज्य  मन््त्री

 एम०  एस०  :  मध्य  महाराष्ट्र  और  कर्ताटक  की  संयुक्त  सिंचाई  और  जल  विद्युत
 परियोजनाभों  के  लिए  कोई  अन्तर्राज्यीय  नियंत्रण  बोर्ड  नहीं  है  ।

 से  प्रश्न  नहीं  उठते  ।

 कृषि  धाधघारित  उद्योगों  को  स्थापता  के  लिए  विदव  बेंक  का  ऋण

 1659.  श्रोमती  बसवराजेश्वरी  :

 श्री  जी०  एस०  बासवराजू  :

 क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 )  कया  कृषि  आधारित  उद्योगों  और  खाद्य  प्रसंस्करण  इकाइयों  की  स्थापना  के  लिए  कुछ
 राज्य  वित्तीय  निगमों  के  माध्यम  से  ऋण  देने  के  बारे  में  विश्व  बैंक  और  भारतीय  भौद्योगिक  विकास
 बैंक  के  बीच  धातचीत  पूरी  हो  गई  और

 )  यदि  तो  इस  बातचीत  का  परिणाम  क्या  रहा  ?

 बित्त  मंत्रालय  में  झ्राथिक  कार्य  विभाग  में  राज्य  सम्त्रो  पुदुप्रार्डो  :  और
 एक  प्रस्तावित  औद्योगिक  परियोजना  के  बारे  में  विश्व  वेक  के  अधिकारियों  के  साथ  कुछ  प्रारम्भिक

 विचार-विमर्श  किया  गया  है  ।  ।  ह  1661. श्री बुजमोहन agra : ह “ .
 ह

 विवेज्ञोी  सहायता  का  उपयोग  ते  किया  जाता

 श्री  बुजमोहन  महम्तो  :
 '  ा

 हि
 श्नी  बलवन्त  सिह  रामूवालिया  ः

 क्या  जित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  विश्व  के  विभिन्न  देशों  से  विदेशी  सहायता  के  रूप  में  प्राप्त  की  गई  2,800  करोड़
 रुपये  की  घनराशि  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  समय  पर  खर्त  नहीं  की  गई  यदि  तो  इसके  क्या
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 are

 कारण

 क्या  सरकार  को  पहले  से  ही  प्राप्त  की  गई  सहायता  घनराशि  को  खर्च  न  करने  के  कारण
 वित्तीय  सहायता  प्राप्त  करने  में  कोई  कठिनाई

 यदि  तो  तस्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 सरकार  ने  विदेशी  सहायता  को  निर्धारित  समय  सारणी  के  अनुसार  खतं  करने  के  लिए
 क्या  कदम  उठाए  हैं  ?

 वित्त  मम्ञ्ासय  में  प्राथिक  कार्य  विभाग  में  राम्य  मम्जो  एडुप्लाडों  :  से

 (७)  अधिकांश  विदेशी  सहायता  विशिष्ट  परियोजनाओं  से  संबद़्  होती  है  और  इसलिए  संवितरण

 परियोजना  की  कार्यान्वयन  अनुसूची  से  धुड़ी  होती  वास्तविक  कार्यान्वयन  की  प्रगति  प्रत्येक

 योजना  के  बारे  में  अलग-अलग  होती  है  ।  किसी  बित्तीय  वर्ष  विशेष  के  दोरान  उपयोग  न  की

 गई  ऋण  की  राशि  आमतौर  पर  व्यपगत  नहीं  होती  है  ओर  इस  राशि  को  आगामी  वर्षों  में  उपयोग  के

 लिए  आगे  रखा  जाता  है  |  सरकार  ने  विदेशी  सहायता  प्राप्त  परियोजना  के  कार्यान्वयन  तथा  विदेशी

 सहायता  के  उपयोग  में  तेजी  लाने  के  लिए  अनेक  कदम  उठाए  हैं  ।

 रेलवे  थोर्ड  तथा  नई  दिल्ली  स्टेहान  से  रेलजे  ध्रारक्षण  के  लिए  संदेषा

 1663.  श्रो  कप्तला  प्रसाद  सिह  :

 क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 |  मई  और  |  1989  की  अवधि  के  दोरान  रेलथे  बोर्ड  तथा  नई  दिल्ली  रेलवे
 स्टेशन  से  रेल  गाड़ियों  में  जाने  और  लौटने  की  यात्रा  के  लिए  आरक्षण  के  संबंध  में  कितने

 वाय  रलेस  संदेश  जारी  किये

 इनमें  से  प्रेषितियों  द्वारा  कितने  संदेश  प्राप्त  किए  गए  ओर  शेष  संदेशों  के  गन्तथ्य  स्थानों
 तक  न  पहुंचने  के  क्या  कारण  ओर

 प्रेषितियों  द्वारा  संदेशों/वायरलेस  संदेशों  की  प्राप्ति  मुनिश्चित  करने  के  लिए  क्या  कदम
 उठाये  गये  ?

 रेल  सन्त्नालय  के  राज्य  सन्त्रो  माधवशाव  पहली  1989  और

 पहली  1989  की  अवधि  के  दौशैन  रेलवे  बोर्ड  तथा  आई०आर०सी०ए०  आरक्षण
 नई  दिल्ली  द्वारा  विभिन्न  गाड़ियों  में  आगे  यात्रा  के  लिए  तथा  वापसी  यात्रा  के  लिए  रेल  आरक्षणों  की
 व्यवस्था  करने  के  लिए  92,013  संदेश  जारी  किए  गए  थे  ।

 ओर  लगभग  सभी  संदेश  प्रेषितियों  को  उपलब्ध  करा  दिए  गये  यह  सुनिश्चित
 करने  के  लिए  कि  कोई  चूक  न  होने  पाये  संदेश  टेलीप्रिटरों/टेलेक्स/मोस्स  सेवा  के  माध्यम  से

 भेजे  जाते  हैं  तथा  जब  तक  उत्तर  प्राप्त  नहीं  हो  जाते  तब  तक  नियपम्मित  रूप  से  अनुस्मा रक  भेजे
 जाते

 बांगलावेश  से  इलक्ट्रोनिक  वस्तुभों  को  तस्करी

 1664.  भ्रो  झनस्त  प्रसाद  सेटो  :

 कया  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 कया  बॉगलादेश  से  भारत  में  वीडियो  कंसेंट  वीडियो  कैसेट  प्लेयर  तथा  अन्य

 इलैक्ट्रोनिक  वस्तुओं  की  तस्करी  में  वृद्धि  होती  जा  रही

 यदि  तो  गत  वर्ष  के  दौरान  ऐसी  वस्तुओं  की  तस्करी  के  कितने  मामलों  का  पता /
 ले  गाया  गया  और

 देश  में  ऐसी  वस्तुओं  की  तस्करी  रोकने  के  लिए  कया  कदम  उठाए  गये  हैं  अथवा  उठाने
 का  विचार  है  ?

 वित्त  मम्ग्रालय  में  राजस्थ  विभाग  सें  राज्य  मम्मो  ए०  के०  और
 उपलब्ध  रिपोर्टों  और  किए  गए  अभिग्रहणों  से  पता  चलता  है  कि  वी  वी०सी०पी०  आदि
 जेसी  हलेक्ट्रानिकी  वस्तुएं  बंगलादेश  से  इस  देश  में  तस्करी  द्वारा  लाए  जाने  के लिए  आकषंण  को  वस्तु
 बनी  हुई  तस्करी  चोरी  छिपे  किए  जाने  वाला  एक  धन्धा  है  इसलिए  किसी  निश्चित  समय
 पर  तस्करी  द्वारा  देश  में  आने  वाले  ऐसे  माल  की  मात्रा  का  अनुमान  लगाना  सम्भव  नहीं  है  ।

 ब्रषं  1988  ओर  1989  के  दोरान  पश्चिम  वंगाल  सीमाशुल्क  निवारक

 हर्ताल  य  द्वारा  अभिगहीत  किए  गए  वी  ०सी  ०आर०  और  वी०सी०पी०  और  अन्य  हलेक्ट्रानिक  मदों  का

 मूल्य  निम्नलिखित  तालिका  में  दिया  गया  है  :--

 अभिगृहीत  माल  का  मूल्य
 रुपयों  में )

 वर्ष  वी०सी०आर०  और  अन्य  इलेक्ट्रानिक  वस्तुएं
 वी०सी०पी०

 1988  47.68  17.53

 1989  201.51  95.27

 अनल्तिम

 तस्करी-रोधी  अभियान  तेज  कर  दिया  बया  है  ओर  भू-सी  माओं  के  सुगम्य  क्षेत्रों  में  तस्करी
 रोधी  तंत्र  को  सुदृढ़  बना  दिया  गया  इलेबट्रानिकी  वस्तुओं  जंसी  मदों  सहित  माल  की  तस्करी  का
 पता  लगाने  और  उसे  रोकने  से  संबंधित  सभी  एजेंसियों  में  धनिष्ठ  तालमेल  रखा  जाता  है  ।

 सकरी  --  हसनपुर  धौर  दरभंगा---समस्तोपुर  रेल  लाइनें

 1666.  क्रो  राम  मगत  पासवान  :

 क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 सकरी-हसनपुर  रेल  लाइन  और  दरभंगा--समस््ती पुर  बड़ी  रेल  लाइन  का  सर्वेक्षण-कार्य

 ..ः.ः.ःःःःःः<सखज़़्ख़़़्््ऊ्््खऊ़जजऊजसजस
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 कब  पूरा  हुआ  था  तथा  इस  कितनी  धनराशि  खर्च  की  गई  थी

 क्या  सरकार  का  बिहार  में  सकरो-हसनपुर  रेल  लाइन  बिछाने  का  काम  आरम्प्त  करने  का

 विचार

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्या  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 रेल  मस्त्ालय  के  राज्य  सन््त्रो  माघवराव  हसनपुर  रोड  से  सकरी
 जंक्शन  तक  मीटर  लाइन  रेल  सम्पर्क  के  लिए  सर्वेक्षण  1974  में  यूरा  हुआ  था  जिस पर  1.28  लाख
 रुपये  की  लागत  आई  थी  ।  समस्तीपुर-दरभंगा  मीटर  लाइन  का  बड़ी  लाइन  में  आमान  परिवतंन  करने
 के  लिए  सर्वेक्षण  1977  में  पूरां  हुआ  था  जिस  पर  2.20  लाख  रुपये  की  लागत  आई  समस्तीपुर  से
 दरभंगा  तक  समानान्तर  बड़ी  लाइन  के  लिए  भी  1988  में  एक  सर्वेक्षण  किया  गया  था  जिस  पर  7.07
 लाख  रुपये  की  लागत  आई  थी  ।

 से  संसाधनों  की  अत्यधिक  तगी  के  कारण  हसनपुर  रोड  से  सकरी  जंक्शन  तक
 मीटर  लाइन  रेल  सम्पक  का  निर्माण  शुरू  १२ने  का  फिलहाल  कोई  प्रस्ताव  नहीं

 बम्बई  उपनगरोय  रेलवे  को  रंकों  को  सप्लाई

 ]
 श्री  एस०  जो०  घोलप  :

 कया  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  क्पा  करेंगे  कि  :

 जानी  का
 पिछले  दो  वर्षों  के  दोरान  बम्बई  उपनगरीय  रेलवे  को  कितने  रंकों  की  सप्लाई  की

 ज  i

 वास्तव  में  कितने  रेकों  की  सप्लाई  की  गई  और  आवश्यकता  के  अनुसार  सप्लाई  न  किए
 जाने के  क्या  और

 वर्ष  1989  और  1990  के  दौरान  कितने  रैकों  की  सप्लाई  करने  का  प्रस्ताव

 रेल  भम्तालय  के  राज्य  भनत्रो  माधवराव  :  1987-88  तथा  9
 के  दौरान  बम्बई  उपनगरीय  रेलवे  को  22  रेकों  की  सप्लाई  किए  जाने  की  योजना  थी  ।

 इन  दो  वर्षों  के  दौरान  रेक  सप्लाई  किए  गए  कषंण  मोटरों  के  देशी  निर्माण

 में  अनुभव  की  गई  प्रारम्भिक  कठिनाइयों  के  कारण  उत्पादन  कायंक्रम  पिछड़  जाने  से  यह  कमी

 हुई  ।

 1989-90  तथा  1990-91  के  दौरान  16  रेकों  की  सप्लाई  किए  जाने  की  योजना

 52
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 विदेज्ञी  पूंजी  निवेश

 1668.  भीमतो  किशोरो  सिह  :

 श्रो  जो  ५  एस०  बासबराज :

 श्रीमतो  बसवराजेश्वरो  :

 क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  क॒पा  करेंगे  कि  :

 क्या  देश  की  विदेशी  मुद्रा  की  आवश्यकता  को  पूरा  करने  के  लिए  सीधे  विदेशी  पूंजी
 निवेश  हेतु  अनु रोध  किया

 यदि  तो  क्या  ऐसे  विदेशी  पूंजी  निवेश  को  प्रोत्साहित  करने  हेतु  विदेशी  मुद्रा
 मन  अधिनियम  के  उपबंधों  में  छूट  दी  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  प्राथिक  कार्य  विमाग  में  राज्य  मम्त्रो  से

 हमारी  निवेश  नीति  के  बुनियादी  ढांचे  का  ओद्योगिक  नीति  संकल्प  सहित  विभिन्न  दस्तावेजों  में

 उल्लेख  किया  यद्यपि  यह  एक  खुली  नीति  नहीं  है  तथापि  इसमें  पर्याप्त  मात्रा  में  लचीलापन

 इस  नीति  के  अन्तगंत  बड़े  पैमाने  पर  औद्योगिक  क्रियाकलापों  में  तकनीकी  ओर  वित्तीय  सहयोग  की

 अनुमति  सरकार  का  इरादा  इस  नीति  के  विस्तृत  ढांचे  के  अन्दर  प्रत्यक्ष  विदेशी  मिवेश
 को  और

 अधिक  प्रोत्साहित  करने  का

 बकों  के  कायकरण  में  जन  प्रतिनिधियों  को  शामिल  करना

 1669.  श्री  वी०  एस ०  विजयराघवन  :

 कया  जित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कूपा  करेंगे  कि  :

 कया  भारतीय  रिजवं  बंक  ने  बैंकों  को  ऐसे  निदेश  जारी  किये  हैं  कि  जनता  के  चुने
 गये  प्रति-निधियों  को  जिला-स्तर  पर  बैंकों  के  समीक्षा  बैठकों  आवि में  शामिल  किया  जाना

 यदि  तो  क्या  केरल  में  प्रमुख  बंकों  द्वारा  इस  निदेश  का  उल्लंधन  करने
 के
 बारे में

 शिकायतें  प्राप्त  हुई  और

 यदि  तो  बेंकों  द्वारा  भारतीय  रिजवं॑  बंक  के  उक्त  निदेशों  का  सद्ती  से  पालन  कराने
 के  लिए  क्या  कदम  उठाए  जा  रहे  हैं  ?

 वित्त  भम्व्ालय  में  प्राथिक  कार्य  विभाग  में  राज्य  मस्त्रो  :
 भांरतीय  रिजवं  बंक  ने  अप्रेल  1989  में  यह  नि्णंय  लिया  था  कि  हर  वर्ष  जून  ओर  दिसम्बर  के  महीने
 में  जिला  ऋण  योजना  के  कार्यान्वयन  से  सम्बन्धित  प्रगति  का  जायजा  लेमे  के  लिए  प्रत्येक  जिले  में
 अग्रणी  बेकों  द्वारा  बुलाई  जाने  वाली  जिला  स्तरीय  पुनरीक्षण  समितियों  की  बेठकों  में  सभी  स्थामीय
 संसद  सदस्यों  और  विधान  सभा  के  सदस्यों  को  भी  आमंत्रित  किया

 भोर  चूकि  समस्त  स्थानीय  संसद  सदस्यों  तथा  विधान  सभा  सदस्यों  को जिला
 स्तरीय  पुनरीक्षण  समिति  की  बेठक  में  आमंत्रित  करने  के  निर्णय  को  बेंकों  को  अप्रेल  1989  में  ही  ध्रूचित
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 किया  गया  अतः  इन  अनुदेशों  के  उल्लंघन  के  बारे  में  इतनी  जल्दी  कुछ  कहना  अभी  सम्भव

 नहीं

 विदेजों  के  साथ  व्यापार

 1670.  डा०  बत्ता  सामम्त  :

 बया  धाणिण्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  ;

 वर्ष  1989  के  दौरान  भारतीय  मुद्रा  में  विदेशों  के  साथ  कुल  कितनी  धनराशि  का  व्यापार

 होने  की  सम्भावना  है  ;  और  देश  क ेसाथ  कितने-कितने  मूल्य  का  व्यापार  होने  की  सम्भावना
 है  ?

 बाणिज्य  संत्रालय  में  राज्य  मंत्री  प्रिय  रंजन  दास  :  आशा  है  कि  पिछले
 तोन  वर्षा  में  निर्यात  दर  ने  हुई  वृद्धि  चालू  वित्तीय  वर्ष  1988-89  में  भी  बनी  रहेगी  ।  परन्तु  इस  समय
 1989-90  के  बोरान  कुल  व्यापार  कारोबार  का  देश-वार  और  मूल्यगत  ठीक-ठीक  अनुमान  लगाना

 संभव  नहींहै  ।

 '  अल्लेप्पी --  काथसकुलस  रेल  साइम

 1672.  श्रो०  पी०  जे०  कुरियनम  :

 क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 केरल  में  तटवर्ती  रेलबे  के  अल्लेप्पी---कायमकुलम  खण्ड  में  किए  जाने  वाले  शेंष  कार्य
 का  ब्योरा  कया  है  ;

 इस  का  को  पूरा  करने  के  लिए  कुल  कितनी  धनराशि  की  आवश्यकता  और

 यह  काय  कब  तक॑  पूरा  हो  जाने  की  आशा  है  ?

 रेल  मश्वालय  के  राज्य  मन््त्री  साधवराव  2  हेक्टेयर  भूमि  का
 40  प्रतिशत  मिट्टी  का  6  बड़े  और  53  छोटे  2  ऊपरी  सड़क  पुल  और  45,6

 कि०  मी०  रेलपथ  बिछाना  शेष  है  ।

 1989-90  के  बाद  17.91  करोड़  रुपये  ।

 आगामी  वर्षों  में  संसाधनों  की  उपलब्धता  पर  निभंर

 लध  तथा  बड़े  उशोगों  द्वारा  निर्यात

 1673.  थो  सोहन  भाई  पटेल  :

 क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (8)  लघु  तथा  बड़े  क्षेत्र  के  उद्योगों  द्वारा  गत  तीम  वर्षों  के  किये  गये  निर्यात  का
 वर्षबार  ब्योरा  गया है  ;
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 (&)  क्या  निर्यात  विशेष  रूप  से  लघु  क्षेत्र  हारा  किये  जाने  वाले  निर्यात  में  कोई  गिराघट
 आय sa  दि  ब्न्न्क  | ।

 यदि  तो  क्या  सरकार  का  प्रोत्साहन  देकर  अथवा  निर्यात  प्रतिबन्धों  को  उदार
 बनाकर  लधुक्षेत्र  द्वारा  निर्यात  को  बढ़ावा  देने  का  विधार  ओर

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 वाणिज्य  सन्त्रालय  में  राज्य  मनन््त्री  प्रिय  रंशम  दास  झुंझी  )  :  निर्यात  आंकड़े  वस्तु
 समूह-वार  संकलित  किये  जाते  हैं  न  कि  लघु  क्षेत्र  और  बड़े  पिछले  तीन  वित्तीय  वर्षों  के
 दौरान  कुल  निर्यात  नीचे  दिये  गये  हैं  :

 रु०  )

 7  1987-88 8  1988-89  8-89

 15741.12  20280.92

 रूप  से  )
 संशोधित  )

 जी  विकास  लघु  क्षेत्रों  से  निर्यात  के  आंकड़े  केवल  1986-87  तक
 उपलब्ध  हैं  ।  इन  आंकड़ों  के  अनुसार  लघु  उल्योग  क्षेत्र  में  2553  करोड़  रु०  के  निर्यात

 हुए  जो  कि  बढ़कर  1985-86  में  2769  करोड़  रू०  और  1986-87  में  3648  करोड़  र०  के

 हो  गये  ।

 और  प्रश्न  नहीं  उठते  ।

 देशों  हारा  सुरक्षावादी  उपाय  करना

 1674.  डा०  गोरी  शंकर  राजहुंत  :

 क्या  बाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 सरकार  ने  विभिन्न  देशों  द्वारा  विदेशी  व्यापार  के  सम्बन्ध  में  अपनाये  गये  सुरक्षा
 वादी  उपायों  और  इसके  कारण  देश  पर  पड़ने  वाले  कुप्रभावों  के  सम्बन्ध  में  कोई  अध्ययन  किया

 क्या  इस  मामले  को  टैरिफ  और  व्यापार  का  सामान्य  करार  जैसे  अन्तर्राष्ट्रीय  निकायों
 में  उठाया  गया  है  और  यदि  तो  इसकी  क्या  प्रतिक्रिया  है  ;

 निर्यात  के  नये  क्षेत्रों  का  पता  लगाने  हेतु  सरकार  द्वारा  प्रोत्साहन  देने  सम्बन्धी  क्या
 उपाय  किये  गये  और

 क्या  विदेशों  के  साथ  व्यापार  बढ़ाने  म ेकोई  सफलता  मिली

 वाणिए्य  भंज्ञालय  में  राज्य  मंत्री  प्रिय  रंजन  वास  मुंधो  )  :  से  हमारे  निर्यात

 व्यापार  पर  प्रतिकूल  प्रभाव  डालने  वाले  अलग-अलग  संरक्षणात्मक  उपायों  की  सरकार  निरन्तर  जांच

 करती  रहतो  इन  उपायों  में  से अधिक  महत्वपूर्ण  रेशा  व्यवस्था  के  अन्तगंत  संघुक्त  राज्य
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 यूरोपीय  आधथिक  ना्डिक  देशों  ओर  आरस्ट्रिया  को  वस्त्र  निर्यातों  के
 सम्बन्ध  में कोटे  और  संयुवत  राज्य  अमरीका  में  इंजीनियरी  उत्पादों  पर  प्रतिपादन  और  प्रतिकारी

 शुल्क

 यह  मामला  समय  समय  पर  गाट  और  अंकटाड  जैसे  अन्तर्राष्ट्रीय  निकायों  में  उठाया  गया  है  ।
 इन  निकायों  में  जब  भी  यह  मामला  उठाया  गया  तो  अधिकतर  सभी  विश्व  व्यापार  में  संरक्षणात्मक
 प्रवृत्तियों  के  विरुद्ध  व्यापक  राय  व्यक्त  वस्त्रों  में  प्रतिबन्धित  व्यापार  व्यवस्था  समाप्त  कराने
 भर  प्रतिकारी  और  प्रतिपादन  शहकों  के  सम्बन्ध  में  स्थिति  को  सघारने  के  लिए  हम  विशेष  रूप  से
 प्रयास  कर  रहे  हैं

 सरकार ने  थ्ष्ट  क्षेत्रों  सहित  सभी  क्षेत्रों  में  निर्यात  संवर्धन  के  लिए  उपायों  की  एक  श्रृंखला
 प्रारम्भ  की  है  ।  इन  उपायों  का  उद्देश्य  है  निर्यात  उत्पादन  क्षमता  में  वद्धि  अन्तर्राष्ट्रीय  की  मतों
 या  करोब-करीब  उतनी  कीमतों  पर  पूंजीगत  माल  और  कच्चा  गाल  उपलब्ध  कराना  तथा  निर्यात  क्षेत्र
 को  अधिक  प्रतियोगी  बनाने  हेतु  प्रौद्योगिकी  को  उन्नत  बनाना  तथा  निर्यातों  के  लिए  वित्तीय
 प्रोत्साहन  प्रदान  कराना  ।  निर्यात  संबधंन  के  लिए  प्रारम्भ  किये  गये  उपायों  का  निर्यात  में  वृद्धि
 के  रूप  में  दिखने  लगा  डी०  जी०  सी०  आई०  एण्ड  से  प्राप्त  अनन्तिम  आंकड़ों  के
 1988-89  के  दौरान  भारत  से  20281  करोड़  रु०  का  निर्यात  हुआ  जबकि  1987-88  में
 15741  करोंड  रु०  का  निर्यात  हुआ  इस  प्रकार  29.0  प्रतिशत  की  वृद्धि

 झोशोगिक  रुग्णता

 1675.  श्ञा०  बो०  बेकटेदा  :

 क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया
 राष्ट्री

 यकृत  बकों  द्वारा  लघु  उद्योग  इकाइयों  को  समय  पर  आथिक  सहायता  न  दिए
 जाने  के  कारण  इस  क्षेत्र  में  ररणता  आ  गई

 यदि  तो  सरकार  द्वारा  इस  बारे  में  क्या  कदम  उठाने  का  विचार

 डे

 क्या  सरकार  का  ऋण  मंजूर  करने  तथा  उसे  दिए  जाने  की  विद्यमान  प्रणाली  की
 करने  का  विचार  है  ?

 वित्त  सन््त्ालय  में  ध्राधिक  कार्य  विभाग  में  राज्य  मन््त्रोी  एड्शार्डो  :

 यह  देखा  गया  है  कि  लघु  एककों  में  कार्यणील  पूंजी  की  विपणन  की  कच्चे

 माल  की  बिजली  की  श्रमिक  दोषपूर्ण  टेक्लालाजी  आदि  सहित  कई
 कारणों  से  हो  सकती

 भारतीय  रिजवं  बेंक  ने  वैंकों|ंकी  इस  आशय  के  मार्ग  निर्देश  जारी  किए  हैं  कि  वे  यह  सुनिश्चित
 करें  कि  समय  पर  और  पर्याप्त  कायंशील  पंजी  सीमाएं  मंजर  की  जा  रहो  हैं  ।  भारतीय  रिजवं  बेक  के

 मार्गनिदेशों  में  अन्य  बातों  के साथ-साथ  शाखा  प्रबन्धकों  को  पर्याप्त  विवेकाधिकार  प्रदान  शाखा

 और  क्षेत्रीय  कार्यालय  स्तरों  पर  बतंमान  शक्तियों  के  प्रत्यायोजन  की  समीक्षा  उन  क्षेत्रों
 जहां  लघ  उद्योग  के  विकास  की  संभावना  अपेक्षित  जानकारी  रखने  बाले  अधिकारियों की  नियुक्ति

 उचित  निगरानी  तंत्र  शुरू  करना  आदि  शामिल  हैं  ।  इसके  साथ  ही  राज्य-स्तरीय  अन्तर

 गत  समितियों  से  कहा  गया  है  कि  वे  उचित  समन्वय  सुनिश्चित  करने  के  लिए  अपनी  पनी  तिमाही  बंठकों में
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 राज्य  वित्त  निगम  से  सहायता  प्राप्त  लधु  उद्योग  एककों  के  मांम॑लों  पर  भी  चर्चा  जिन्हें  बेकीं से
 कार्यंशील पूंजी

 वित्त  प्राप्त  नहीं  हो  रहा  है  ।

 उड्ौँसा  झौर  बिहार  में  बैंक  होक  महाराष्ट्र  की  शालाएं

 श्री  राधाकांत  डिगाल  :

 क्या  वित्त  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 उड़ीसा  और  बिहार  में  बेंक  आफ  महू  राष्ट्र  की  कितनी  शाबाएं

 क्या  इन  राष्यों  में  बेंक  आफ  महाराष्ट्र  की और  अधिक  शाखाएं  खोलने  का  कोई  प्रस्ताव
 और

 यदि  तो  चालू  वित्तीय  वर्ष  के  दोरान  उड़ीसा  ओर  बिहार  में  बंक  आफ  महाराष्ट्र  की
 कितनी  शाखाएं  खोलने  का  विचार  है  ?

 वित्त  सम्भालय  सें  भ्राथिक  कार्य  विभाग  में  राज्य  भन््त्री  एड्प्रार्डो  :  से
 भारतीय  रिजवं  बैंक  ने  सूचित  किया  है  कि  ग्रामीण  और  अधं-शहरी  क्षेत्रों  में  बंकों  की  १हचान

 किये  गये  केन्द्रों  का आबंटन  सामान्य  तौर  पर  जिले॥क्षेत्रों  में  उनके  प्रतिनिधित्व  के  आधार  पर  किया
 जाता  है  ।  इसका  आशय  यह  है  कि  बैंकों  पर  उनकी  दूरस्थ  शाखाओं  पर  प्रभावी  नियंत्रण  तथा  पर्यवेक्षण
 रखने  में  पृथक/अलग-थलग  पड़ी  शाखाओं  से  होने  वाली  कठिनाइयों  का  बोझ  न  पड़े  ।  चूंकि  बेंक  आफ

 महाराष्ट्र  की उड़ीसा  ओर  बिहार  के  यामीण  तथा  अर्ध-शहरी  क्षेत्रों  में  कोई  शाश्रा  नहीं  भारतीय
 रिजवं  बेंक  ने  इन  राज्यों  में  बेंक  आफ  महाराष्ट्र  को  कोई  केन्द्र  आबंटित  नड़ीं  किया  वेंक  आफ
 महाराष्ट्र  की  बिहार  में  केवल  एक  शहरी  केन्द्र  में  शाखा  है  ।

 बाद  घादठा

 1678.  श्री  पोौ०  कुलनवेईवेलु  :

 श्री  श्रोबललम  पाणिफ्रही  :

 क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 वर्ष  1988-89  का  बजट  घाटा  7940  करोड़  रुपए  से  घटाकर  5,800  करोड़  रुपए
 दिखाया  गया

 वर्ष  1989  के  दोरान  राजस्व  प्राप्ति  संबंधी  उपलब्धियों का  ब्यौश  क्या

 क्या  अप्रत्यक्ष  कर-वसू ली  लक्ष्य  से  अधिक  हुई

 (ty  क्या  यह  भी  सच  है  कि  यदिं  बंजट  घाट  और  कम  किया  गया  तो  देश  की  मुगतान
 संतुलन  स्थिति  में  सुध्  और

 (३)  यदि  तो  इस  संबंध  में  सरकारी  व्यय  आदि  में  कटौती  करने  जैसे  क्या  सुधारात्मक
 उपाय  किये  जाएंगे  ?

 वित्त  बन््त्रालय  में  ब्यंध  विभाभ'मेंਂ  राज्य  मरत्री  बो०  के०  :  भारतीय  रिजवं
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 बक  से  प्राप्त  आंकड़ों  के  अनुसार  वर्ष  1988-89  में  बजटीय  7940  करोड़  रुपए  के  संशोधित

 मनुमानों  की  तुलना  में  5809  करोड़  रुपए  हुआ  ।

 और  करों  ओर  शुल्कों  के  मुख्य  शीर्षों  के  अन्तर्गत  राजस्व  वसूली  इस  प्रकार  थी  :

 संशोधित  अनुमान  अनन्तिम  संशोधित

 वाह्तविक  अनुम।नों  की  तुलना

 आंकड़े  में  वृद्धि

 प्रत्यक्ष  कर  :

 निगम  कर  7930  8502  +572
 और  आयकर

 अप्रत्यक्ष  कर  :  34267  34323  न  56

 सीमा  शुल्क  15812  15656

 संघ  उत्पाद  शुल्क  18455  18667  +212
 केन्द्रीय  उत्पाद  और  सीमा  )

 शुल्क  बोडं  द्वारा  प्रशासित  )

 देश  की  भुगतान  शेष  की  स्थिति  कई  कारणों  से  प्रभावित  होती  कम  बजटीय  घाटा
 कतिपय  सीमा  तक  सहायता  करता

 बजटीय  घाष्टे  को  नियंत्रित  करने  के  उपाय  के  रूप  में  मंत्रालयों  को  व्यय  को  बजट
 व्यवस्थाओं  के  अन्तर्गत  रखने  के  निर्देश  दिए  गए  साज-सजा  इँधन  संबंधी  मनोरंजन
 आदि  पर  मितव्ययिता  बरतने  संबंधी  हिंदायतें  इस  वर्ष  भी  जारी  मंत्रालयों  को  अपनी  सभी
 योजनाओं  की  समीक्षा  करने  की  सलाह  भी  दी  गई  है  ताकि  कम  प्राथमिकता  वाली  और  अनावश्यक
 योजनाओं  में  कटौती  की  जा  सके  ।

 दिल्ली-हरियाणा  सोसा  पर  सोने  के  विस्कुटों  का  जरत  किया  जाता

 1679.  श्रो  कृष्ण  तिह  :

 क्या  जित्त  मंत्री  यह  बताने  की  क्लपा  करेंगे  कि  :

 कया  राजस्व  आसूचना  निदेशालय  के  अधिकारियों  ने  1989  में  दिल्ली-हरियाणा
 सीमा  पर  एक  मारुति  कार  से  24  किलोग्राम  से  भी  अधिक  वजन  के  विदेशी  मार्क  वाले  लमभग  206

 सोने  के  बिस्कुट  जब्त  किये

 (a)  यदि  तो  गिरफ्तार  किये  गये  व्यक्तियों  का  ब्यौरा  क्या  और

 उन  पर  चलाये  जा  रहे  अभियोग  की  वर्तमान  स्थिति  क्या  है  ?
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 वित्त  मम्जालप  में  राजस्व  विभाग  में  राज्य  मन््त्री  ए०  के०  :

 राजस्व  आसूचना  निदेशालय  के  अधिकारियों  ने  8  1989  को  दिल्ली-हरियाणा  सीमा  पर  एक
 मारुति  कार  से  लगभग  76.88  लाख  रुपये  के  मूल्य  के  24  किलोश्राम  से  भी  अधिक  वजन  के  विदेशी
 मार्क  वाले  206  सोने  के  विरकुट  अभिगृहीत  किए  थे  ।

 और  तीन  स्वंश्री  महेश  विजय  कुमार  धारमे  और
 संजीव  कुमार  अग्रवाल  को  गिरफ्तार  किया  गया  इस  सम्बन्ध  में  शिकायत  अभी  न्यायालय  में  दायर

 नहीं  की  गई

 बेलडांगा  स्टेशन  पर  रेलवे  ह्स्पताल

 1680.  श्री  झ्तीश  चरम  सिन्हा  :

 क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 )  क्या  पूर्व  रेलवे  के  सियालदाह-लालगोला  सेक्शन  में  स्थित  बेलडांगा  स्टेशन  पर  स्थापित
 रेलवे  अस्पताल  ने  अभी  कार्य  करना  शुरू  नहीं  किया

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  और

 (१)  इसके  कब  तक  चालू  होने  की  सम्भावना  हैं  ?

 रेल  मम्श्रालय  के  राज्य  मन्त्रो  राव  :  से  बेलडांगा  में
 स्वास्थ्य  यूनिट  की  हमारत  का  निर्माण  काय॑  पूरा  हो  गया  कर्मचारी  स्वीकृत  किये  जाने  तथा  उन्हें
 तेनात  किये  जाने  जिसके  लिए  कारंवाई  पहले  ही  शुरू  की  जा  चुकी  यह  स्वास्थ्य  यूनिट  काये
 करना  शूरू  कर

 उड़ीसा  में  पलड़  फोरकास्टिंग  नेटवर्क  कार्यक्रम  का  विस्तार

 1682.  धीमती  जयन्ती  पटनायक्ष  :

 डा०  फूलरेण  गुहा  :

 ह्ा०  कृपासिषु  मोई  :

 क्या  जल  संसाधन  मंत्री  यह  बताने  की  हुपा  करेंगे  कि  :

 अब  तक  देश  में  बाढ़  की  पूर्व  सूचना  देने  वाले  कितने  केन्द्र  स्थापित  किए  गए

 ये  केन्द्र  किन  स्थानों  पर  स्थित

 क्या  सरकार  का  सातवीं  पंचवर्धीय  योजना  की  शेष  अवधि  के  दौरान  फ्लंड
 फोरकास्टिंग  नेटवर्क  का  विस्तार  करने  का  विचार  और

 यदि  तो  तैयार  की  गई  योजना  का  बिशेष  रूप  से  उड़ीसा  और  पश्चिम  बंगाल  के  लिए
 ब्यौरा  क्या  है  ?

 जल  संताधन  सम्जालय  के  राज्य  भरती  तथा  संसदीय  कार्य  मन्त्रालय  में  राज्य  भन्त्रो
 :  और  मिलाकर  149  बाढ़  पूर्वानुमान  केन्द्र  स्थापित  किये  गये
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 हैं  जिसमें  आंध्र  प्रदेश  में  10,  असम में  20,  बिहार में  86,  दावर  क्षोर  नागर  में  हबेली  में  ?

 बुजसत  में  9,  कर्नाटक  में  4;  गध्य  प्रद्देश  में  3,  महाराष्ट्र  में  7,  उड़ीसा में  ।;  उत्तर  प्रदेश  में  34  और

 पश्चिम  धंगाल  में  14  हैं  ।

 और  जी  प्रस्तावित  8  केन्द्रों  में  से  आंध्र  प्रदेश  में  4,  गुजरात  में  |  ओर

 खाड़ीसा  में  3

 झसम  को  बाढ़  राहुत

 1683.  भ्रो  संफुहोन  प्रहसव  :

 क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  असम  सरकार  ने  केन्द्रीय  द्वारा  राज्य  को  मंजूर  की  गई  बाढ़  राहत  राशि

 में  से  खचं  की  गई  राशि  का  ब्यौरा  प्रस्तुत  किया  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 वित्त  सन्त्रालय
 में  ध्यय  विभाग  के  राज्य  मन््त्री  बी०  के०  गढ़वो  )  :

 ब्यौरे  नीचे  दिए  गए  हैं

 बाढ़  राहत  के  लिए  राज्य  सरकार  द्वारा
 स्वीकृत  अधिकतम  सीमाएं  सूचित  व्यय

 1988-89  85.36%*  80.15

 1989-५0  ने  5.11

 *इसमें  6.88  करोड़  रुपए  की  व्यय  की  वे  अधिकतम  सीमाएं  भी  शामिल  हैं  जिनका  उपयोग

 किए  जाने  के  लिए  31-5-89  तक  समय  बढ़ाया  ग

 सोमा-शुल्क  बिक्री  केन्द्रों  के
 समो  काउ  टर  खोलना

 T  ६ रे

 भ्री  हाफिज  मोहम्मद  सिद्दोक  :

 क्या  विक्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 सीमा-शुल्क  खुदरा  बिक्री  केन्द्रों
 के

 सभी  काउंटरों
 को  सभी  कार्य  विवसों  को  खुला  न

 रखने  के  क्या  कारण

 कया  पकड़  गये  सामान  की  बिक्री  फे  लिए  कोई  मापदंड  निर्धारित  किया  गयः

 पकड़े  गये  स्रधम्परठ़  के
 मूल्यांकन  मूल्य-विर्धारण  में  यदि  किन््हीं  दिशानिर्देशों  का

 कबुरूरण  जात  तो  के  छया  हैं  ?

 60
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 वित्त  मंत्रालम  में  राजस्व  बिमाग  में  राज्य  मंत्ले  ए०  के०  :  से

 शुदा  उपभोक्ता  माल  को  सुपर  बाजारों  ओर  पहकारी  भंडारों  आदि  के  माध्यम  से  खुदरा  रूप  में  बेचमे
 के  लिए  मुख्यतया  इसे  मुशत  में  पं  जी  कृत  सहकारी  समितियों  और  राष्ट्रीय  उपभोक्ता  सहकारी  महासंघ
 को  बेचा  जाता  सनिक/पुलिस/अधं-सेनिक  कंन््टीनों  को  भी  ऐसे  माल  की  बिक्री  करने  की  पेशकश  की

 जाती  थोड़ी-थोड़ी  मात्रा  के  उपभोक्ता  माल  को  सीमा  शुल्क  की  खुदरा  दुकानों  के  जरिए  भी  बेचा
 जाता  उपलब्ध  रिपोर्टों  से  ये  संकेत  मिलते  हैं  कि अधिकांश  समाहतलियों  में  सीमा  शुल्क  की  खुदरा
 दुकानों  के  बिक्री  काउंटर  सभी  कार्य  दिवसों  पर  आम  लोगों  के  लिए  खुले  रहते  चूंकि
 अधिकांश  जब्तशूदा  उपभोक्ता  माल  को  एक  मुश्त  रूप  में  राष्ट्रीय  उपभोक्ता  सहकारी  बहासंध  तथा
 अन्य  पंजीकृत  सहकारी  समितियों  को  बेचा  जप्रता  है  ताकि  ऐसे  माल-का  तुरन्त  निपताक़  ब्ुनिक्ित  किया

 जा  इसलिए  खुदरा  दुकानों  पर  बेचे  जने  के  लिए  उपलक्ता  म्राल  की  मात्रा  ब्लीडितः  होशीः  है
 ओर  इस  कारण  सभी  कार  दिवसों  को  ऐसे  बिक्री  काउन्टर  खोलना  आवश्यक  नहीं  होता  है  ।

 जब्तशुदा  उपभोक्ता  माल  का  मूल्यांकन  संयुक्त  मूल्य  निर्धारण  समित्ति  द्वारा  माल  के

 बाजार-मूल्य  के  आधार  पर  किया  जाता  है  ।  राष्ट्रीय  उपभोक्ता  सहकारी  महासंध  भोर  अन्य  सहकारी
 समितियों  जेसे  माल  के  एक  मुश्त  खरीददारों  को  सामान्य-व्यापा  र.छूटें  दी  जाती  हैं  ।

 फायकुलम  में  धुप्तर  त्क्षप  हिदुत-केत्ड के  लिए  रेशत्रे  द्रव
 '

 झुत्रिषायु

 1685.  करी  बककम  पुृरुषोसलन  :

 क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  को  छुपा  करेंगे  कि  :

 )  क्या  सरकार  को  क़ाग्रकुलम  में  प्रस्ताब्रित  सुपर  ताप  विद्युत्त  केन्द्र  क ेलिए  रेक़वे  साइडिग

 सुविधाएं  उपलब्ध  कराने  हेतु  अभ्यावेदन  प्राप्त  हुआ

 यदि  तो  क्या  इस  अनुरोध  को  स्वीकार  कर  लिया  गया  और

 यदि  तो  यहरकिस  स्तर  पर  बिक्वाराधीन  है  ओर  इसे  कब  तक  स्वीकृति  दिये  जाने

 की  आशा  है  ?

 रैल  मन्त्रालय  के  राज्य  स्त्री  साधवराब  :  जी

 ओर  एन०टी०पी०सी  ०,  केरल  राज्य  बिजले  बोर्ड  और  योजना  आयोग  के  परामशशं

 से  प्रस्ताव  की  जांच  की  जा  रही  है  ।  प्रसव  प्रारम्भिक  चरण  स्रें  हे  ब्रा  आार्टी  क्वरा  साइडिंग  सुविधाओों
 के  लिए  सर्वेक्षण  प्रभार  का  भुगतान  अभी  किया  जाना  है  ।

 राज्यों  को  तट  सुरक्षा  के  लिए  स्थोकृत  को  गई  धत्रात्ि

 1686.  श्री  श्रीकांत  वत्त  नरसिहराल  वाहियर  :

 क्या  छल  संसाधन  मन्त्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 सरकार  ने  विभिन्न  राज्यों  तट  सुरक्षा  क्रार्यों
 के  लिए  सावथी  बोजना  अवधि  के

 दौरान  कितनी-कितनी  धनराशि  प्रदान  की

 पूर्वी  ओर  प्रश्चिमी  दोनों  तटों  की  सुरक्षा  क ेलिए  किए  गए  उपायों  का  ब्योरा  क्या

 और
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 जाए  जन  सकल  के  अब  बहन  ०  ५34  के  बन  मनन  क्मनमनमगान rem  जमनमे  ५  मे  ७क  a  तथा  अिाद3द६3ध:/3/3>”यायणण  अल  अत  ee

 सरकार  ने  सातवीं  योजना  के  दौरान  कर्नाटक  में  समुद्र  से  होने  वाले  भूक्षरण  को  रोकने
 के  लिए  क्या  विशिष्ठ  कदम  उठाए  हैं  ?

 जल  संसाधन  मन्त्रालय  के  राज्य  मन्त्रो  तथा  संसदोय  कार्य  मस्त्रालय  में  राज्य  मन्त्रो  एस०
 एम०  :  राज्य  योजना  आवंटन  के  केन्द्रीय  सरकार  ने  केरल  राज्य  के  लिए  केन्द्रीय
 ऋण  सहायता  के  अन्तर्गत  12.5  करोड़  रुपये  का  प्रावधान  किया  है

 अन्यों  के  साथ-साथ  सुरक्षात्मक  उपायों  में  ये  शामिल  हैं  :  समुद्री  दीवार  का
 वतंमान  समुद्री  दीवार  का  पलस्तर  करना  ओर  सुदृढ़  करना  ।

 केन्द्र  तट  कटाव  बोर्ड  के  माध्यम  से  तकनीकी  सलाह  प्रदान  करता  फिर  भी
 तट  सुरक्षा  कार्यों  के  क्रियान्वयन  ओर  अनुरक्षण  का  कार्य  राज्य  सरकार  का  है  ।

 इण्डोनेशिया  को  निर्यात

 1687.  भोमती  जयम्तो  पटनायक  :

 क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  हृण्डोनेशिया  को  और  अधिक  निर्यात  करने  की  सम्भावनाएं

 यदि  तो  क्या  सरकार  द्वारा  इन  सम्भावनाओं  का  पता  लगाया  गया  और

 यदि  तो  निर्यात  के  लिए  प्रस्तावित  मदों  सहित  तत्संबंधी  ब्यौरा  बया  है  ?

 वाणिज्य  मम्त्रालय  में  राज्य  मन्त्रो  रंजन  वास  :  हां  ।

 और  1988  में  भारत  और  इण्डोनेशिया  के  बीच  आथिक  ओर  व्यापार
 संबंधों  पर  वरिष्ठ  अधिकारियों  को  दूसरी  बैठक  में  तथा  1988  में  भारत-इण्डोनेशिया
 व्यापार  परिषद  की  दूसरी  बंठक  में  भी  भारत  से  दृण्डोनेशिया  को  निम्नलिश्ित  उत्पादों  के  निर्यात  की
 सम्भावनाओं  पर  बल  दिया  गया  था--वस्त्र  गर-विद्युत  बिजली  उत्पादन  मशीनरी  पम्प  और

 श्लाद्य  संसाधन  आटोमेटिक  पाटू  स  और  मूल
 रंजक  ओर  रंजक  लोह-अय स्क  सूती  वस्त्र

 हितोय  अणो  के  सवारो  डिब्धों  में  वाटर  कूलर  लगाया  जाना

 ]

 1689.  भी  काली  प्रसाद  पांडेय  :

 कया  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  छुपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  रेलगाड़ियों  के  द्वितीय  श्रेणी  के  सभी  सवारी  डिब्बों  मे ंशीतल  जल

 लबग्ध  कराने  के  लिए  बाटर  कूलर  लगाने  का  निर्णय  लिया  है

 यदि  तो  यह  सुविधा  किन-किन  रेलगाड़ियों  में  उपलब्ध  कराई  जा  चुकी  है  तथा  उन

 अन्य  रेलगाड़ियों  के  नाम  कया  हैं  जिनमें  यह  सुविधा  3]  1989  तक  उपलब्ध  कराने  का

 विचार

 ५



 6  1911  )  लिखित  उत्तर

 इसके  लिए  चालू  वर्ष  के  दोरान  कितनी  घनराशि  व्यय  करने  का  अनुमान

 इन  कूलरों  को  करिन-किन  कम्पनियों  से  खरीदा  गया  है  तथा  प्रत्येक  कूलर  का  औसत

 मूल्य  कितना  और

 (2)  अब  तक  कितने  कूलर  खरीदे  जा  चुके  हैं  तथा  इनका  जोनवार  मूल्य  कया  है  ?

 रेल  मस्त्रालय  के  राज्य  मन्त्रो  माधवराव  :  हां  ।

 इस  समय  तमिलनाडु  एक्सप्रेस  के  दूसरे  दर्ज  क ेतीन  सवारी  डिब्बों  में  विद्युत  चालित  जल
 शीतक  और  शाने-पंजाब  एक्सप्रेस  के  दो  सवारी  डिब्बों  में  कोच  के  घ्रे  से  सीधे  चलने  वाले  जल  शीतक
 लगाकर  परीक्षण  किए  जा  रहे

 लगभग  24  लाख  रुपये  ।

 (1)  मंससं  श्रीराम  रेफरीज्ेशन/हैदराबाद  से  खरीदे  गए  विद्युत  चालित  जन्न  शीतकों
 की  प्रति  जल  शीतक  25,500  रुपये  है  जिसमें  कर  शामिल  नहीं

 (2)  मैससं  ग्रेशम  एण्ड  कम्पनी/दिल्ली  से  खरीदे  गये  कोच  धुरा  से  सीधे  चलने  वाले  जल

 शीतकों  की  प्रति  जल  शीतक  78,500  रपये  है  जिसमें  कर  शामिल  नहीं

 (3)  दक्षिण  रेलवे  के  लिए  विद्युत  चालित  6  जल  शीतक  लागत  लगभग  25,500  हपये  प्रति

 जल  शीतक  जिसमें  कर  शामिल  नहीं  है  और  उत्तर  रेलवे  के  लिए  घुरा  से  चलने  वाले  60  जल  शीतक

 लगभग  28,500  रुपये  प्रति  जल  शीतक  जिसमें  कर  शामिल  नहीं

 हिमाचल  प्रवेश  के  सरकारी  कर्मचारियों  का  वेतन

 1690.  श्री  के०  डो०  सुल्तानपुरोी  :

 क्या  वित्त  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  हिमाचल  प्रदेश  सरकार  के  कमंचारियों  के  वेतनमान  पंजाब  सरकार
 के  कमंचारियों  के  वेतनमानों  के  बराबर

 क्या  यह  भी  सच  है  कि  हिमाचल  प्रदेश  सरकार  के  कमंचारियों  का  वेतन  उसी  अनुपात
 में  बढ़ाया  जाता  है  जिस  अनुपात  में  पंजाब  सरकार  के  कमंचारियों  का  बढ़ता

 यदि  तो  क्या  हिमाचल  प्रदेश  सरकार  ने  बढ़े  हुए  वेतनों की  अदायगी  के  लिए  केन्द्रीय
 सरकार  से  घन  मांगा  और

 यदि  तो  तस्संबंधी  ब्योरा  क्या  है  ?

 वित्त  मस्त्राजय  में  व्यय  विभाग  में  राज्य  मन््क्ली  बी०  के०  :  हां  !

 हां  ।

 हां  ।

 वेतनों  के  पुनरीक्षण  तथा  सम्बद्ध  मदों  के अतिरिक्त  भार  के  लिए  हिमाचल  प्रदेश  सरकार

 1  #
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 ने  वर्ष  1988-89  तथा  1989-90  के  लिए  क्रमशः  53  करोड़  रुपये  और  26  करोड़  रुपये  की  सहायता
 मांगी  थी  ।

 गुजरात  में  प्रायकर  के  छापे

 1691.  थी  ली०  डी०  गाभिल  :

 क्या  बित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 वर्ष  1987  से  1989  शक  गुजरात  में  आयकर  विभाग  द्वारा  कितने  छापे  मारे  गये

 और  इनमें  कितनी  बेनामी  धनराशि  पकड़ी

 उन  ठेकेदारों  और  भवन-निर्माताओं  के  नाम  क्या  जिनके  पास

 बेनामी  धनराशि  पाई  गई  और  उन्होंने  कितनी  बेनामी  घनराशि  छिपाई  और

 इन  कर  अपवंचकों  के  विरुद्ध  क्या  कायंवाही  की  गई  है  ?

 वित्त  मस्त्।लय  में  राजस्थ  विंभागे  में  रांज्य  मन््त्री  ए०  के०  :  आयकर
 विभाय॑  ने  दिनांक  1-4-1987  से  30-6-1989  तक  की  अवधि  में  गुजरात  में  2140  तलाशियां
 इन  तलाशियों  के  दौरान  प्रथम  दृष्ट्या  लगभग  37.96  करोड़  रुपये  की  लेबा-ब।ह्य  परिसम्पत्तियां

 पकड़ी  गईं  ।

 (@)  चूंकि  मामलों  की  संख्या  अधिक  इसलिए  मांगी  गई  सूचना  दे  पाना  ब्यवहायं  नहीं
 न

 उपयुक्त  में  उल्लिखित  सभी  मामलों  में  प्रत्यक्ष  कर  अधिनियमनों  के  अधीन
 क्षित  उपयुक्त  अनुवर्ती  क  यंवाही  की  गई

 के  रल  में  रोक  बांधों का  निर्माण

 [  भ्रमुवाद ]
 कै०  थौं०  थाॉमस  :

 क्या  अल  संसाधन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केरल  सरकार  ने  केन्द्रीय  सरकार  को  केरल  में  रोक  बांधों  के  निर्माण-के  लिए
 आर्थिक  सहायता  हेतु  एक  प्रस्ताव  भेजा  ओर

 यदि  तो  उस  पर  कया  कायंवाही  की  गई  ?

 ललन  संसाधन  सन्त्रालय  के  राज्य  पन्त्रो  तथा  संसदोय  कार्य  मन्त्रालय  में  राज्य  मम्त्रो  एम०
 एम  :  और  केरल  सरकार  ने  100  करोड़  रुपये  की  लागत  पर  लघु  सिंचाई
 स्कीमों  एवं  नई  स्कीभों  के  निर्माण  के  लिए  परियोजना  रिपोर्ट  प्रस्तुत  की  जिसमें  चुक  बांधों  का
 निर्माण  सम्मिलित  यह  परियोजना  डच  सरकार  से  वित्तीय  सहायता  के  लिए  प्रस्तुत की  गई  कितु
 डच  सरकार  के  तकनीकी  मूल्यांकन  मिशन  ने  चेक  बांधों  के  निर्माण  सहित  इस  योजना  को  आरम्भ  करने
 की  सहमति  नहीं  दी  ।

 64
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 वेतन

 निर्धारण के  लम्बित  मामले

 1693.  भ्री  हकुमाई  मेहता  :

 क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 गत  एक  वर्ष  के  दोरान  भारत  सरकार  के  विभिन्न  विभागों  द्वारा  उनके  मम्त्रालय

 कमंचारियों  के  वेतन  निर्धारण  अथवा  वेतन  आदि  के  निधरिण  में  विभिन्न  असंगतियां  दूर  किए  जाने
 संबंधी  भेजे  गए  मामलों  की  संख्या  कितनी

 (a)  कितने  मामले  छह  महीने  से  भी  अधिक  समय  से  निर्णय  हेतु  लंबित  पड़े  और

 इन  मामलों  पर  निर्णय  लिए  जाने  में  विलंब  के  क्या  कारण  हैं  और  इन  मामलों  पर  अन्तिम

 निर्णय  कब  तक  लिया  जायेगा  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  व्यय  विभाग  में  राज्य  मंत्री  बो०  के ०  गढ़बी  )  से  भारत  सरकार
 के  विभिन्न  मन्त्रालय/विभाग  वित्त  मंत्रालय  तथा  लोक  शिकायत  तथा  पेंशन  मन्त्रालय  को  वेतन
 नियतन  में  कथित  विसंगतियों  तथा  उन्हें  दूर  किए  जाने  के  बारे  में  लिखते  रहते  हैं  तथा  वेतन  नियतन
 संबंधी  नियम-विनियमों  को  लागू  करने  एवं  उनकी  व्य|रूथा  के  मामले  में  स्पष्टीकरण  भी  मांगते  रहते

 वित्त  मन्त्रालय/काभिक,  लोक  शिकायत  तथा  पेंशन  मन्त्रालय  संगत  नियमों  अथवा  विनियमों  के
 दायरे  के  अन्तगंत  संबंधित  संदर्भंकर्ता  मन्त्रालयों/विभागों  को  सलाह  देते  रहते  ऐसे  मामलों  में  जिनमें
 विसंगतियां  होती  उन्हें  दूर  भी  किया  जाता  कुछ  मामलों  पर  अलग-अलग  प्रशासनिक
 विभागों  द्वारा  भी  कायंवाही  की  जाती  ऐसे  सभी  मामलों  के  आंकड़े  रखना  संभव  नहीं  है  ।

 न्हावा-देवा  अन्दर  गाहु  पर  सीमा  शुल्क  सम्बस्धो  सुविधाएं

 1694.  भी  बतवारी  लाल  पुरोहित  :

 क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  को  करेंगे  कि  :

 क्या  नहावा-शेवा  बन्द  रगाह  पर  सीमा  शुल्क  सुविधा  उपलब्ध  न  होने  के  कारण
 कर्ताओं  ओर  आयातकर्त्ताओं  को  भारी  कठिनाई  का  सामना  करना  पड़  रहा

 यदि  तो  क्या  सरकार  का  विचार  बन्दरगाह  पर  एक  पूर्ण  दर्जे का  सीमा

 शुल्क  कार्यालय  स्थापित  क रने  का

 यदि  तो कब  और  यदि  तो  उसके  क्या  कारण  और

 सीमा-शुल्क  विभाग  से  निकासी  अनुमति  के  लिए  पर्याप्त  सुविधाएं  उपलब्ध  करागे के
 लिए  क्या  कदम  उठामे  का  विचार  है  ?

 वित्त  भन्त्रासय  में  राजस्थ  विभाग  में  राज्य  मग्त्रो  के०  :  नावा-शिवा
 बन्दरगाह  पर  सीमा-शुल्क  संबंधी  समचित  सुविधाएं  उपलब्ध  करा  दी  गई  सीमा-शुल्क  सम्बन्धी

 सुविधाओं  के  अभाव  में  निर्यातकर्ताओं  तथा  आयातकर्ताओं  को  किसी  प्रकार  की  कठिनाई  का  सामना

 नहीं  करना  पड़  रहा

 नावा-शिवा  बन्दरगाह  पर  एक  पूर्ण  सम्पन्न  सीमाशुल्क  गृह  पहले  से  ही  काये  कर

 रहा  है  ।
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 और  प्रश्न  नहीं  उठते  ।

 मारतोय  उत्पाबों  के  निर्यात  में  मारत-सोषियत  संघ  वाणिज्यिक
 सम्दल  को  सूसिका

 1696.  क्षी  पोनेश्वर  प्रसाद  योगेश  :

 क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  पा  करेंगे  कि  :

 भारतीय  उत्पादों  को  विदेशों  में  निर्यात  करने  के  सम्बन्ध  मे  भारत-सोवियत  संघ
 वाणिज्यिक  मण्डल  ने  क्या  भूमिका  निभाई

 मण्डल  द्वारा  कितनी  वस्तुओं  को  नियत  हेतु  सूचीबद्ध  किया  गया  है  और  कितनी  मात्रा
 का  निर्यात  किया  जा  चुका

 कया  बिहार  राज्य  की  कुछ  इस्तकारियों  ओर  खनिज  उत्पादों  के  निर्यात  पर  भी  बिचार
 किया  गयां  ओर

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  और  इस  संबंध  में  क्या  प्रगति  हुई  है  ?

 वाणिज्य  मन्त्रालय  में  राज्य  मंत्री  दास  :  से
 सोवियत  संघ  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मण्डल  एक  व्यापारिक  संघ  है  जिसका  कार्य  भारत-सोवियत  व्यापार
 को  बढ़ाना  यह  मंडल  एक  व्यापारिक  संगठन  नहीं  है  बल्कि  एक  व्यापार  संवर्धन  निकाय

 दोनों  देशों  के  बीच  में  भारत-सोवियत  व्यापार  योजना  पर  सरकारों  के  स्तर  पर  कलेण्डर  वर्ष

 आधार  पर  वार्ता  होती  है  तथा  निर्णय  लिया  जाता  भ्यापार  योजना  पूरे  देश  के  आधार  पर  बनाई

 जाती  है  तथा  किसी  राज्यवार  उप-योजना  का  प्रावधान  नहीं  हस्तशिल्प  तथा  खनिज  और  अयस्क

 वे  म्दें  हैं  जो  पहले  ही  व्यापार  योजना  में  निर्यातों  की  सूची  में  शामिल

 यूरोपीय  भ्राथिक  समुवाय  के  साथ  व्यापार

 1697.  श्री  जगदोश  अवस्थो  :

 कया  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 यूरोपीय  आथिक  समुदाय  के  देशों  के  साथ  भारत  का  कुल  कितना  व्यापार  हुआ
 और

 यूरोपीय  आधिक  समुदाय  के  किस  के  साथ  भारत  ने  सर्वाधिक  व्यापार  किया  और

 उस  देश से  किन  किन  वस्तुओं  का  आयात  किया  गया  और  भारत  से  उस  देश  को  वर्ष  में  कितना  निर्यात

 किया  गया  और  किन-किन  प्रमुख  वस्तुओं  का  निर्यात  किया  गया  ?

 वाणिज्य  संत्रालय  में  राज्य
 संत्नो

 प्रियरंजन  बास  :  पिछले  तीन  वर्षों  के

 दौरान  यूरोपीय  आर्थिक  समुदाय  के  देशों  के  साथ  भारत  का“कुल  व्यापार  '  कारोबार  हस  प्रकार

 रहा
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 रुपये  में  )

 बरष  कुल  ध्यापार  कारोबार

 1986-87  9277.15

 1987-88  11416.41

 1988-89  13643.05

 अनन्तिम  :  डी०जी  ०सी  ०भआई०  एण्ड  एस०  )

 वर्ष  1988.89  में  भारत  का  व्यापार  यूरोपीय  आधथिक  समुदाय  के  देशों  में  जमंन  संधीय
 शराज्य  के  साथ  सर्वाधिक  रहा  |  डी०जी  ०सी  ०  भाई०  एण्ड  एस०  से  उपलब्ध  अनन्तिम  अ  कड़ों  के

 सार  उस  वर्ष  भारत  ने  जम॑न  संघीय  गणराज्य  को  1235.21  करोड़  रुपये  मूल्य  के  निर्यात
 भारत  से  जमंन  संघीय  गणराज्य  को  निर्यात  की  प्रमुख  मर्दे  वस्त्र  तथा  चमड़ा  तथा  चमड़ा

 मूल्यवान  तथा  अधध॑  मूल्ण्वान  चाय  तथा  काफी  आदि  ।  जर्मन  संघीय  गण राज्य
 से  भारत  को  आयात  की  प्रमुख  मर्दे  हैं  इलेक्ट्रो  लोह  तथा  इस्पात  रोलिग  मिल  निर्माण
 मशीनरी  गठित  मशीन  चमड़ा  सथा  चमड़ा  सामान  उद्योग  के  लिए  मशीनरी

 केरल  को  सिचाई  योजनाएं

 1698.  भ्रो  टो०  बशोर  :

 श्रो  के०  मोहनवदास  :

 क्या  जल संसाधन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 केरल  में  वर्ष  1988-89  8-89  के  दोरान  कुल  कितनी  सिंचाई  योजनाएं  मजूर  की  गई

 केरल  की  कौन  सी  सिंचाई  योजनाएं  स्वीकृति  हेतु  केन्द्रीय  सरकार  के  पास  अभी  तक
 विचाराधीन  पड़ी

 इसके  कया  कारण

 क्या  केरल  सरकार  ने  केन्द्रीय  सरकार  से  इन  योजनाओं  को  शीघ्र  स्वीकृति  प्रदान  करने
 का  अनू रोध  और

 ($)  यदि  तो  इस  संबंध  में  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 जल  संसाधन  प्रम्त्रालय  के  राज्य  मम्त्रो  तथा  संसदोय  कार्य  मम्व्ालय  में  राज्य  मन्त्रो

 एम०  एस०  :  वर्ष  1988-89  के  दौरान  किसी  सिंचाई  स्कीम  को  स्वीकृति  प्रदान  नहीं
 की  गई  ।

 चिमोनी  सिंचाई  परियोजना  नामक  केवल  एक  बुहृद्  सिंचाई  परियोजना  ।

 राज्य  सरकार  को  अनुमानों  अंतिम  रूप  देने  के  साथ-साथ  केन्द्रीय  जल  आयोग  की

 टिप्पणियों  अनुपालना  करना  अपेक्षित  होता  है  ।

 6
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 और  (8)  प्रश्न  नहीं  उठते  ।

 भारतोय  प्रोच्चोगिक  वित्त  निगम  को  जापान  से  ऋण

 1699.  डा०  क्षपासिधु  मोई  :

 क्या  बिल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  भारतीय  औद्योगिक  वित्त  निगम  बिदेशों  से  ऋण  प्राप्त  कर  रहा

 यदि  तो  भारतीय  ओद्योगिक  वित्त  निगम  द्वारा  जापान  से  गत  तीन  वर्षों  के  दौरान

 कुल  कितना
 ऋण  लिया  गया  ओर

 भारतीय  ओद्योगिक  वित्त  निगम  द्वारा  जापान  से  किस  प्रयोजन  हेतु  ऋण  लिया

 गया  है  ?

 वित्त  सम्त्रालय  सें  भ्राथिक  कार्य  विसाण  राज्य  सन््त्रो  एड््लार्डो

 पिछले  तीन  वर्षों  के  दोरान  भारतीय  ओद्योगिक  वित्त  निगम  को  जापानी  येन  मुद्रा  में

 स्वीकृत  किए  गए  विदेशी  मुद्रा  उधार  की  कुल  राशि  इस  प्रकार  है  :-

 1986-87
 -  कुछ  नहीं

 1987-88  —  जापानी  येन  14  अरब  डालर में  9  अरब  जापानी येन
 और  शेष  जापानी  येन  में  )

 19  -  8-89  --  20  अरब  जापानी  येन

 उधार  की  प्राप्तियों  का  उपयोग  उद्योगों  की  स्थापना  लिए  ऋणकर्ताओों  की  विदेशी

 मुद्रा  संबंधी  आवश्यकताओं  को  पूरा  करने  के  लिए  ऋण  देने  के  लिए  किया  जा  रहा  है  ।

 सोवियत  संघ  के  साथ  व्यापार

 1700.  श्री  श्ीबल्लम  पाणिश्ही  :

 कया  बानिम्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 (8)  क्या  सरकार  ने  सोवियत  संघ  के  साथ  व्यापारिक  संबंध  बढ़ाने  हेतु  कदम  उठाए  हैं  ,
 यदि  तो  उनदेशों  का  ब्यौरा  क्या  है  जिनमें  भारत-सोवियत  व्यापार  में  वृद्धि

 हुई

 या  सरकार  ने  दोनों  देशों  के  बीच  ध्यापार  को  बढ़ाने  हे  तु  कुछ  नये  क्षेत्रों का  पता
 लगाया

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्या  है  ?

 बालिज्य  मम्त्रालय  में  राज्य  मम्त्री  प्रियरंजन  वास  :  से
 के  बीच  1986  में  हुए  इस  पारस्परिक  समझौते  को  ध्यान  में  रखते  हुए

 )
 मात  सरकारों

 न
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 पांच  वर्षों  में  22  गुना  बढ़ना  द्विपक्षीय  व्यापार  के  ढांचे  को  विस्तृत  तथा  विविधीकृत
 करने  के  लिए  सरकार  अनेक  कदम  उठा  रही  निर्यात  सूची  में  इन  मदों  के  लिए  प्रावधान  बढ़ा  दिया
 गया  है  ।  इंस्टेंट  सोयाबीन  सिले  सिलाए  शू
 ओऔषधियाँ  तथा  भेषजीय  रंजन  तथा  मध्यवर्ती  कीटनाशी  और  शाकनाशी  पेंट  और

 चमकदार  खनिज  स्टोरेज  पोलीग्राफ

 लोहा  एवं  स्टील  खाद्य  संसाधन  एवं  डेयरी  उपकरण  आदि  ।  नई  मर्दे  बढ़ाई  गई  ज॑से
 फेरस  ढली  वस्तुएं  और  गढ़ी  रेलवे  के  लिए  अपधर्षक  कृषि  उत्पादों  के
 नियंत्रण  के  लिए  वस्त्र  उद्योग  तथा  सिलाई  और  चमड़ा  उद्योंग  के  लिए  मशीनरी  एवं

 खेल  के  रेजर  शिप  ट्रेक्टर  के  कल  सजावट  के  प्लास्टिक

 इसी  प्रकार  आयात  सूची  में  भी  मदों  की  व्यवस्था  अधिक  की  गई  है  जंसे  कच्चा  तेल

 धातु  गेर-फंरस  कोककर  लकड़ी  की  क्ृषिगत
 गाह  के  नागरिक  उड्यन  औजार  आदि  ।  नई  मदों  को  भी  शामिल  किया  गया  जंसे
 पिग  भारती  य  रेलवे  के  लिए  उपकरण  तथा  सामग्री  आदि  ।  परम्परागत  व्यापार  के  अतिरिक्त
 नई  तरह  के  आर्थिक  सहयोग  जंसे  संयुक्त  सेवा  क्षेत्र  में  सहयोग आदि  को  भी  प्रोत्साहन
 दिया जा  रहा  है

 रेलगाड़ियों  में  यात्रो  सुविधाएं

 1701.  ध्ोमतो  डो०  के  ०  सण्डारो

 क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 लवे  विभाग  ने  हाल  ही  में  यात्रियों  के  और  सुविधाएं  प्रदान  की

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा

 क्या  सभी  रेलगाड़ियों  में  शीतल  पेय  जल  की  सुविधा  भी  प्रदान  की  गई

 क्या  रेलगाड़ियों  में  उपलब्ध  कराया  जा  रहा  प्रीने  का  पानी  ठण्डा  नहीं

 होता  और

 )  यदि  तो  इस  संबंध  में  क्या  कदम  उठाने  का  विचार  है
 ?

 रेल  मस्जालय  के  राज्य  सन्त्री  साधवराव  :  जी

 एक  विवरण  संलग्न  है  जिसमें  सुविधाओं  में  हुए  महत्वपूर्ण  सुधारों  का  ब्यौरा  दिया
 गया  है

 ओऔ  )  परीक्षण  के  तौर  पर  सवारो  डिब्बों  में  पीने  के  ठण्डे  पानी  के  लिए जल  शीतल

 लगाने  की  सुविधा  शुरू  की  जा  रही

 शयनयातों  में  पानी
 करे

 कन्टेनरों  की  व्यवस्था  की  गई  है  जिममें  प्रारम्भिक  स्टेशनों  तथा

 मार्गवर्ती  महत्वपूर्ण स्टेशनों  पर  पीने  का  ठण्डा  पानी  भरा  जाता
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 विवरण  :

 «'  सनानागारों  की  सफाई  में  सुधार  लाने  के  लिए  ट्मिनलों  तथा  मांग  में  हाई  प्रेसर  वाटर
 जेशों  की  व्यवस्था  की  गई  है  ।

 .  बड़ी  लाइन  के  सवारी  डिब्बों  में  प्रत्येक  शीचालय  के  जल  टंकी  की  क्षमता  1272  लीटर
 से  बढ़ाकर  )820  लीटर  तथा  मीटर  लाइन  पर  यह  प्रति  सवारी  डिब्बा  960  लीटर  से

 बढ़ाकर  1206  लीटर  कर  दी  गई

 अगले  वित्त  वर्ष  के  अन्त  तक  लम्बी  दूरी  की  गाड़ियों  में  दूसरे  दर्जे  के सभी  लकड़ी  की
 सोंटों  को  गहीवार  सीटों  में  बदल  दिया

 लम्बी  दूरी  की  गाड़ियों  तथा  स्टेशनों  पर  पीने  के  पानी  की  व्यवस्था  कर  दी  गई  है  ।

 दिन  की  यात्रा  के  दौरान  लम्बी  दूरी  की  कुछ  गाड़ियों  में  चल  गाड़ी  सफाई  कमंचारियोी
 की  व्यवस्था  की  गई

 भीड-भाड़  कम  करने  तथा  बेहतर  यात्रा  सुविधा  प्रदान  करने  के  लिए  पहले  दर्ज  के
 सवारी  डिब्बों  के  स्थान  पर  दूसरा  दर्ज  के  वातानुकूलित  शयनयान  लगाए  जा  रहे  है  ।

 यात्रियों  की  सुविधा  के  लिए  महत्वपूर्ण  गाड़ियों  में  गलियारेदार  सवारी  डिब्बों  की
 उत्तरोत्तर  व्यवस्था  को  जा  रही

 लम्बी  दूरी  की  मेल/एक्सप्रेस  गाड़ियों  में  वाटर  कूलरों  को  प्रयोग  तौर  पर  लगाया  जा

 रहा

 राष्ट्रीयकृत  बैंकों  को  बसुलो  के  बारे  में  निर्णय  करने  के  लिए  राक््यों  द्वारा

 विदोष/प्ृथक  न्यायालय  न््यायाधिकरण  गठित  करना

 1702.  श्री  मुल्लापहली  रामधमस्द्त  :

 कया  विश  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  कुँछ  राज्यों  ने  राष्ट्रीयक्रत  बैंकों  ढ्वारा  की  जाने  वाली  ऋण  राशि  की  बसूली  से

 संबंधित  मामलों  को  सुनवाई  करने  और  उन  पर  निर्णय  देने  के लिए  विशेष/पुथक  न्यायालय
 करण  गठित  किये

 यदि  तो  उन  राज्यों  के  बया  नाम  हैं  और  इस  हेतु  गठित  किए  गये  न््यायाधिकरणों  का

 ब्योरा  क्या  और

 इन  न्यायालयों  ने  कितने  समय  में  कितने  मामले  निपटाये  हैं  ?

 क्ति  संग्राम  में  श्भिक  कार्य  विभाध  में  राज्य  मंत्री  एड्म्लार्डो  :  भारतीय

 रिजवं  बैंक  ने  सूचित  किया  है  कि  उसे  ऐसे  किसी  भी  राज्य  की  जानकारी  नहीं  है  जिसने  राष्ट्रीयक्ृत
 बैंकों  द्वारा  किए  गए  ऋणों  की  वसूली  से  संबंधित  मामलों  की  सनवाई  और  निर्णय  करने  के  लिए

 अलग  अदालतें/न्यायाधिकरण  स्थापित  किए

 ()  और  थे  प्रश्न  ही  महीं
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 चाय  को  लेप-कर  से  छूट

 1703.  श्री  मुल्लापलली  रामचन्द्नन  :

 क्या  विष  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केरल  राज्प  और  अस्य  राज्यों  को  चाय  को  खेप-कर  स  छूट  देने  के  बारे  में  कहा  गया

 और

 यदि  तो  प्रत्येक  राज्य  सरकार  की  प्रतिक्रिया  क्या  है  ?

 वित्त  मम्त्रालय  में  राजस्व  विभाग  में  राज्य  मप्त्री  ए०  के०  :  और

 अभी  परेषण-कर  लाग  नहीं  किया  गया  है  ।  चाय  को  इस  प्रकार  के  किसी  कर  से  छूट  देने  का  प्रशन

 ही  नहीं  उठता  है

 रेलवे  द्वारा  मलेधिया  में  प्रारसभ्म  को  गई  परियो  जनाएं

 1704.  शभ्रो  प्रनन्त  प्रसाव  सेठी  :

 क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  ने  मलेशिया  में  रेलवे  के  कुछ  सेक््शनों  पर  सिगनलिंग  प्रणाली  के

 आधुनिकीकरण  और  रेल  लाइन  को  दोहरा  करने  तथा  रेल  मार्गों  के  नवीकरण  करमे  का  प्रस्ताव  किया
 और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  और  इस  पर  मलेशिया  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया

 रेल  मम्त्रालय  के  राज्य  भनन्त्रो  साधजराव  :  ओर  जी  सरकार

 ने  कोई  प्रस्ताव  नहीं  किया  है  लेकिन  इंडियन  रेलवे  कंसट्रक्शन  कम्पनी  ),  जो  पहले  ही  मलायन
 रेलों पर  रेलपथ  नवीकरण  का  100  करोड़  रुपये  मूल्य  का  कार्य  कर  रही  ने  उतकी  सिमनल तथा
 दूर-संचार  प्रणाली  के  सुधार  तथा  अपग्रेडेशन  के  लिए  प्रस्ताव  किया  है  जिसकी  लागत  लगभय  80

 5,
 करोड़  रुपए  है  ।

 नोलांचल  एक्सप्रेस  झोर  पुरो  एक्सप्रेस  रेलगांड़ियों  का  देर  से  चलाया  जाता

 1705.  श्री  चिग्तामणि  जेसा  :

 क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 )  क्या  175  49/176  डाउन  नीलांचल  एक्सप्रेस  और  915  डाउन
 नई  दिल्ली  सुपरफास्ट  एक्सप्रेस/नई  दिल्ली-पुरी  नीलांचल  सुप  रफास्ट  एक्सप्रेस  रेलगाड़ियां  पिछली
 सारणी  के  पुनः  लागू  किये  जाने  के  बाद  भी  देर  से  चलायी  जा  रही

 यदि
 तो  इसके  क्या  कारण

 क्या  सरकार  को  इस  सम्बन्ध  में  कोई  शिकायत  प्राप्त  हुई  यदि  तो  तत्सम्बन्धी
 ब्योरा  क्या  ओर
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 उस  पर  क्या  कार्यवाही  की  जा  रही  है  ?

 रेल  मम्झ्ालय  के  राज्य  मग्त्री  साधवराब  :  और  शरारती  तत्वों
 की  जिसमें  खतरे  की  जंजीर  आन्दोलन  और  कतिपय  उपस्कर  की  खराबियां

 शामिल  के  कारण  पुरी-नीलांचल  एक्सप्रेस  गाड़ियों  का समयपालन  सन्तोषजनक  नहीं  रहा  ।

 गाड़ियों  के  विलम्ब  से  चलने  के  बारे  में  कुछ  शिकायतें  प्राप्त  हुई

 परिहायं  समय-नुकसान  पर  नियंत्रण  करने  के  लिए  और  कड़ी  निगरानी  रखी  जा

 रही
 हिमाचल  प्रवेश  में  बे  क  दाखायें  खोलता

 1706,  प्रो०  नारायण  चत्व  परावार  :

 क्या  वित्त  मन्त्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 31  1989  की  स्थिति  के  अनुसार  राष्ट्रीयकृत  बेक  की  प्रत्येक  शाखा  द्वारा

 हिमाचल  प्रदेश  में  औसतन  कितने  ग्रामीण  क्षेत्र  को  सेवा  प्रदान  की  जाती  है  और  पंजाब  और  हरियाणा
 की  तुलना  में  यह  क्षेत्र  कम  है  या  ओर

 क्या  इन  आऑकड़ों  में  नगर  पालिकाओं  तथा  अधिसूचित  क्षेत्र  समितियों  के  अन्तगंत  आने
 वाले  शहरी  क्षेत्रों  में  खोली  गई  शाखाएं  शामिल  नहीं  और

 यदि  तो  क्या  राज्य  में  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  राष्ट्रीय-कृत  बैंकों  की  और

 अधिक  शाक्षायें  खोली  जायेंगी  जिससे  कि  निदिष्ट  सेवा  क्षेत्र  दृष्टिकोण  योजना  के  अन्तगंत  बेहतर  बैंक

 सेवा  उपलब्ध  कराई  जा  क्योंकि  कठिन  भौगोलिक  स्थितियों  और  वनों  और  श्षरनों
 स्रोतों  की अधिकता  के  कारण  हिमाचल  प्रदेश  जैसे  पहाड़ी  राज्यों  के  दूरस्थ  स्थानों  को  किसी  शाखा  द्वारा
 बैंकिंग  सेवा  प्रदान  करने  के लिए  विश्वसनीय  मानदण्ड  नहीं  है  ?

 वित्त  भन््त्रालय  में  झ्ाथिक  कार्य  विभाग  में  राज्य  पन्त्री  एड्श्रार्डो  :  और
 भारतींग  रिजये  बैक  की  आंकड़ा  सूचना  प्रणाली  ग्रामीण  क्षेत्र  में  राष्ट्रीयक्ृत  बैंक  की  शाखा  के

 अन्तर्गत  आने  वाले  औसत  क्षेत्र  के  सम्बन्ध  में  सूचना  प्राप्त  नहीं  होती  ।  हिमाचल
 पंजाब  और  हरियाणा  के  तीन  राज्यों  के  कुल  दिनांक  311  1988  तक  की  स्थिति  के

 बैंकों  की  शाखाओं  की  कुल  संख्या  और  इन  राज्यों  में  बैंक  शाखा  के  अन्तर्गत  आने  वाले  औसत
 क्षेत्र  का  ब्यौरा  नीचे  दिया  गया  है  :

 राज्य  का  न।म  कुल  क्षेत्र  वर्ग  31-12-88  2-88  तक  की  स्थिति  के  अनुसार  शाखा  के
 किलोमीटर  क्षेत्रीय  ग्रामीण  बंकों  सहित  सभी  अंतर्गत  अपने

 बैंकों  की  शाखाओं  की  कुल  संख्या  वाला  औसत
 क्षेत्र

 विन  नि लीक

 हिमाचल  प्रदेश  55673  51  ४5.51
 वर्ग  किलोमीटर

 पंजाब  50362  2072  24.20
 वर्ग  किलोमीटर

 हरियाणा  44222  1239  35.69
 वर्ग  किलोमीटर

 ्त्त््न्त्न्क््ज्ादभूे

 टईट्,ण"ण ो/**//*/अइअ,शक्अस्इअअशइअअुइ्ेऋछअइह"चं+््न्क्न्नन्न्न्-च्च 72
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 पंजाब  और

 ह

 हरियाणा  के  सम्बन्ध  में  उक्त  आंकड़ों  में  शहरी/म्यूनिसिपल/अधिसूचित  क्षेत्र
 शामिल्ल  कर  लिए  गए  हिमाचल  प्रदेश  शाखा  बैंकिंग  आंकड़ों  के  प्रयोगन  के  भारतीय
 रिजवं  बैंक  के  वर्गीकरण  के  कोई  भी  शहरी  बैक  क्षेत्र  नहीं

 सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  अवधि  के  साथ  समाप्त  होने  वाली  वर्ष  90  की
 मान  शाखा  लाइसेंसिंग  नीति  के  भारतीय  रिजवं  बैक  ने  अलग-अलग  बैंकों  हिमाचल  प्रदेश
 में  अपनी  शाखाएं  खोलने  के  वास्ते  163  केन्द्र  आबंटित  किए  हैं  ।  इसके  भारतीय  रिजगं  बैक
 ग्रामीण  ऋणों  के  संदर्भ  में  सेवा  क्षेत्र  योजना  के  हिमाचल  प्रदेश  में  बेकों  को  36  और  केर्द्र
 आबंटित  किए  बैंकों  को  केन्द्र  आबंटित  करते  भारतीय  रिजयं  बैंक  ने  हिमाचल  प्रदेश  जैसे
 पर्वतीय  राज्य  के  प्रति  बैंक  कार्यालय  के  पीछे  10,000  की  जनसंरुया  का  मानदण्ड  अपनाया  है
 जबकि  अन्य  राज्यों  के  लिए  17,000  की  जनसंख्या  का  मानदण्ड  रखा  गया  यह  भी  सुनिश्चित
 किया  गया  है  कि  सामान्यतया  प्रत्येक  गांव  से  !0  किलोमीटर  की  दूरी  के  अन्दर-अन्दर  एक  बैंक  शाखा
 उपलब्ध

 केत्रीय  ग्रामीण  बंकों  का  खोला  जाना

 1707.  प्रो०  वारायण  चरद  पराशर  :

 क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 30  1989  की  स्थिति  के  अनुसार  किन-किन  जिलों  में  क्षेत्रीय  ग्रामीण  बैंक  खोले
 गये  हैं  ?

 क्या  क्षेत्रीय  ग्रामीण  बैंकों  के  कार्यक्षेत्र  का  निकटवर्ती  और  शेष  जिलों  तक  विस्तार  करके
 अथवा  नये  क्षेत्रीय  ग्रामीण  बैंकों  की  शाखाएं  खोल  बाकी  जिलों  में  क्षेत्रीय  ग्रामीण  बैंक  खोलने  का
 भी  कोई  कार्यक्रम  तेयार  किया  गया

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  और  प्रत्येक  राज्य  के  बाकी  जिलों  में  क्षेत्रीय  ग्रामीण
 बैंक  खोलने  के  लिए  किस  तारीख  तक  उपाय  किये  जायेंगे  ?

 वित्त  सन्त्रालय  के  झ्राथिक  कार्य  विभाग  में  राज्य  सन््त्री  एड्प्ला्डो  :
 एकत्र  की  जा  रही  है  और  यथा  उपलब्ध  सूचना  समा  पटल  पर  रख  दी

 और  क्षेत्रीय  प्रामीण  बेंकों  के  सम्बन्ध  में  गठित  केलकर  समिति  द्वारा  की  गई
 सिफारिशों  के  आधार  पर  बनाई  गई  नई  नीति  में  इस  बात  की  परिकल्पना  की  गई  है  कि  नए  क्षेत्रीय
 ग्रामीण  बैंक  खोलने  के  बजाय  वर्तमान  क्षेत्रीय  ग्रामीण  बैंकों  को  मजबूत  बनाने  पर  बल  दिया  जाना

 चाहिए  ।

 अतः  नए  क्षेत्रीय  ग्रामीण  बैंक  खोलने  के  लिए  चयनात्मक  आधार  पर  विचार  किया  जाता
 उन  जिलों  जहां  अनुसूचित  जातियों  जनजातियों  की  अधिक  जनसंख्या  है  नए  क्षेत्रीय
 ग्रामीण  बैंक  खोलने  के  वास्ते  तरजीह  दी  जाती  ऐसे  क्षेत्रों  में  भी  नए  क्षेत्रीय  ग्रामीण  बैंक  खोलने  के

 लिए  उस  क्षेत्र  में  शाखाओं  की  संख्या  तथा  और  अधिक  झाखा  विस्तार  की  लक्ष्य  समूहों  की

 ऋण  क्षेत्र  मे ंकार्बाਂ  के  अवसर  के  संद  में  क्षेत्रीय  ग्रामीण  बैंक  की  संभावित
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 क्षमता  और  उस  क्षेत्र  में  वतेमान  सहकारी  ऋण  ढांचे  की  क्षमता  को  ध्यान  में  रख  कर  विचार  किया

 नए  क्षेत्रीय  ग्रामीण  बैंक  की  संभाव्यता  या  वर्तमान  क्षेत्रीय  ग्रामीण  बैंक  का  विस्तार  सुनिश्चित
 करने  की  आवश्यकता  के  सम्बन्ध  में  संबद्ध  राज्य  सरकार  और  प्रायोजित  बेंक  द्वारा  एक  विस्तुत  सर्वेक्षण
 किया  जाता

 यह  प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 निर्माणाधीन  परियोजनाधों  को  पूरा  करने  के  लिए  झ्रविशम्व  प्रभाण-पत्र

 1708.  भ्रो०  मारायण  चन्द  परावार  :

 क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  रेलवे  बोर्ड  ने  सातवीं  योजना  के  दौरान  31  1989  तक  नई  रेल  लाइनें

 बिछानें/रेल  लाइन  बदलने  सम्बन्धी  परियोजनाओं  को  पूरा  करने  द्ेतु  जोन-वार  कोई  अविलम्ब  प्रमाण
 पत्र  जारी  किए  हैं  तथा  ये  परियोजनायें  कोम-कौन  सी  हैं  जौर  इनके  लिए  ये  प्रमाणपत्र  कब  जारी  किए
 गए

 (a)  प्रत्येक  परियोजना  के  निर्माण  में  अब  तक  हुई  प्रगति  तथा  खर्च  का  ब्यौरा  क्या  ह ैऔर  इन
 परियोजनाओं  के  कब  तक  पूरा  होने  की  सम्भावना

 क्या  अविलम्ब  प्रभाण  पन्नों  को  ध्यान  में  रखते  हुए  इन  परियोजनाओं  के  निर्माण  को  कोई
 प्राथमिकता  दी  जा  रही  और

 यदि  तो  किस  तरह  की  प्राथमिकता  दी  जा  रही  है  और  यदि  तो  इसके  क्या
 कारण  हैं  ?

 रेल  संत्रालय  के  राज्य  मंत्री  भाथवराव  :  से  सूचना  इकट्टी  की  जा
 रही  है  और  सभा  पटल  पर  रख  दी

 बिदेशों  में  मारतीय  चाय  को  लोकप्रिय  बताना

 1709.  भरी  ्रमर  सिह  राठवा  :

 क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 भारतीय  चाय  को  विदेशों  में  लोकप्रिय  बतासे  के  लिए  प्रत्येक  वर्ष  कितनी  धनराशि  छर्च
 की  जाती

 विदेशों  में  कितमे  प्रचार  केन्द्र  स्थापित  किये  गये  हैं  तथा  ये  किन  देशों  में  स्थापित  किये
 गये  और

 विदेशी  बाजार  में  भारतीय  चाय  की  मांग  बढ़ाने  के लिए  अन्य  क्या  उपाय  कियेजा
 रहे

 बाणिश्य  मंवालय  में  राज्य  मंत्री  रंजन  दास  :  योड्ड  ते  विदेशों  में  चाय
 के  प्रचार-प्रसार  कार्य  पर  वर्ष  1987-18  के  दौरान  5.48  करोड़  रुपए  और  वर्ष  1988-89  के  दौरान

 है
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 5.23  करोड़  रुपए  खर्च  किए

 बिदेशों  में  6  चाय  संवर्धन  कार्यालय  यह  कार्यालय  लन्दन  ब्रूसेल्स

 ),
 न्यूयाक  एस०  काहिरा  सिडनी  तथा  कुत  में

 स्थित  हैं  ।

 विदेशों  में  भारतीय  चाय  की  मांग  को  बढ़ाने  के  अन्य  बातों  के

 लिखित  उपाय  किए  गए  हैं  :--

 1)  ब्रान्ड  संवधेन  के  लिए  निर्यातकों  को  विदेशी  मुद्रा  मे ंऋण रे
 \

 (2)  प्रजातिगत  संवर्धन  के  स्थान  पर  मूल्ययधित  चाय  के  लिए  एक  जातीय  अभियान

 (3)  चाय  पैकेट  चाय/चाय  इंस्टैन्ट  चाय  तथा  शीघ्रता  से  तंयार  होने  वाली
 काली  चाय  पर  नकद  मुभआवजौ  सहायता  की  अनुमति  दी  गयी

 (4)  अन्य  किस्मों  की  चाय  को  दाजिलिंग  चाय  कहकर  गलत  प्रस्तुति  रोकने  के  उद्देश्य  से
 दाजिलिंग  चाय  के  लिए  एक  लोगों  या  प्रतीक-चिन्ह  शुरू  किया  गया

 (5)  चाय  बंगों  को  उत्पादन  शुल्क  से  मुक्त  कर  दिया  गया

 (6)  भाय  बंगों  के  विनिर्माण  में  इस्तेमाल  होने  वाले  फिल्टर  कागज  पर्स  मा-शुल्क  समाप्त
 कर  दिया  गया

 (7)  पैकेट  चाय  निर्यात  पर  उत्पादन  शुल्क  में

 (8)  अलग-अलग  कम्पनियों  द्वारा  विदेश  मैं  प्रचार  और  संवधेन  के  लिए  एफ०  ओ०  बी०
 वसूली  की  10%  राशि  लेने  की  स्वीकृति  दी  गई

 (9)  उन  छोटे  पैकेट  निर्माताओं  को  उत्पादन  शुल्क  से  मुक्त  रखा  गया  है  जिनका  वािक
 कारोबार  1.50  करोड़  रुपए  तक

 (10)  ब्राल्ड  के  अन्तगंत  चाय  निर्यात  की  अनुमति  दी  गई

 राष्ट्रीय  प्रावास  बेंक  द्वारा  प्रावास  ऋणों  का  पुनवित्तपोषण

 1710.  श्री  सेदद  शाहब॒ह्वीन  :

 कया  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
 )  बेंक/संस्थावार  राष्ट्रीय  आवास  बैंक  ने  आवास  ऋणों  के  लिये  वर्ष  1988-89  के  दौरान

 कितने  पुनवित्तपोषण  की  सुविधाएं  दी  हैं  ओर  बर्ष  1989-90  89-90  के  लिए  क्या  सुविधाएं  देने  का  विचार
 छिग्ना  गया

 क्या  प्रत्येक  बेंक/संस्थान  आवास  ऋणों  के  उपयोग  पर  प्रत्येक  राष्य  में  नियंत्रण
 रखा  जा  रहा  ओर

 यदि  तो  प्रत्येक  राज्य  में  राष्ट्रीय  आवास  बैंक  द्वारा  आवास  ऋणों  की  कुल  कितनी
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 धनराशि  का  पुनवित्तपोषण  किया  गया  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  भ्राथिक  कार्य  विभाग  में  राज्य  मंत्रो  एड्रार्डो
 :

 राष्ट्रीय  आवास  बेक  ने  सूचित  किया  है  कि  निम्नलिखित  द्व!रा  मंजूर  किए  गए  प्रत्यक्ष  आवास  ऋणों  के
 संबंध  में  पुनवित्त  योजनाएं  अभी  हाल  में  ही  शुरू  की  गयी  हैं  :--

 (1)  अनुसूचिति  वाणिज्यिक  बैंक

 (?)  अनुसूचित  राज्य  सहकारी  बैंक

 (3)  अनुसूचित  प्राथमिक  )  सहक।री  बेंक

 (4)  राज्य  स्तरीय  शीषंस्थ  सहकारी  आवास  वित्त  समितियां

 (5)  आवास  बित्त  कम्पनियां  और
 1

 (6)  कर्नाटक  राज्य  क्रषि  और  ग्रामीण  विकास  बेंव

 इन  संस्थाओं  द्वारा  |  1989  के  अथवा  उसके  बाद  मंजूर  किए  गए  विशिष्ट  आवास
 ऋण  पूनवित्त  के  पात्र  प्रति  उधा  रकर्ता  मंजूर  किए  गए  50,000  रुपये  तक  के  आवास  ऋण  (40
 वर्ग  मीटर  सै  अनधिक  निमित  क्षेत्र  के  लिए  पुनवित्त  के  पात्र  ग्रामीण  क्षेत्रों  में
 तम  क्षेत्र  सीमा  में  छूट  दी  जा  सकती  है  बशर्तें  आवास  एकक  की  लागत  6:  000  रुपये  से  अधिक  न

 हो  ।  शहरी  क्षेत्रों  में  40  वर्ग  मीटर  से  अनधिक  निर्मित  क्षेत्र  के  लिए  प्रति  उधारकर्ता  50,000  रुपए
 से  अधिक  लेकिन  ]  लाख  रुपये  से  कम  केआवास  ऋण  भी  पुनवित्त  के  पात्र  हें  लेकिन  इसे  केवल शत  अभधभणज
 50,000  रुपये  तक  सीमित  कर  दिया  गया  ग्रामीण  एवं  शहरी  दोनों  क्षेत्रों  मं  निर्मित  क्षेत्र  चाहे
 जितना  बढ़ोतरी  के  जिसमें  भारी  मरम्मत  भी  शामिल  प्रति  उधारकर्तामंजूर  किए  गए
 30,000  रुपए  तक  के  ऋण  शत्तप्रतिशत  पुनवित्त  क॑  पात्र  हैं  ।

 भारतीय  रिजवं  बैंक  ने  सूचित  किया  है  कि  बैंकों  से  हाल  ही  में  31  1989  से  आवास

 वित्त  के  राज्य  के  राज्यवार  आंकड़े  उपलब्ध  करान  के  लिए  कहा  गया  है  ।

 राष्ट्रीय  आवास  बैंक  ने  सूचित  किया  है  कि  जून  1989  एक  अनुसूचित  गैर  सरकारी

 बैंक  को  40,000  रुपए  तथा  दो  आवास  वित्त  कम्पनियों  को  95.98  लाख  रुपए  तक  का  पुनवित्त
 मंवितरित  किया  गया

 झाप्टिकफ  फाइबर  संचार  प्रणालो

 1711.  भरी  लक्ष्मण  मलिक  :

 क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 ब्या  रेलवे  ने  मध्य  रेलवे  और  दक्षिण  पूव॑  रेलवे  में  विद्युतीकृत  रास्तों  के  साथ-साथ

 फाइबरਂ  संचार  प्रणाली  स्थापित  करने  की  परियोजना  पर  कार्य  आरम्भ  कर  दिया  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा क्या  है  ?

 रेल  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  साधवराव  ओर  जी  मध्य

 बा

 +
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 रेलवे  के  नागपुर-इटारसी  तथा  इटारसी-भुसावल  खण्डों  और  दक्षि्  पूर्व  रेलवे  के  नागपुर-दुर्ग  खण्ड
 के  लिए  आप्टिक  फाइबर  केबुल  की  दूर-संचार  प्रणाली  अपनायी  जा  रही  है  ।

 a

 लघु  उद्योग  के  निर्यात  प्रहों  को  प्रोत्साहन

 1712.  श्री  लक््म्ण  मलिक  :  क्या  वाणिण्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  लघु  उद्योग  क्षेत्र  के  निर्यात  प्रहों/व्यापारिक  ग्रहों  और  अन्य  निर्यातकों
 को  प्रोत्साहन  बेने  के  लिए  एक  ट्रेक  स्कीमਂ  शुरू  की  और

 यदि  तो  इस  संबंध  में  किस  प्रकार  के  प्रोत्साहन  दिये  जा  रहे  हैं  ?

 जाणिज्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  प्रिय  रंजन  वास  हां  ।

 योजना  का  मुख्य  उद्देश्य  प्रमुख  निर्यातकों  के  आवेदनों  का  मिपटान  अधिक
 तत्परता  से  करना  है  ताकि  वे  अपने  निर्यात  निष्पादन  में  सुधार  कर  सकें  ।

 मूल्य  वधित  कर  लागू  करना

 1713.  श्री  पो०  एम०  सईव  :

 क्या  छित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  ध्यान  मूह्य  वधित  कर  लागू  करने  के  बारे  में  भारतीय  वाणिज्य  और
 उद्योग  मण्डल  संघ  के  विचारों  की  ओर  अप्कषित  किया  गया

 यदि  तो  प्रस्ताव  का  ब्यौरा  क्या  है  और  इस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है रा  ,
 क्या  भ्रस्तावित  कराधान  प्रणाली  से  अन्तिम  उत्पादों  पर  कर  निर्धारण  भासान  हो

 और

 मूल्य  वर्धित  कर  लागू  करने  से  अन्य  क्या  लाभ  होने  की  सम्भावना  है  ?

 वित्त  मन्त्रालय  में  राजस्व  विभाग  में  राज्य  मम्त्री  ए०  के०  पांजा  )  से  देश
 में  सभी  अप्रत्यक्ष  करों  के  स्थान  पर  एक  व्यापक  मूल्य-वधित  कर  ए०  टी  )  लाग  करने  क
 सुझाव

 हाल  ही  में  भारतीय  वाणिज्य  और  उद्योग  मण्डल  महासंघ  आई०  सी०  सी०  भाई०  )
 द्वारा  आयोजित  एक  कारयंशाला  के  संबंध  में  इस  महासंघ  द्वारा  तेयार  किए  गए  एक  पष्ठभमि-पत्र  में
 दिया  गया  हालांकि  वी०  ए०  टी०  में  कुछ  खूबियां  हो  सकती  क्योंकि  बिभिनन  अप्रत्यक्ष  करों

 1  एक  ही  कर  में  बदल  कर  कराधान  के  सोपानी  प्रभाव  को  समाप्त  किया  जा  सकता  है  फिर भी  इस
 योजना  को  देश  के  विकास  की  मोजूदा  स्थिति  में  लागू  करना  कठिन  होगा  ।  इसके  अलावा  संविधान
 के  विद्यमान  ढाँचे  में  ऐसे  कर  को  लागू  करना  सम्भव  नहीं  होगा  ।

 जाय  का  उत्पादन

 ]
 1714.  भ्री  बलबंत  सिह  राभूवालिया  :
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 (8)  क्या  इस  वर्ष  चाय  का  उत्पादन  ग्रत  व्न  की  तुलना  में  कम  हुआ
 यदि  तो  चाय  के  उत्पादन  में  कितनी  कमी  आई

 इसके  क्या  कारण

 सरकार  ने  उत्पादन  में  ओर  कमी  को  रोकने  के  लिए  कोई  कारगर  कदम  उठाये
 और

 (2)  यदि  तो  तत्संब्ंंधी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 बाणनिज्य  भंज्रालय  में  राज्य  मंत्री  प्रिय  रंछन  दास  :  से  (१)
 1989  के  दौरान  देश  में  विशेषकर  दक्षिण  भारत  में  प्रतिकूल  मौसम  के  कारण  चाय  का  उत्पादन  पिछले

 वर्ष  की  इसी  अवधि  के  उत्पादन  की  तुलना  में  कम  1989  के  चाय  के
 उत्पादन  में  पिछले  वर्ष  को  इसो  अबध्चि  के  उत्पादन  से  21.9  मि०  कि०  ग्रा०  की  कमी  होने  का

 भान

 और  चाय  मुख्यतः  वर्षा  से  सींची  जाने  वाली  फसल  पर्याप्त  सिंचाई  सुविधाएं
 प्रदान  करने  के  उद्देश्य  स ेचाय  बोर्ड  और  व्यावसायिक  बैंक  चाय  एस्टेट  को  ऋण  दे  रहे  हैं  ताकि  वे  चाय

 बागानों  में  सिंचाई  सुविधाएं  बना  सके  ।  वर्षा  प्रारम्भ  होने  वर्ष  के  बाकी  हिस्से  में  चाय  के  उत्पादन
 में  बुद्धि  होने  की  आशा

 एल्कोहल  प्ोर  ज्षोरे  का  सिर्यात

 ]

 1715.  भ्री  पी०  झार०  कुमार  मंगलम  :

 क्या  थालिज्य  मन््त्री  यह  बताने  की  कूपा  करेंगे  कि  :

 कया  एल्कोहल  और  शीरे  का  निर्यात  किया  जा  रहा  और
 यदि  तो  गत  तीन  वर्षों  के दौरान  इनका  कितनो  मात्रा  में  निर्यात  किया  गया  ओर

 उनमें  कितनी  विदेशी  मुद्रा  अजित  की  गई  ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  सें  राज्य  मंत्रो  प्रिय  रंजन  दास  :  हां  ।

 पिछले  3  वर्षों  क्रे  लिए  इधाइल  एल्कोहल  और  शीरे  के  निर्यात  आंकड़े  नीचे  दिए  गए

 वर्ष  हथाइल  एल्कोहल  शीरा

 आरा
 7
 मह्य  मात्रा  मूल्य

 मी०  मी०
 नीता

 1986-87 8  शून्य  श्म्य  शून्य  श्म्य

 1987-88  ra  799  wer  726

 :  स्टेट  ट्रेडिंग  कार्पोरेशन  ऑॉफ  इंडिया ) दीन  नमन  न  न  भा  नन  तन  न  न  ++िआवण  ला
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 rs एएओ
 राज-सहायता  संबंधी  नीति

 )

 1723.  डा०  चस्द्र  शेह॑र  त्रिपाठी  :

 क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  राज  सहायता  के  बढ़ते  हुए  भार  को  देखते  हुए  सरकार  का  विचार  राज  सहायता
 संबंधी  भपनी  नीति  की  समीक्षा  करने  का  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 बिस  मम्त्रालय  सें  व्यय  विभाण  में  राज्य  मध्त्रो  के०  :  औौर
 वित्त  मन्त्रों  ने  अपने  बजट  भाषण  में  पहले  ही  यह  बताया  है  आठवीं  आयोजना  में  राज  सहायता

 सहित  चालू  कार्यक्रमों  को शामिल  करने  से  यह  सुमिश्चित  करने  के  लिए  इनका
 इस  दृष्टि  से  मूल्यांकन  करना  होगा  कि  कया  रुपये  का  मूल्य  प्राप्त  किया  जा  रहा  है  और  क्या  बेहतर
 लक्ष्य  निर्धारित  बहुमुखी  कार्य  क्रों  का समेकन  करके  और  स्थानीय  संसाधनों  के  संग्रहण  से  सम्बद्ध

 बहत्तर  विकेन्द्रीकरण  करके  न्यूनतम  लागत  पर  अपेक्षित  परिणाम  प्राप्त  किए  जा  सकते

 विदेशी  मुद्रा  भंडार

 ]

 1728.  थी  सैयव  शाहबुहीन  :

 क्या  जिक्त  मंत्री  यह  बताने  की  क्रपा  करेंगे  कि  :

 ।  1987,  1988  और  1989  की  स्थिति  के  अनुसार  क्पयों  और  एस०  डी०
 आर०  के  रूप  में  पृथक  विदेशी  मुद्रा  का कितना  भंडार

 वित्तीय  वर्ष  1987-88  ओर  1988-89  के  दौरान  रुपयों  और  एस ०  डी०  आर०  के  रूप
 में  विदेशी  मुद्रा  भंडार  की  न्यूनतम  मात्रा  कितनी  और

 वित्तीय  वर्ष  के  अन्त  में  विदेशी  मुद्रा  भंडार  उस  दिन  कुल  विदेशी  ऋण  का  तथा
 1987,  1988  और  1989  के  पूर्ववर्ती  वित्तीय  वर्षों  के  दौरान  निर्यात  से कुल  अर्जित  की  गई  घनराशि

 का  कितना  प्रतिशत  था  ?

 वित्त  मन्त्रालय  में  प्लाथिक  कार्य  विभाग  में  राज्य  मंत्रों  एड्मार्डों  :  1
 1987,  1988  और  1989  तक  की  स्थिति  के  अनुसा ₹,  सोंने  और  विशेष  आहरण  अधिकारों

 को  छोड़क  विदेशी  मुद्रा  भंडार  की  स्थिति  नीचे  दी  गई  है  :--

 करोड़  रुपये  करोड़  एस०  ढो०  आर०

 ।  1981  7645  460.8

 1  1988  7287  405.0

 1989  6605  326.9
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 वर्ष  1987-88  और  1988-89  के  दौरान  विदेशी  मुद्रा  भंडार  का  माह  के  अन्त  का
 न्यूनतम  स्सर  इस  प्रकार  था  :-

 करोड़  रपये  करोड़  एस०  डो०  भार०

 1987-88  6813  401.1

 (31-1-1988  तक  की  स्थिति  के  अनुसार )

 1988-89  5708  318.0

 (28-2-1989  तक  की  स्थिति  के

 पिछले  तीन  बर्षों  के  अन्त  में  कुल  बकाया  विदेशी  ऋण  की  प्रतिशतता  के  रूप  में  और

 कुल  निर्यात  आय  के  रूप  में  विदेशी  मुद्रा  भंडार  का  स्तर  निम्न  प्रकार  था  :--

 विदेशी  ऋण  निर्यात  भाय

 31-3-1987  16.86  प्रतिशत  64.85  प्रतिशत

 31-3-1988  14.13  प्रतिशत  48.82  प्रतिशत

 31-3-1989  10.23  प्रतिशत  :4.7  प्रतिशत

 उड़ीसा  में  प्रभुसुचित  जातियों  धोर  प्रमुसुचित/जमजातियों  के  लोगों  को
 बेकों  हारा  सहायता

 1729.  श्री  सोमनाथ  रथ  :

 क्या  दित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 उड़ीसा  में  उन  वाणिज्यिक  बैंकों  के  नाम  क्या-क्या  हैं  जिन्होंने  सरकार  द्वारा  विभिन्न
 बैंकों  को  जारी  किए  गए  निवेशों  के  अनुसार  कायं  क्रम  के  अन्तगंत  अनुसूचित  जातियों  और

 अनुसूचित  |जनजातियों  के  लोगों  को  कुछ  प्रतिणत  ऋण  मंजूर  किए  ओर

 क्या  कुछ  बेंक  इस  कार्यक्रम  को  कार्यास्वित  करने  में  असफल  रहे  और

 यदि  तो  उड़ीसा  में  इस  कायेक्रम  को  कार्यान्वित  करने  में  असफल  रहने
 वाले

 बैंकों
 के  नाम  क्या  हैं  और  इस  सम्बन्ध  में  सरकार  द्वारा  क्या  कायंधाही  करने  का  प्रस्ताव  है  ?

 वित्त  मम्त्रालय  में  ध्राथिक  कार्य  विमाग  में  राज्य  मंत्रों  एड्ग्रा्डो  :  से
 भारतीय  रिजवं  बंक  ने  सूचित  किया  है  कि  का्यं  क्रमਂ  के  अन्तगंत  आने  वाली

 अलग-अलग  किस्म  की  गतिविधियों  को  महेनजर  रखते  हुए  ओर  प्रत्येक  सूत्र  के  संबंध  में  ठोस  योजनाएं
 न  होने  के  बेकों  के  लिए  समग्र  रूप  से  कार्यक्रम  अथवा  उसके  अन्तगंत  आने  वाले  प्रत्येक

 सूत्र  के  कोई  निर्धारित  लक्ष्य  नहीं  रखे  गए  इसके  वतंमान  आंकड़ा  सूचना  प्रणाली  से

 प्रश्न  में  पूछे  गए  ढंग  से  सूचना  प्राप्त  नहीं  होती  ।

 1988  के  अन्त  तक  उड़ीसा  राज्य  में  सभी  अनुसूचित  वाणिज्यिक  बेंकों  द्वारा
 नये  कार्यक्रम  के  अन्त्गंत  दिए  गए  अग्निमों  और  जातियों/अनुसूचित  जनजातियों

 Se  "5  काना
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 को  न्यायਂ  सूत्र  के  अन्तगंत  आने  वाले  संबंधित  आंकड़े  नीचे  दिए  गए  हैं

 करोड़  रुपये  में  )
 बीस  सूत्री  कार्यक्रम  के  जातियों
 अन्तगंत  रकम  जनजातियों  को  न्यायਂ  सूत्र  के

 अन्तर्गत
 बकाया  रकम  बकाया  रकम

 उड़ीसा  267.35  68.57

 जातियों/अनुसूचित  जनजातियों  को  न्यायਂ  सूत्र  के  अन्तगंत  दिए  गए  ऋण

 कार्यक्रम  के  अन्तगंत  दिए  गए  कुल  अग्रिमों  का  25.6  प्रतिशत  बेठते  उड़ीसा  में  कार्यक्रम  के

 अन्तगंत  बैंकों  कार्य-निष्पादन  संतोषजनक  समझा  गया

 उत्तर  प्रदेश  में  विकास  कार्यों  क ेलिए  जीवन  बीमा  निगम  हारा  सहायता

 ]

 1730.  भ्री  हरीश  राबत  !:

 क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 उत्तर  प्रदेश  में  कितने  सरकारी  निकायों  और  विश्ीय
 संस्थाओं  ने  गत  तीन  वर्षों  के दोरान  जीवन  बीमा  निगम  से  विकास  कार्यों  क ेलिए  ऋण  हेतु  अनुरोध
 किया

 क्या  इन  अनुरोधों  को  स्वीक्ृत/अस्वीकृत  किया  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्या  ह ैऔर  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 वित्त  मस्त्रालय  में  प्राथिक  कार्य  विभाग  में  राज्य  मम्त्ो  :  जीवन
 बीमा  सामाजिक  आवास  योजनाओं ,  उत्तर  प्रदेश  राज्य  बिजली  उत्तर  प्रदेश  राज्य  सड़क
 परिवहन  जल  आपूर्ति  और  मल  निकासी  योजना  हेतु  उत्तर  प्रदेश  जल  निगम  को  तथा  उत्तर  प्रदेश

 राज्य  शीर्ष  सहकारी  आवास  वित्त  समिति  के  लिए  उत्तर  प्रदेश  राज्य  को  कई  वर्षों  से ऋण  देता  आ

 रहा  है  ।

 और  शीषं  सहकारी  आवास  वित्त  समिति  को  दिए  गए  ऋण  को  उधार
 लेने  बाली  ऊपरश्रिश्वित  ९जेंसियों  को  दिए  जाने  वाले  सभी  ऋण  योजना  आयोग  द्वारा  किये  गये  वाबिरऊ

 आवंटनों  के  आधार  पर  दिए  जाते  उत्तर  प्रदेश  शीषं  सहकारी  भावास  विश  समिति  के  ऋण  संबंधी
 आवेदनपत्र  पर  जीवन  बीमा  निगम  द्वारा  गुणावगुणों  के आधार  पर  विचार  किया  जाता  है  क्योंकि  यह
 मद  योजना  भिनन  क्षेत्र  के  अन्तगंत  आती  है  ।

 रामनगर-मरूखजला-मिकिया  सेग-चोखुटिया  रेल  सा्ग

 1731.  भ्री  हरोक्ष  रावत  :

 क्या  रेल  मन््त्रो  रामनगर--मरूचला--भिकिया  संण-चोखुटिया  रेल  मार्ग  के  बारे  में
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 3  1989  के  अतारांकित  प्रएन  संख्या  1405  के  उत्तर  के  संबंध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 )  कया  इस  वर्ष  सर्वेक्षण  कायं  के  पूरा  होने  की  सम्भावना  और

 यदि  तो  इसके  किस  तारीख  तक  पूरा  होने  की  सम्भावना  है  ?

 रेल  सन्प्तालय  के  राज्य  मस्त्री  माधवराल  :  नहीं  ।

 सर्वेक्षण  के  तक  पूरा  होने  की  आशा

 उत्तर  प्रदेश  में  होरा  तराशने  का  केन्द्र

 श्री  हरोहश  शाथत  :

 कया  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  क्रपा  करेंगे  कि  :

 क्या  उत्तर  प्रदेश  में  नेनीताल  स्थित  हीरा  तराह्टने  के  केन्द्र  में  कार्यरत
 कर्मचारियों  में  असंतोष

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  और

 इस  बारे  में  क्या  कदम  उठाने  का  विचार  है  ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  रंजन  वास  :  से  डायमंड  ऐंड
 जेम  डेवलपमेंट  कार्पोरोशन  भारतीय  कम्पनी  अधिनियम  की  घारा  25  के  अंतर्गत
 स्थापित  एक  कम्पनी  इस  कम्पनी  ने  सूचित  किया  है  कि  वह  3०  प्र०  में  जेम  पार्क  विकसित
 कर  रही  डी०जी०डी०सी  के  अध्यक्ष  ने  सूचित  किया  है  कि  आरंभ  में  कुछ  असन्तुष्ट  प्रशिक्षण॑थियों
 ने  आन्दोलन  किया  जो  उनके  हस्तक्षेप  करने  पर  शीघ्र  ही  बन्द  कर  दिया  गया  ।  बताया  गया  है  कि

 इन  प्रशिक्षणाथियों  ने  रोजगार  एक  कमंचारी  का  स्थातान्तरण  आदि  की
 मांग  की

 लघ  उच्योग  विकास  बेंक  को  स्थापना

 श्री  बलथंत  सिह  रामूबालिया  :

 क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  क्पा  करेंगे  कि

 क्या  वर्ष  के  लिए  केन्द्रीय  वजट  में  एक  लघु  उद्योग  बिकास  बैंक  स्थापित
 करने  की  घोषणा  की  गई

 यदि  तो  यह  बैंक  कहां  पर  स्थापित  किया  जाएगा  तथा  हस  बेंक  की  स्थापमा  में
 दिलम्ब  होने  के  क्या  कारण  और

 इस  बैंक  के  कब  तक  स्थापित  किए  जाने  की  सम्भावना  है  ?

 विस  संत्रालय  में  ग्राथिक  कार्य  विमाभ  में  राज्ये  मंत्री  एडमार्डो  :  से
 भारतीय  लघु  उद्योग  विकास  बैक  की  स्थापना  करने  के  लिए  लोक  सभा  में  दिनांक  को

 एक  विधेयक  प्रस्तुत  किया  जा  चुका  हस  पर  विचार-विमर्श  शुरू  हो  गया  विधेयक  में  इस
 जाशय  का  प्रस्ताव  है  कि  भारतीय  लघु  उद्योग  विकास  बैंक  का  प्रधान  कार्यालय  लखनऊ  या  किसी  ऐसे
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 दूसरे  स्थान  पर  होगा  जिसे  केन्द्रीय  सरकार  अधिसूचना  द्वारा  निश्चित  कर  सकती  है  ।

 बासमती  चावल  का  निर्यात

 1734,  थभ्री  बलवन्त  सिह  रामृवालिया  :

 क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  क्रपा  करेंगे  कि  :

 क्या  देश  में  अनेक  वर्षों  स ेबासमती  चावलों  का  निर्यात  किया  जा  रहा

 यदि  तो  पिछले  वर्ष  कितने  ओर  किस  मूल्य  पर  बासमती  चावल  का  निर्यात  किया

 बासमती  चावल के  कुल  निर्यात  में  पंजाब  का  हिस्सा  कितना

 कया  सरकार  ने  बुनियादी  )  निर्यातकों  को  कुछ  छूट  दी

 (5)  यदि  तो  उनका  ब्यौरा  क्या  है

 यदि  तो  छूट  न  दिए  जाने  के  क्या  कारण  ओ

 क्या  सरकार  का  इस  मामले  पर  पुनविचार  करने  का  विचार  है  ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  प्रिय  रंजन  दास  मुंशी )  :  जी

 वर्ष  1988-89  के  दोरान  बासमती  चावल  के  निर्यात की  मात्रा  3,49.68  ,  मी०  टन

 का  अनुमान  लगाया  गया  है  जिसका  मूल्य  333.53  करोड़  रु०  है

 निर्यात  में  राज्यवार  अंश  का  ब्यौरा  नहीं  रखा  जाता  ।

 ओर  (४)  वसूली  के  लिए  लेवी  प्रावधानों  से  बासमती  चावल  को  छूट  प्राप्त  है  ।

 ओर  विश्व  प्रश्न  नहीं  उठते  ।

 बित्तोय  धाटा

 [  प्रनुवाद ]
 श्री  एच०  बो०  पाठिल  :

 क्या  जित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  विश्व  बेंक  के  भारत  सहायता  संघ  ने  भारत  को  वित्तीय  घाटे  को  नियंत्रित  करने  के

 लिए  सचेत  किया

 गत  तीन  वर्षों  के  देश  के  वित्तीय  घाटे  की  क्या  स्थिति  रही  और

 वित्तीय  घाटे  को  नियंत्रित  करने  तथा  भुगतान  संतुलन  पर  दबाव  को  कम  करने  के  लिए
 सरकार का  कया  कदम  उठाने  का  विचार  है  ?

 ब्ित्त  मम्त्रालय  में  प्राथिक  कार्य  विभाग  में  राज्य  मस्त्रो  एडप्रार्डो  :

 1989  को  पेरिस  में  हुई  भारत  सहायता  संघ  की
 बैठक

 में  सदस्यों  न ेभारत  सरकार  के  बजटीय
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 जज  नज+  जे  मे  ता  जन  जनानातीनननानिन

 घाटे  में  हुई  कमी  की  प्रशंसा की  ।  उनमें  से  कुछ  सदस्यों  ने  कहा  कि  वे  इस  दिशा  में  आगे  और
 सुधार  होन ेकी  आशा  करते  हैं  ।

 )  केन्द्रीय  सरकार  का  बजटीय  घाटा  1986-87  में  8261  करोड़  रुपए  और  1987-88
 में  5816  करोड़  रुपए  था  तथा  भारतीय  रिजवं  बं+  से  प्राप्त  आंकड़ों  के  अनुसार  यह  घाटा  1988-89
 में  5800  करोड़  रुपए  थ

 सरकार  ने  बजटीय  घाटे  को  नियंत्रित  करने  के  लिए  कई  उपाय  किए  इनमें कर
 संग्रह  में  बद्धि  की  प्रवत्ति  को  बनाए  कर-अपवंचन  को  और  निम्न  प्राथमिकता

 तथा  गैर-विकासात्मक  व्यय  में  वृद्धि  पर  नियंत्रण  रखना  जैसे  उपाय  शामिल  हैं  ।  राजकोषीय  असंतुलन
 के  वतंमान  स्तर की

 कमी  अर्थव्यवस्था  के  वचत  निवेश  क॑  अंतर  में  कमी  लाने  से  भुगतान-शेष  में  सुधार
 हो

 ललितपुर-श्क्बुराहो  रेल  लाइन

 1736.  श्लोमती  विद्यावतो  चतुर्वेदी

 क्या  रेल  मन्त्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि

 )  क्या  छत्त  रपुर  खजुराहो  हो  कर  जाने  वाली  ललितपुर-खेरादा  रेल  लाइन  का

 सर्वेक्षण  काये  प्रारंभ  हो  गया

 यदि  तो  तत्संबंधी  व्यौरा  क्या  और

 यदि  तो  यह  कब  तक  शुरू  किया  जाएगा  ?

 रेल  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  माघवराव  सिन्धिया  )  :  से  छत्तरपुर  खजु  राहो --
 सिद्धी  के  रास्ते  ललितपुर--सिंग  रौली  रेल  लाइन  के  लिए  सर्वेक्षण  1०88-89  में  अनुमोदित  किया  गया

 इस  वर्ष  मानसून  के  तुरम्त  वाद  सर्वेक्षण  शुरू  किया  जाएगा  ।

 राजकोट  साप्ताहिक  रेलगाड़ो  को  बारस्यारता

 [  प्रमुबाव ]
 श्रीमती  पटेल  रमाबेन  रामजोम।ई  सावरणि

 क्या  रेल  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  रेल  विभाग  को  लम्बी  दूरी  वाली  जम्मू  साप्ताहिक  रेलगाड़ी  में  यात्रियों  के

 आवागमन में  भारी  वृद्धि  होने  के  इसे  देनिक  रेलगाड़ी  बनाने  में  बदलने  के  बारे  में  अनुरोध  प्राप्त

 हुए  ओर

 यदि  तो  इस  पर  सरकार  द्वारा  क्या  कार्यवाही की
 गई  है  ?

 रेल  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्रों  साधवराव  :  और  इस  गाड़ो  के

 फेरे  बढ़ान ेके  अनुरोध  प्राप्त  हुए  सप्ताह  में  दो  थार  चलने  वाली  181/182  सर्वोदय
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 साप्ताहिक  997/998  हापा-जम्मू  तबी  एक्सप्रेस  तथा  सप्ताह  में  4  दिन  चलने  बाली  171/
 172  बम्बई  तवी  एक्सप्रेस  बड़ोदरा---जम्मृतवी  के  मिश्रित  मार्ग  पर  चलती  अतः  इस

 गाड़ी  के  फेरे  बढ़ाना  परिचालनिक  दृष्टि  से  व्यावहारिक  नहीं  है  ।

 राजकोट  जंक्शन  पर  रेल-हायिका  के  कोटे  में  बढ़ि

 1738.  धीमतो  पटेल  रमाबेत  रामजीमाई  सावणि  :

 क्या  रेल  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 )  क्या  सरकार  को  राजकोट  जंक्शन  पर  विभिन्न  रेलगाड़ियों  में  शायिका  के  कोटे  में  वृद्ध
 करने  हेतु  अभ्यावेदन  प्राप्त  हुए

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्या  और

 इन  पर  क्या  निर्णय  लिया  गया  है  ?

 रेल  मन्त्रालय  के  राज्य  सन्त्रो  माधवराव  :  जी

 5।  राजधानी  25  डोलक्स  28  मारवाड---रणकपुर
 8  अहमदाबाद--बम्बई  जनता  516  आश्रम  903  राजकोट--त्रिवेन्द्रम
 931  राजकोट--हैदराबाद  एक्सप्रेस  तथा  171  जम्मूतवी  एक्सप्रेस  गाड़ियों  में  आरक्षण  कोटा

 भाबंटित  करने/बढ़ाने  के  लिए  तीन  अभ्यावेदन  प्राप्त  हुए

 सोमित  स्थान  उपलब्ध  होने  तथा  अन्य  मध्यवर्ती  स्टेशनों  पर  कोटे  के  भारी  उपयोग  के

 कारण  उपयुक्त  गाड़ियों  में  राजकोट  के  लिए  कोई  कोटा  आबंटित  क  रने/बढ़ाने  के  उद्देश्य  से  कोटे  में  कोई
 कमी-बेशी  करना  कठिन

 राजकोट  साथ  पर  झतिरिकत  गाएियां

 1739.  श्ोभती  पटेल  रभाबेन  राभजोमाई  सावणि  :

 क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  क्वपा  करेंगे  कि  :

 )  क्या  राजकोट---बम्बई  मार्ग  पर  इस  समय  चल  रही  गाड़ियां  इस  मार्ग  पर  बढ़ते  यातायात
 को  सम्भालने  के  लिए  पर्याप्त  नहीं

 यदि  तो  क्या  सरकार  का  यात्रियों  को  राहत  पहुंचाने  के लिए  कुछ  और  गाड़ियां  चलाने
 तथा  साप्ताहिक  गाड़ियों  को  देनिक  गाड़ियों  में  परिवर्तित  करने  का  विचार  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 रेल  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  साधवराव  :  जी  नहीं  ।

 भौर  प्रश्न  नहीं  उठते  ।

 पेरूमन  रेल  बुर्घटना  के  सम्बन्ध  में  रेलवे  सुरक्षा  ध्ायोग  को  रिपोर्ड

 1740,  श्री  सुल्लापल्ली  रामचसान  :

 क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 झया  रेलवे  सुरक्षा  आयोग ने  8  1988  को  पेरूमन  के  निकट हुई
 के  संबंध  में  अपनी अन्तिम  जांच  रिपोर्ट  प्रस्तुत  कर  दी

 यदि  तो  दुघंटना  के  कारणों  के  संबंध  में  आयोग  को  जांच के  क्या  निष्कर्ष  निकले

 इस  पर  सरकार  की  प्रतिक्रिया  क्या  है  और  यदि  कोई  अनुवर्ती  कायंवाही  की  गई  है  तो
 उसका  ब्योरा  क्या  है  ?

 रेल  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  साधवराव  :  जी

 रेल  संरक्षा  दक्षिण  जिन्होंने  जाँच  की  के  अनुसार  यह  दुर्घटना  पुल  से

 गाड़ी  के  गुजरते  समय  एक  बवण्डर  के  परिणामस्वरूप  हुई  ।

 रेल  संरक्षा  दक्षिण  क्षेत्र  की  अन्तिम  रिपोर्ट  की  जांच  करने  के  लिए  सरकार  ने

 एक  विशेष  विशेषज्ञ  समिति  गठित  करने  का  विनिश्चय  किया  है  ।

 राजक्षों  को  जल  के  समान  वितरण  के  लिए  राष्ट्रीय  जल  प्रिड

 1741.  श्री  मुल्लापल्लो  रामचन्व्नन  :

 भ्रो  पो०  कुलनवईवेलु  :

 कया  जल  संसाधन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  :

 क््य  ये  सरकार  का  विचार  जल  के  समान  वितरण  के  लिए  एक  राष्ट्रीय  जल  ग्रिड
 2

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या

 क्या  इस  मामले  में  राज्य  सरकारों  से  भी  विचार  विमर्श  किया  गया  और

 यदि  तो  उसके  क्या  निष्कर  हैं  ?

 लल  संसाधन  संत्रालय  के  राज्य  मंत्रों  तथा  संसदोय  काय॑  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  एसम०
 एम०  :  ऐसा  कोई  प्रस्ताव  विचाराधीन  नहीं  है  ।

 से  प्रश्न  नहीं  उठते  ।

 सिद्धमुल  प्लोर  नोहार  परियोजनाञों  को  मंजूरी  देना

 ]
 1742.  भी  वृद्धि  चसा  जैन  :

 क्या  जल  संसाधन  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्रीय  जल  आयोग  ने  सिद्धमूख  ओर  नोहार  बरियो  जनाओं  को  अभी  तक  मंजूरी  नहीं
 दी  और

 8
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 वन  नाते  अकाली  न  न्न्न  मनी  ता  बन  अनिननरनगऋफनऋ्नेे  न िलननन«>क  +  उमन«ण

 यदि  तो  विलम्ब  के  क्या  कारण  हैं  ओर  इन्हें  कब  तक  मंजूरी  दी  जायेगी  ?

 ह  जल  संसाधन  मन्त्रालय  के  राज्य  मंत्री  तथा  संसवोय  कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  भंो  एम०
 एम०  :  ओर  केन्द्रीय  जल  आयोग  द्वारा  दोनों  सिद्धमुद्ध  एवं  नोहार  सिंचाई

 योजनाएं  तकनीकी-आधश्िक  रूप  से  व्यवहायं  पाई  गई  हैं  ।  राजस्थान  सरकार  को  पर्यावरणीय  दृष्टिकोण
 से  परियोजनाओों  की  स्वीकृति  प्राप्त  करने  की  सलाह  दी  गई

 खनिजों  का  निर्यात

 ]
 1745.  श्री  चिन्तामणि

 श्री  बनवारो  लाल  पुरोहित

 क्या  वाणिश्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  खनिजों  का  निर्यात  बढ़ाने  के  लिए  कोई  नई  योजना  तेयार  की  गई

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या

 गत  तीन  वर्षों  के  कितने  मूल्य  के  खनिजों  का  निर्यात  किया  गया  तथा
 किन  देशों  को  निर्यात  किया  और

 नई  योजना  के  आरंभ  के  पश्चात्  निर्यात  में  कितनी  बुद्धि  होने  की  संभावना  है  ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  प्रिय  रंजन  दास  :  और  खनिजों  के
 निर्यात को  बढ़ाने  के  लिए  जो  कुछ  उपाय  किए  गए  उनमें  शामिल  बाजार  का  विविधीक  बेहतर
 इकाई  मूल्य  निर्यातों  के  लिए  मुल्यवर्धन  ओर  दीर्घांवधि  संविदाएं  प्राप्त  करना  ।

 गत  तीन  वर्षों  के  दोरान  खनिज  एवं  अयस्क  के  निर्यातों  का  मूल्य नीचे  दिए  अनुसार
 था  :---

 वर्ष  करोड़  र०  में  )

 1986-87  723.33

 1987-88  793.41

 1988-59  1027.13

 अ  :  अनन्तिम

 ग्रेनाइट  एल्यूमीना  और  एल्यूमिनियम  भादि  तथा  अन्य  परिष्कृत  खनिजों  सहित
 खनिज  एवं  अयस्क  का  निर्यात  वर्ष  1989-90  के  दोरान  बढ़कर  1600  करोष्ट  रु०  होने  की  आशा
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 साधारण  बोला  निगम  को  चिकित्सा  बीमा  योजना

 1750.  भ्रो  भज्जे श्वर  तांतो  :

 भ्रो  प्रस्भुल  हमोद
 :

 क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  साधारण  बीमा  निगम  ने  एण्ड  डोमिसिलियरी  हास्पिटलाइजेशन
 योजनाਂ  के  नाम  से  एक  चिकित्सा  बीमा  योजना  शुरू  की

 क्या  चिकित्सीय  उपचार  की  वतंमान  लागत  को  देखते  हुए  बीमाधारियों  को  और
 अधिक  लाभ  पहुंचाने  की  दृष्टि  स ेइस  योजना  पर  पुनविचार  करके  इसे  संशोधित  किया  गया
 ओर

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  हाथिक  कार्य  विभाग  में  राज्य  मंत्री  एडश्रार्डो  :

 हां  ।  भारतीय  साधारण  बीमा  निगम  ने  3,  1986  से  अस्पताल  में  भर्ती  और  आवासीय
 चिकित्सा  लाभ  पालिसी  प्रारम्भ  की  जिसे  के  नाम  से  जाना  जाता

 और  इस  पालिसी  के  अधीन  मिलने  वाले  लाभों  में  से  आकस्मिक  रूप  से  होने  वाले
 अधिकांश  चिक्रित्सा  संबंधी  खर्चों  की  प्रतिपू्ति  की  जा  सकती  ये  सीमाएं  बम्बई  तथा  अन्य  महानगरों
 में  प्रचलित  चिकित्सा  संबंधी  लागतों  के  आधार  पर  निर्धारित  की  गई  इस  योजना  के  अन्तगंत
 उपलब्ध  लाभों  की  पुनरीक्षा  केवल  तभी  की  जा  सकती  है  जब  इस  योजना  के  कार्य  निष्पादन  की  समीक्षा
 कर  ली  जाए  तथा  कुछ  समयावधि  के  दौरान  इसका  अनुभव  प्राप्त  हो

 विदेशों  सुत्रा  में  भुगतान

 1751.  श्री  मज्ेशबर  तांती  :

 क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  छुपा  करेंगे  कि  :

 सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  निम्न  बातों  को  दर्शाते  हुए  विदेशी  मुद्रा  म ेदिए  गए
 योगदान  और  सहायता  का  ब्यौरा  क्या

 (i)  उस  मंत्रालय  और  राज्य/संघ  राज्य  क्षेत्र  का  जिसने  उपयुक्त  विदेशी  मुद्रा  संबंधी
 प्रत्येक  मामले  पर  कार्यवाही  की  ;

 (11)  उस  देश  का  नाम  जिसे  यह  धनराशि  दी

 11)  सहायता  आदि  देने  के

 क्या  ऐसे  भी  मामले  है  लिनमें  हस  प्रकार  का  योगदान  देना  बन्द  कर  दिया  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 बित्त  मंत्रालय  में  व्यय  विभाग  में  संत्री  थी०  के०  गढ़वी  :  से
 एकत्रित  की  जा  रही  है  और  सभा-पटल  पर  रख्ध  दी

 ):  से  सूचना
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 भूमिहोन  प्रादिवास्तियों  को  सहायतार्थ  कानूनो-सहायता  समिति

 1752.  झ्रो  भव्वेश्वर  तांतो  :

 वर  sar विधि झौर

 क्या  विधि  झौर  न्याय  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  समाज  के  निधन  वर्गों  ओर  भूमिहीन  आदिवासियों  को  कानूनी  सहायता  देने  कै  लिए
 राज्य  स्तर  पर  कोई  कानूनी-सहायता  समिति  गठित  की  गई  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  राज्य-वार  ब्यौरा  क्या  है  ?

 विधि  प्लोर  स्थाय  मंतबालप  में  राज्य  मंत्री  एच०  श्रार०  :  जी

 स्थिति  स्पष्ट  करने  एक  विवरण  संलग्न  है  ।

 विवरण

 विधिक  सहायता  स्कीम  कार्यान्वयन  समिति  द्वारा  बनाई  स्कीम  के  अनुसार  लगभग  सभी
 राज्यों  में  विधिक  सहायता  और  सलाह  बोडों  की  स्थापना  कर  दी  गई

 मख्य  मंत्री  या विधि  और  न्यायिक  मंत्री  बोर्ड  के  अध्यक्ष  किन्तु  उच्च  न्यायालय  का  पदासीन
 या  सेवानिवृत्त  न्यायाधीश  इसका  कार्यपालक  अध्यक्ष  बोर्ड  के  अन्य  सदस्य  पदाधिकारियों  और
 सामाजिक  संगठनों  के  प्रतिनिधि

 इन  बोर्डों  के  उच्च  न्यायालयों  और  जिलों/तालूकों  में  विधिक  सहायता  समितियां
 स्थापित  कर  दी  गई  ये समितियां  मुकदमा  लड़ने  वाले  निर्धन  व्यक्तियों  जिनके  अन्तर्गत  समाज
 के  कमजोर  वर्गों  के  भूमिहीन  आदिवासी  नि:शुल्क  विधिक  सहायता  देती  किन्तु  निधन
 ब्गे  के  व्यक्तियों  पर  पर्याप्त  ध्यान  दिया  जा  रहा  है  ओर  विधिक  सहायता  स्कीम  कार्यान्वयन  समिति
 उनके  कार्यपालक  अध्यक्ष  के  माध्यम  से  इसे  मानीटर  करती  है  और  सुनिश्चित  करती  कई  राज्य
 बोर्डों  के  विशेष  अनुसूचित  जिलों  में  कार्यरत

 राज्य  विधिक  सहायता  समय-समय  पर  पक्षकारों  के  बीच  समझौते  के  माध्यम  से  विवादों
 के  निपटारे  के  लिए  भिन्न-भिन्न  स्थानों  पर  लोक  अदालरतें  भी  आयोजित  करते

 विभिन्न  बोडों  ओर  उनके  द्वारा  आयोजित  लोक  अदालतों  द्वारा  दी  जाने  वाली  विधिक  सहायता
 के  बारे  में  जो  20-7-1989  को  विधिक  सहायता  स्कीम  कार्यान्वयन  समिति के  पास
 लब्ध  निम्नानुसार  है  :--

 क्रम  सं०  राज्य  बोर्ड  का  विधिक  सहायता  आयोजित  लोक  निपटाए  गए
 नाम  व्यक्तियों  १  संख्या  भदालतों  की  संख्या  मामले

 1  2  हि  4  5

 1.  आन्प्र  प्रदेश  13,303  80  1,36,263

 2:  अरुणाचल  प्रदेश  508  —  _
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 28  1989

 2  4  5

 असम  1,005  19  1,661

 बिहार  1,809  14  15,773

 गोवा  192  5  513

 गुजरात  14,077  225  34,597

 हरियाणा  2,496  144  57,607

 हिमाचल  प्रदेश  474  न  न

 जम्मू-कएमोर  2,827  ता

 कर्नाटक  45,085  272  17,599

 केरल  446  —  न

 मध्य  प्रदेश  2,714,773  100  3,12,804

 महा  राष्ट्र  34,866  553  19,245  5

 मणिपुर  92  3  203

 मेघालय  80  ना
 पाए

 मिजोरम  218  24  चा
 गा

 नागालैंड  2  न  प्य्ा

 उड़ीसा  62,541  398  97,017

 पंजाब  5,313  ण्
 जय

 राजस्थान  14,122  252  3,45,154

 सिक्किम  150  3  10

 तमिलनाडु  4,45,072  8  1,119

 त्रिपुरा  1,650 1  156

 उत्तर  प्रदेश  43,259  694  6,20,430

 पश्चिम  बंगाल  4,517  9  599

 चण्डी  गढ़  न  2  98

 दिल्ली  21,502  10  5,629

 पॉडिचरी  5,901  10  310
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 मुद्रा  को विनिमय  वर  प्रें  उतार  चढ़ाव  का  विदेशी  सहायता  पर  प्रमाव

 1755.  ब्रीमतो  किश्ञोरों  सिह  :

 क्या  बिल  मंत्री  यह  बताने  की  पा  करेंगे  कि  :

 क्या  मुद्रा  की  विनिमय  दर  में  उतार-चढ़ाव  के  विश्व  बेंक  और  सहायता  देने
 वाले  अन्य  देशों  द्वारा  दी जाने  वाली  सहायता  राशि  में  वद्धि  हो  गई  है

 यदि  तो  क्या  सरकार  सहायत्ता  देने  वाले  देशों  से  इस  अतिरिक्त  राशि  का  नई  परि«
 योजनाओं  के  लिए  प्रयोग  क  रने  के  बारे  में  बातचीत  कर  रही  और

 यदि  तो  इस  अतिरिक्त  राशि  का  किन  परियोजनाओं  के  लिए  प्रयोग  किए  जाने  का
 प्रस्ताव  है  ?

 वित्त  मन्जालय  में  प्राथिक  कार्य  बिभाग  में  राज्य  मभ्कीਂ  एडग्रार्डो  :  विश्व
 बेंक  सहित  दाता  देशों  से  मिलने  वाली  सहायता  विशिष्ट  मुद्राओं  में  बचनवद्ध  होती  मूल्यवर्ग  ले
 सम्बद्ध  म॒द्राओं  में  की  गई  इस  वचनबद्धता  में  मुद्रा  में  होने  वाले  उतार-चढ़ाव  से  कोई  परिवर्तन  नहीं  आता
 है  और  इसलिए  इसके  मूल्य  वर्गों  की  करेंसियों  में  अधिशीष  होने  का  प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 भोर  ये  प्रश्न  ही  नहीं  उठते  ।

 निर्यात  के  लिए  दो  जाने  वाली  राजसहायता

 1756.  भीमती  किशोरो  सिह  :

 क्या  बाणिष्य  मंत्री  यह  वताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  निर्यात  के  लिए  दी  जाने  वाली  राजसहाय ता  को  कम  करने  तथा
 धीरे  बिल्कूल  समाप्त  करने  की  योजना

 (4)  यदि  तो  क्या  सरकार  का  भारतीय  नियतिकों  को  अन्तर्राष्ट्रीय  मूल्यों पर  कच्चे
 माल  की  सप्लाई  करने  का  विचार  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  राज्य  मस्ती  प्रिय  रंजन  दास  :  से  भारतीय
 अधंव्यवस्था  में  निहित  कुछ  अलाभकारिताओं  की  प्रतिपूर्ति  करने  के  उद्देश्य  से  समय  समय  पर  पुनरीक्षित
 विभिन्न  स्कीमों  के  अन्तगंत  चय  नात्मक  आधार  पर  नियतिकों  को  नकद  मुआवजा  सहायता  शुल्क  वापसी

 कुछ  कच्चे  मालों  आदि  के  लिए  अन्तर्राष्ट्रीय  कीमत  प्रतिपूर्ति  के  रूप  में  मुआवजा  प्रदान  किया  जाता

 बक  लिपिकों  एवं  प्रथिकारियों  की  मर्तो

 1757.  धोमती  किशोरों  सिह  :

 कया  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या
 सर+र  का  दूरस्थ  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  कार्य  करने  के  इच्छुक  ग्रामीण  क्षेत्रों  स ेऔर

 अधिक  व्यक्तियों  की  भर्ती  कर॑ने  के  लिए  बैंक  लिपिंकों  ऑर  अधिकारियों  की  भर्ती  हेतु  नीतियों  में
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 परिवतंन  करने  का  बिचार

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 यदि  तो  क्या  सरकार  बैंकों  द्वारा  मौजूदा  भर्ती  नीतियों  के  अन्तर्गत  ग्रामीण  क्षेत्रों
 में  कार्य  करने  के  इच्छुक  बेक  कमंचारियों  की  पर्याप्त  संख्या  में  भर्ती  करने  की  अपेक्षा  करती  है  ?

 विस  मंत्रालय  में  ध्राधिक  कार्य  विभाग  |में  राज्य  मंत्री  एड्मार्डो  फंलोरो  ):  से
 वर्तमान  भर्ती  नीति  के  पात्र  उम्मीदवारों  को  उनकी  शहरी/ग्रामीण  पृष्ठ  भूमि  पर  ध्यान  दिए
 बिना  सरकाररो  क्षेत्र  के  बेंकों  में  लिपिकीय/अधिका री  संवर्ग  में  भर्ती  करने  के  लिए  विचार  किया  जाता

 परन्तु  सरकार  ने  जूनियर  मंनेजमेंट  स्केल-एक  से  मिडिल  मैनेजमेंट  स्केल-दो  में  तथा  मिडिल
 मेंट  स्केल-दो  से  मिडिल  मेनेजमेन्ट  स्केल-तीन  में  पदोन्नति  के  लिए  ग्रामीण  सेवा  को  एक  पूर्व-शर्तं  बनाने
 के  लिए  मार्गनिदेश  जारी  किए  है  ।

 पत्रकारों  को  बिदेशों  से  इलक्ट्रानिक  टंकण  सशीन  लाने  को  प्रनुमति

 1758.  श्रीमती  किश्ञोरो  सिह  :

 क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  छुपा  करेंगे  कि  ;

 क्या  मान्यता  प्राप्त  पत्रकारों  को  विदेशों  से  लेक्ट्रोनिक  टंकण  मशीन  भथवा  वीडियो

 राइटिंग  मशीन  लाने  की  अनुमति  उस  प्रकार  है  जिस  प्रकार  या  त्री  सामान  लाते

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्या  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राजस्व  विभाग  में  राज्य  मन्नो  ए०  के०  :  और
 दि०  6-12-1985  कीं  यथा  संशोधित  अधिसूचना  सं०  शु०  के  इसमें  निर्धारित
 शर्तों  को  पूरा  करने  किसी  विदेशी  प्रसारण  और  टेलीविजन  संगठन  अथवा  किसी  विदेशी  समाचार

 एजेंसी  अथवा  किसी  विदेशी  समाचार  पत्र  के  मान्यता  प्राप्त  संवाददाता  द्वारा  85%  के  रिआयती

 शुल्क  (40  प्रतिशत  मूल  प्रतिशत  उपषंगी  सीमाशुल्क  )  की  अदायगी कर  के  वीडियो
 राइटिंग  मशीनों  प्रोसेससं  )  का  यात्रियों  द्वारा  अपने  साथ  लाए  जाने  वाले  असबाब  के  रूप  में  आयात
 किया  जा  सकता  है  ।

 असबाब  1978,  पयंटक  असबाब  1978  आवास  अंतरण
 1975  के  तहत  भी  किसी  यात्री  के  वस्तविक  असवाब  के  रूप  में  ऐसे  माल का  आयात  भी

 किया  जा  सकता  है  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 टिकट  प्रारक्षण  के  लिए  टोकन  प्रणाली

 1759.  श्री  पो०  एश्न०  सईद  :

 क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  क्रपा  करेंगे  कि  :

 बया  हाल  ही  में  टिकट  आरक्षण  के  लिए  नई  टोकन  प्रणाली  लागू  की  गई
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 क्या  यह  प्रणाली  दोषरहित  है  और  संतोषजनक  ढंग  से  कार्य  कर  रहो

 क्या  इस  सम्बन्ध  में  कोई  शिकायतें  प्राप्त  हुई  हैं  और  यदि  तो  सत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या
 और

 क्या  यह  प्रणाली  दूसरे  रेलवे  स्टेशनों  पर  भी  लागू  की  जाएगी  भौर  यदि  तो  तत्सम्बंधी
 ब्यौरा  क्या  है  ?

 रेल  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  माधवराव  :  नई  दिल्ली  स्थिति  आई०आर०

 सी०ए०  आरक्षण  कार्यालय  में  हाल  ही  में  टिकट  आरक्षण  के  लिए  टोकन  प्रणाली  शुरू  की  गई

 यात्रियों  द्वारा  इस  प्रणाली  की  सराहना  की  गई

 आई०आर  सी  ०ए०  आरक्षण  कार्यालय  में  इस  आशय  की  कुछेक  शिकायतें  प्राप्त  हुई  हैं
 कि  इस  प्रणाली  से  कार्य  मन्द  गति  से  होगा  तथा  दलालों  को  लाभ  मिलेगा  ।

 यह  प्रणाली  विभिन्न  रेलों  पर  23  अन्य  स्टेशनों  पर  प्रचलित

 दिल्ली  तथा  नई  विल्लो  रेलवे  स्टेशनों  पर  मोड़

 1760.  डा०  गोरो  शंकर

 क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 )  क्या  पुरानी  दिल्ली  तथा  नई  दिल्ली  रेलवे  स्टेशनों  पर  दिन  प्रति-प्रतिदिन  भीड़  बढ़ती
 जा  रही  और

 यदि  तो  इन  स्टेशनों  पर  भीड़  को  कम  करने  के  लिए  क्या  कदम  उठाये  हैं  ?

 रेल  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  साधणराव  :  जी  हां  ।

 (i)  नई  दिल्ली  रेलवे  स्टेशन  पर  आने  वाले  आगन्तुकों  से  इस  बात  के  लिए  आग्रह  किया
 जा  रहा  है  कि  वे  प्लेटफामं  पर  तब  तक  प्रवेश  न  करें  जब  तक  अत्यन्त  आवश्यक  न  हो  और  प्लेटफार्म
 टिकटों  का  जारी  करना  भी  नियंत्रित  किया  जा  रहा  है  ।

 (ii)  बुक  स्टालों/वेंडिग  स्टालों  संरचनाओं  के  आकार  को  कम  करने  का  प्रस्ताव है  ताकि
 और  अधिक  स्थान  उपलब्ध  हो  सके  ।

 (71)  नई  दिल्ली  रेलवे  स्टेशन  के  ऊपरी  पैदल  पुल  पर  आवागमन  के  सम्बंध  में  कुछ  सुधार
 किये  जा  रहे  हैं  ।

 (iv)  दिल्ली  क्षेत्र  में  अन्य  स्थानों  पर  टर्मिनल  सुविधाओं  का  विकास  करने  के  लिए  एक
 मास्टर  प्लान  तैयार  किया  गया  है  ता  कि  मौजूदा  स्टेशनों  पर  भीड़-भाड़  को  कम  किया  जा  सके  ।

 कपड़ा  भिलों  को  मारतोय  प्रोद्योगिक  बिकास  बेंक  को  सहायता

 1761.  डा०  बो०  बेंकटेश  :

 कया  बित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 कया  भारतीय  औद्योगिक  विकास  बैंक  द्वारा  चलाई  गई  टेक्सटाइल  माडनंनाईजेशन
 फंड  स्कीम  के  अंतगंत  वर्ष  1987  से  1989  तक  कितनी  कपड़ा  मिलों  को  ऋण  दिया

 )  दिए  गए  ऐसे  ऋणों  का  ब्यौरा  क्या

 कितनी  धनराशि  की  वसूली  की  गई  तथा  शेष  कितनी  राशि  बकाया

 क्या  उपर्युक्त  ऋणों  को  देने  में  कोई  अनियमितता  पाई  और

 यदि  तो  दोषी  अधिकारियों  के  विरुद्ध  क्या  कारंवाई  की  गई  ?

 वित्त  संल्ालय  में  प्लाथिक  कार्य  विभाग  में  राज्य  मंत्री  एड्श्रार्डो  फंलोरो  :

 भगस्त  1986  में  वस्त्र  आधुनिकीकरण  निधि  योजना  के  आरंभ  से  लेकर  मई  19  89  के  अंत  इस
 योजनों  के  अंतर्गत  191  परियोजनाओं  को  ऋण  मंजूर  किए  गए  31  1989  को  मंजूरियों
 एवं  संवितरणों  की  कुल  रकमें  करोड़  रुपए  और  374,96  करोड़  रुपए

 भारतीय  औद्योगिक  विकास  बैंक  ने  सूचित  किया  है  कि  चूंकि  वस्त्र  आधुनिकीकरण  निधि
 योजना  अभी  हाल  ही  में  आरंभ  की  गई  इसलिए  इस  योजना  के  अन्तगंत  प्राय  :  सभी  मामलों  में
 अभी  तक  सावधि  ऋणों  की  वापसी  अदायगी  शुरू  नहीं  हुई  है  ।

 और  भारतीय  ओद्योगिक  विकास  बैंक  को  उपयुक्त  ऋण  प्रदान  किए  जाने  के

 छंबंध  में  अभी  तक  अनियमितता  के  किसी  भी  मामले  का  पता  नहीं  चला  है  ।

 मध्य  प्रदेश  में  स्टेट  बेंक  झ्ाफ  हन्दोर  हारा  दिया  गया  कृषि  ऋण

 1762.  डा०  बो०  बेंकहैदा  :  ही
 जब

 क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  क्ृपा  करेंगे  कि  :

 गत  तीन  वर्षों  के  दोरान  वर्षवार  मध्य  प्रदेश  स्टेट  बैंक  आफ  इन्दौर  द्वारा  राज्यवार

 किसना  कृषि  ऋण  स्वीकृत  किया

 कया  इससे  कृषकों  द्वारा  की  गई  मांग  पूरी  हो  जाती  और  यदि  तो  हर  वर्ष  कितनी

 घनराशि  के  ऋण  की  कमी  रह  जाती

 क्या  सरकार  ने  ऋण  की  वसूली-अवधि  निर्धारित  करने  के  अलावा  इस  बात  का  पता

 लगाने  के  लिए  भी  कोई  सर्वेक्षण  किया  हैकि  कली  बारम्बार  सूखा  पड़ने  के  कारण  किसानों  की

 ऋण  लौटाने  की  क्षमता  पूर्णतः  समाप्त  हो  गई  और  यदि  तो  मध्य  प्रदेश  में  ऐसे  कितने  किसान

 और

 इन  किसानों  की  सहायता  के  लिए  सरकार  का  क्या  कदम  उठाने  का  विचार  है  ?

 बित्त  मस्त्रालय  में  प्राथिक  कार्य  विभाग  में  राज्य  सन्त्री  एडप्रार्डो  :  और

 स्टेट  बैंक  आफ  इन्दौर  नें  सूचित  किया  है  कि  गत  सीन  वर्षों  अर्थात्  1986,  1987  और  192८8

 के  दोरान  मध्य  प्रदेश  में  उसके  द्वारा  संवितरित  कृषि  ऋणों  की  राशि  985  लाख  ।

 लाख  रुपये  और  4032  लाख  रुपये  थी  ।  बैंक  ने  आगे  सूचित  किया  है  कि  प्रश्यक्ष  कृषि  अग्रिमों  के  संबंध  में

 सरकार  द्वारा  निर्धारित  लक्ष्यों  को  उसने  पहले  ही  प्राप्त  कर  लिया

 oa
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 स्टेट  बैंक  आफ  इन्दौर  से  प्र
 प्त  सूचना  के  अनुसार  सूखे  से

 प्रभावित  किसानों
 की  ऋण

 बापस  करने  की  क्षमता  का  पता  लगाने  के  वास्ते  कोई  सर्वेक्षण  नहीं  किया  गया

 स्टेट  बेंक  आफ  इन्दोर  ने  सूखे  से  प्रभावित  किसानों  को  अल्पावधिक  ऋणों को  सावृधि
 ऋषणों  में  परिवर्तित  नये  फसल  ऋण  प्रदान  सावधि  ऋणों  का  पूनानर्धारण  वसूली
 आस्थगित  उपभोग  ऋण  मंजूर  करने  आदि  जंसी  कई  रियायतें  दी

 हे
 बेंकों  में  प्रनुसुचित  जाति/प्रनुसुच्चित  जनजाति  कक्ष  )

 1763.  डा०  बोी०  बेंक्रटेद  :

 कया  धित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  सरकार  ने  सावंजनिक  क्षेत्र  के  बैंकों  को  निदेश  जारी  किए  हैं  कि  वे  अपने-अपने

 मुख्यालय|क्षेत्रीय  कार्यालयों  मे  अनुसूचित  जाति/अनुसूचित  जनजाति  कक्ष  की  स्थापना  करें  और
 रोक्त  कक्षों  के  लिए  अनुसूचित  जाति/अनुसू चित  जनजाति  के  जनसम्पर्क  अधिकारी  ,  नियुक्त

 /  जय  यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्या

 कया  सरकार  ने  यह  भी  निदेश  दिए  हैं  कि  इन  कक्षों  का  व्यापक  प्रचार  किया  और

 यदि  तो  उन  बेंकों  के  नाम  क्या  जिन्होंने  उपरोक्त  निदेशों  का  पालन  नहीं  किया
 और  सरकार  ने  दोषी  व्यक्तियों  के  यदि  कोई  कायंवाही  की  तो  उनका  ब्यौरा  क्या  है  ?

 वित्त  मन्त्रालय  में  प्राथिक  कार्य  विभाग  में  राज्य  मस्तो  एड्ग्रार्डो  :  से

 सरकारी  क्षेत्र  के  सभी  बैंकों  से  उनके  प्रधान  कार्यालयों  और  अंचल॥क्षेत्रीय  कार्यालयों  में  अनुसूचित

 जाति/अनुसूचित  जनजाति  कक्ष  खोलने  और  प्रधान  कार्यालय  के  स्तर  पर  सहायक  महाप्रबन्धक/उप
 महाप्रबन्धक  के  पद  का  अधिकारी  अधिकारी  अनुपूचित  जाति/अनुसूशित  ज़नजाति  का  होना
 ण्यक  नहीं  तथा  अंचल॥क्षेत्रीय  स्तर  पर  अन्य  किप्ती  उपयुक्त  अधिकारी  को  भ्रप्तिकारी  को

 नियुक्त  करने  को  कहा  गया  बैंकों  से उनके  अनुसूचित  जाति/अनुसूख़ित  जनजाति  में

 अनुसूचित  जाति/अनुसू चित  जनजाति  कक्ष  के  बारे  में  तथा  सम्पकं  अधिकारी  के  बा  रे.में  प्रचार  करने  को

 भी  कहा  गया  सभी  बेंकों  ने  उनके  प्रधान  कार्यालय  में  अनुसूचित/जाति  अनुसूचित  जनजाति  कक्ष
 स्थापना  एवं  सम्पकं  अधिकारी  की  नियुक्ति  की  पुष्टि  कर  दी  है  ।

 उड़ीसा  में  बकों  को  शासाएं  लोलना

 1767.  श्री  श्रोकांत  डिपाल  :

 क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 उड़ीसा  में  इलाहाबाद  बैंक  तथा  सिडीकेट  बैंक  की  कितनी  शाखाएं

 क्या  वर्ष  1989-90  के  दौरान  में  इन  बेंकों की और  अधिक  शाज़ाएं  :  खोलने  का

 कोई  प्रस्ताव  और

 यदि  तो  राज्य  में  प्रत्येक  बेंक  की  शाखाएं  खोलने के  इश्नाज़ों

 4
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 न

 बैकवार  चयन  किया  गया  है  ?

 वित्त  मम्त्रासय  में  प्राथिक  कार्य  विभाग  में  राज्य  मन्तों  एड्म्लाडों  :  से
 भारतीय  रिजव  बैंक  ने  सूचित  किया  है  कि  1988  की  अन्त  की  स्थिति  के  अनुसार

 उड़ीसा  में  इलाहाबाद  बैंक  की  41  शाखाएं  तथा  सिडिकेट  बैंक  की  2।  शाखाएं  कार्य  कर  रही  थीं  ।
 90  की  वतंमान  शाखा  लाहइसेंसिंग  नीति  के  अन्तगंत  भारतीय  रिजवं  बैंक  ने  उड़ीसा  में  शाखाएं

 खोलने  के  लिए  इलाहाबाद  बैंक  को  नौ  केन्द्र  तथा  सिंडीकेट  बैंक  को  दो  केन्द्र  आवटित  किए  भारतीय
 रिजवं  बैंक  के  पास  उपलब्ध  सूचना  के  आवंटित  केन्द्रों  में  से इलाहाबा६  बैंक  ने  आठ  केन्द्रों  में
 तथा  सिडिकेट  बेंक  ने  एक  केन्द्र  मे ंशाखाएं  खोली  इलाहाबाद  बैंक  को  को  रापुट  जिले  के  चारमा  में
 तथा  सिडिकेट  बैंक  को  मयूरभंज  जिले  के  कालनगाडिया  में  अपनो-अपनी  शाखा  अभी  खोलतनी  हैं  ।
 भारतीय  रिजवं  बेक  ने  बैंकों  को  आवंटित  केन्द्रों  में  शीत्रता  स ेइन  शाखाओं  को  खोलने  को  कहा  है  ।

 इलेबट्रोनिक  उद्योग  को  विकसित  करने  के  लिए  विश्व  बक  से  ऋण

 1768.  थी  राधाकांत  डिगाल  :

 क्या  वित्त  मनन््त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  विश्व  बेक  ने  भारत  में  इलेक्ट्रोनिक  उद्योग  के  विकास  के  लिए  ऋण  मंजूर  किया

 यदि  तो  इस  प्रयोजन  के  लिए  विश्व  बैंक  द्वारा  कुल  कितनी  राशि  का  ऋण  मंजूर
 किया  गया  और

 इलेक्ट्रोनिक  उद्योग  के  विकास  के  लिए  ऋण  का  उपयोग  करने  के  संबंध  में  तेयार  की  गई
 योजना  का  ब्यौरा  क्या  है  ?

 वित्त  समल्लालय  में  प्ररधथिक  कार्य  घिमाग  में  राज्य  सन््त्रो  एड्शार्डो  :  से
 विश्व  बैंक  ने  इलेक्ट्रोलीकी  विकास  उद्योग  परियोजना  के  लिए  21  करोड़  डालर  का  ऋण

 मोदित  किया  है  जिसमें  से  भारतीय  औद्योगिक  ऋण  और  निवेश  निगम  सी०  आई०  )
 और  भारतीय  औद्योगिक  विकास  बेंक  डी०  बी०  प्रत्येक  को  10.1  करोड़  डालर  तथा
 भारत  सरकार  को  80  लाख  डालर  दिए  इस  ऋण  राशि  का  उपयोग  सात  वर्थो  की  अवधि  में
 किया  जाना  है  ।

 आई०  सी०  आई०  सी०  आई०  तथा  आई०  डी०  बी०  आई०  को  दिए  गए  कऋणों  से  निवेश
 उद्यमों  का  वित्त  पोषण  किया  जाएगा  जो  हलेक्ट्रोनिकी  उद्योग  क्षेत्र  का  विस्तार  और  उसका  प्रोस्नयन
 कार्य  में  लगे  भारत  सरकार  को  दिए  गए  ऋण  से  हस  क्षेत्र  में  जनशक्ति  विकास  एवं  प्रशिक्षण  के

 लिए  उपस्कर  की  खरीद  का  वित्त  पोषण  किया  जाएगा  ।

 तस्करी  का  सोना  जव्त  किया  जाना

 1769.  श्री  कृष्ण  सिह  :

 क्या  जिश  मस्त्री  यह  बताने  की  क्रपा  करेंगे  कि  :

 विभिन्न  एजेंसियों  द्वारा  छः  महीनों  की  अवधि  जनवरी  से  1989  के  दौरान  तस्करी
 का  कितना  सोना  जन्त  किया

 छ्८
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 वर्ष  1988  की  दोनों  छमाहियों  में  जब्त  किए  गए  सोने  की  मात्रा  की  तुलना  में  इसकी
 स्थिति  क्या  ओर

 इस  सोने  का  निफ्टान  कैसे  किया  गया  ?

 वित्त  मन्ल्ञासय  में  शाजस्व  विमाग  में  राज्य  मस्त्रो  ए०  के०  :  और
 सीमा  शुल्क  अधिकारियों  द्वारा  विगत  छः  महीनों  से  1989)  में  तथा  वर्ष  1978  की
 दो  छमाहियों  में  से  प्रत्येक  छमाही  के  दौरान  पकड़े  गए  उस  सोने  की  मात्रा  एवं  मूल्य  तीचे  दिया  गया

 है  जो  तस्करी  द्वारा  लाया  गया  था  :---

 वर्ष  पकड़े  गए  सोने  की  सात्रा  पकड़े  गए  सोने  को  माता
 प्रा०  सषयों  में  )

 जनवरी  से  2319.531  75.41
 1988  तक

 जुलाई  से  दिसम्बर  3774.254  125.12
 1988  तक

 *जनवर  से  4494.402  143.53
 1989  तक

 *आंकड़े  अनन्तिम  हैं

 पकड़े  गए  सोने  को  भारत  सरकार  के  टकसाल  में  जमा  करवा  दिया  जाता

 कान्हो-सागराघाट/सालार  के  सध्य  रेस  सम्पर्क

 1770.  श्री  प्रतोश  चल्ड्र  सिन्हा  :

 क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  पश्चिमी  बंगाल  के  मुशिदाबाद  जिले  में  कांन्डी-खागराघाट/सालार  के  मध्य  बड़ी
 रेल  लाइन  बिछाए  जाने  के  आदेश  दे  दिए  गए

 यदि  तो  सर्वेक्षण  कार्य  कब  तक  आरम्भ  हो  जाने  की  सम्भावना  और

 यह  काय  कब  तक  होने  की  सम्भावना  है  ?

 रेल  भगत्ालय  के  राज्य  मन्त्री  माधवराव  :  हां  ।

 1989  |

 1991  में  ।

 लोड  बेंक  योजना

 1773.  प्रो०  माशायज  चन्द  परादर  :

 कया  वित्त  भनन््त्री  लीड  बैंक  योजना  के  बारे  में  6  1989  के  अतारांकित  प्रश्न  संक्ष्या
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 10002  के  उत्तर  के  संबंध  में  यहू  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  लीड  बैंक  योजना  के  विकेन्द्रीकरण  के  लिए  ब्लाक  को

 युक्त  इकाई  माने  जाने  की  सिफारिश  सहित  लीड  बैंक  योजना  पर  कार्यकारी  दल  की  पांच  सिफारिशों
 को  स्वीकार  करने  और  उन्हें  कार्यान्वित  करने  के  बारे  में  कोई  निर्णय  किया

 यदि  तो  सरकार  का  क्या  निर्णय  है  और  इसका  क्रियान्वयन  कब  से  प्रारम्भ  किया
 गया

 कया  भारतीय  रिजवं  बैंक  और  सरकार  हस  बात  को  सुमिश्चित  करेंगे  कि  बैंकोंਂ
 को  संबंधित  जिले  के  प्रत्येक  ब्लाक  मुख्यालय  में  अपनी  कम  से  कम  एक  शाखा  खोलने  का  लाइसेंस  दिया

 जाए  ताकि  वे  इस  संबंध  में  अपने  जिलों  के  विभिन्न  ब्लाकों  में  अपनी  भूमिका  प्रभावी  ढंग  से  निभा
 और

 इस  कार्य  को  कब  तक  कर  लिया  जाएगा  ?

 बित  मंत्रालय  में  ग्राथिक  कार्य  विभाग  में  राज्य  मंत्रो  एड्म्रार्डो  ओर

 अग्रणी  बैंक  योजना  पर  कार्यकारी  दल  खण्ह  स्तर  पर  विकेन्द्रीकृत  योजना  तैगार  करमै  सहित
 की  गई  अधिकांश  सिफारिशें  भारतीय  रिजवं  बैंक  द्वारा  डा०  पी०  डी०  भारतीय

 रिजवं  बेंक  की  अध्यक्षता  में  नियुक्त  समिति  द्वारा  की  गई  सिफारिशों  से  मिलती-जुलती  डा०  भोह्ना

 समिति  द्वारा  की  गई  घिफारिशें  मान  ली  गई  थीं  और  सेवा  क्षेत्र  योजना  के  अन्तगंत  ग्रामीण  ऋणों  के

 संदर्भ  में  एक  नई  कार्य  नीति  लागू  की  गई  इस  काय॑  नीति  में  ग्रामीण  तथा  अधं-शहरी  क्षेत्रों  में

 प्रत्येक  बैंक  शाखा  को  5  से  25  गांवों  वाले  विशेष  सेवा  क्षेत्र  का  प्रत्येक  बैंक  शाखा  द्वारा
 अपने  सेवा  क्षेत्र  के  लिए  ऋण  आयोजनाएं  तेयार  शाखा  ऋण  आयोजनाओं  में  का  खण्ड  तथा

 बाद  में  वाधिक  जिला  ऋण  आयोजनाओं  में  एकत्रीकरण  आदि  जैसी  बातें  शामिल  हम  ऋण
 जनाओं  के  अन्तगंत  होने  वाली  प्रगति  पर  जिला  तंथा  राज्य  स्तर  पर  ध्रमितियों  के  खण्ड  स्तर

 खण्ड  स्तरीय  बैंक  समिति  द्वारा  नजर  रखी  सेवा  क्षेत्र  योजना  |  1989  से  लागू
 कर  दी  गई

 और  भारतीय  रिजवं  बैंक  ने  सूचित  किया  है  कि  अधिकांश  खण्ड  मुख्यालय
 छोटे  ग्रामीण  केन्द्र  हैं  जो  बेंक  शाखाओं  के  अन्तर्गत  आते  और  वहां  पर  अतिरिक्त  शाखा  खोलना
 आवश्यक  नहीं  अग्रणी  बैंकों  को  सभी  खण्ड  मुख्यालयों  में  शाखाएं  खोलने  की  अनुमति  देने  से
 बेड  शाखाओं  की  प्रचुर  संदया  हो  जाएगी  और  यह  शाखाओं  के  समेकन  के  लिए  बनाई  गई  समिति
 शाखा  लाइसेंसिग  नीति  के  उद्देश्य  के  विरुद्ध  अतः  अग्रणी  बेंकों  को  खण्ड  मुख्याजयों  में  शाखाएं
 खोलने  की  अनुमति  देने  का  मतलब  किए  गए  कार्य  को  दोहराना  सेवा  क्षेत्र  योजना
 के  अन्तर्गत  यह  निर्णय  किया  गया  है  कि  बैंकों  केन्द्रीय  सहकारी  बैंकों  तथा  क्षेत्रीय  ग्रामीण  बैंकों

 के  बीच  समन्वय  रखने  के  लिए  खण्ड  स्तरीय  बंकस  समिति  गठित  की

 खण्ड  स्तरीय  अधिकारी  और  अग्रणी  बेंक  अधिकारी  बेठक/समिति  का  अध्यक्ष  तथां  संयोजक
 किसी  खण्ड  में  अग्रणी  बैंक  की  शाखा  न  होने  की  स्थिति  उस  खण्ड  में  सबसे  अधिक

 निधित्व  वाला  बैंक  संयोजक  होगा  ।
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 पशुप्रों  के  चारे  का  निर्यात

 भ्री  बालासाहिब  बिखे  पाठिल  :

 क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  पशुओं  के  प्रति  क्रूरता  निवारण  संबंधी  अखिल  भारतीय  सम्मेलन  ने  नये  बू चड़खाने
 खोलने  के  प्रस्ताव  को  रह  करने  एवं  पशुओं  के  चारे  के  निर्यात  पर  रोक  लगाने  का  अनु रोध  किया

 कया  पशुओं  के  चारे  के  निर्यात  के  कारण  पशुर्भों  को  सस्ते  आहार  नहीं  मिल  पाते

 और

 यदि  तो  इस  संबंध  में  सरकार  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 वाणिज्य  मंज्ालय  में  राज्य  मंत्रो  प्रिय  रंजन  दमास

 ओर  स्वदेशी  मांग  को  ध्यान  में  रखते  हुए  ही  पशुओं  के  चारे  के  अवयव  के  निर्यात
 की  अनुमति  दी  जाती

 अंगुर  हो  सब्क्य्में  का

 1775.  छ  बालास्राहिब  विले  पाटिल  :

 क्या  वाजिफ्य  मंत्री  यह  दताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 वर्ष  1988  और  1989  के  दोरान  प्रति  वर्ष  महाराष्ट्र  से कितनी  मात्रा  में  और  किस

 किस्म  की  अंग्र  और  सब्ज्बों  का  भिर्धात  गया  और  उससे  कितनी  विदेशी  मुद्रा
 अजित  की

 क्या  सरकार  ने  इन  मदों  के  निर्यात  के  लिए  नये  बाजारों  का  पता  लगाने  हेतु  कोई
 कदम  उठाया  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  प्रिय  रंजन  बास  मुंशी  )  :  राज्यवार  निर्यात  आंकड़े
 ऐसे  न  ्डेठे चिरख  जा  रह  ह 7

 ओर  सरकार  ने  बाण़ाशोंका  फ्ता  लमाने  के  सिए'जो  उपाय  किए  उनमें
 पल हैं  :  क्रेता-विक्रेता  बैंठकें  आयोजितः  अन्तर्राष्ट्रीय  जोश  प्रक्शेनियों  में  भाग  लेता  सं
 बाजारों  में  प्रदर्शनियां  आयोजित  नकद  मुआवजा  सहायता  तथा  अन्य  निर्यात  लाभ  देना

 ॥ ढ
 तर
 डर

 अममर्ड  स्थामीम  सेलस्ाड़ियां

 1776.  श्री  बालासाहिब  जिखे  पाडिल  :

 क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  कृपा  करेंगे कि  :

 क्या  सरकार  का  अम्बई  में  स्थानीय  रेलगाड़ियों  की  संख्या  में  वृद्धि  करने  का  प्रस्ताव
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 और

 ररर<-ज्र्-््ःर---ऑय़

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 रेल  मंत्रालय  के  सभंत्री  माधवराव  और  यह  एक
 सतत  प्रक्रिया  है  जो  चल  स्टाक  तथा  अन्य  अवसंरचनात्मक  सुविधाओं  की  उपलब्धता  पर  निभंर

 करता  है  ।

 कम्प्यटर  से  वांपसों  का  प्रारक्षण

 1777.  श्री  बालासाहिब  विखे

 क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  सारे  देश  में  कम्प्यूटर  से  वापसी  की  आरक्षण  प्रणाली  लागू  करने  का

 कोई  प्रस्ताव

 यवि  तो कब  ओर

 इस  संबंध  में  अब  तक  क्या  कदम  उठाये  गये  हैं  ?

 रेल  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  माघवराव  :  फिलहाल  दिल्ली  तथा  बअम्बई
 ओर  दिल्ली  तथा  मद्रास  के  बीच  कम्प्यूटर  से  वापसी  यात्रा  के  आरक्षण  की  सुविधा  मुद्देया  कराने  का

 प्रस्ताव  है  ।  यह्  सुविधा  दिल्ली  तथा  कलकत्ता  के  बीच  पहले  ही  मुहैया  करा  दी  गई  है  ।

 यह  सुविधा  1990  तक  उपलब्ध  हो  जाने  की  आशा  है  ।

 इस  सम्बन्ध  में  प्रस्ताव  स्वीकृत  कर  दिये  गये  हैं  ।

 सो  माशुह्कर  विकास  की  खुवरा  दुकानों  पर  बेची  गई  वस्तप्नों  के  लिए  नकद
 रसोद  जारी  करना

 1779.  श्री  कप्तला  प्रसाद  सिंह  :

 क्या  बित्त  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  देश  में  विशेषकर  दिल्ली  में  सीमाशुल्क  विभाग  की  खुदरा  बुकानों  पर  जनता  को
 बेची  गई  वस्तुओं  के  लिए  कोई  नगद  रसीद  जारी  नहीं  की  जाती  ;

 यदि  तो  बिक्री  का  सही  हिसाब  किस  प्रकार  लगाया  जाता

 क्या  सीमाशुल्क  विभाग  की  खुदरा  दुकानों  पर  इनके  द्वारा  रखे  गए  सामान  का  स्टाक
 और  उसकी  बिक्री  दर  को  प्रदर्शित  करने  वाला  कोई  बोर्ड  नहीं  लगा

 यदि  तो  इस  संबंध  में  क्या  कदम  उठाए  गए  और

 (&)  गत  तोन  वर्षों  के  दोरान  इन  दुकानों  पर  हो  रहे  कवाचार  के  यदि  कोई  मामले  जानकारी
 में  आए  हैं  तो  वे  क्या  हैं  ?

 100
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 वित्त  मंत्रालय  में  राजस्व  विभाग  सें  राज्य  मंत्रों  ए०  के०  ओोर
 मौजूदा  अनुदेशों  में  यह  अपेक्षित  है  कि  सीमाशुल्क  की  खुदरा  दुकानों  से  जनता  को  बेचे  गए  माल  के

 लिए  नगद  रसीद  जारी  की  जाए  ओर  देश  मे  सीमा  शुल्क  की  सभी  खुदरा  दुकानों  से  ऐसी  रसीदें  जारी
 की  जाती  हैं  ।

 ओर  उपलब्ध  रिपोर्टों  स ेयह  संकेत  मिलता  है  कि  ऐसे  सीमाशुल्क
 जिनमें  खुदरा  बिक्री  के  लिए  सीमित  मर्दे  वे  ऐसी  मदों  की  सूची  को  बोर्ड  पर  लगाते  तथापि  ,
 जहां  पर  मर्दे  विविध  किस्म  भिसन-भिन्न  परिणामों  और  कोटि  की  होती  वहां
 पर  बोर्ड  पर  ऐसी  मदों  की  सूची  लगाना  व्यवहाये  नहीं  खुदरा  दुकानों  के  काउन्टरों  पर  ही  माल
 प्रदरशित  किया  जाता  है  ।

 उपलब्ध  रिपोर्टों  से यह  पता  चलता  है  कि  पिछले  तीन  वर्षों  के  दोरान  इन  खुदरा  दुकानों
 पर  कदाचार  का  कोई  मामला  ध्यान  में  आया  हो  ।

 रबड़  बागान  लगाने  के  लिए  बोीसा  योलना

 1780.  श्री  वक््कस  पुराधोत्तमन  :

 क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  रबड़  बोर्ड  के  अनुरोध  पर  रबड़  बागानों  के  लिए  कोई  बीमा  योजना  शुरू  को

 गई

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्या

 प्रति  हैक्टेयर  किस  दर  से  प्रीमियम  लिया  और

 योजना  के  अन्तगंत  कितने  क्षेत्र  का  बीमा  कराया  जा  सकता  है  ?

 बाणिज्य  संत्रालय  के  राज्य  संत्री  प्रिय  रंजन  वास  मंझ्ी  )  :  जीहाँ  ।

 से  मेससे  नेशनल  इंश्योरेंस  कम्मनी  लिमिटेडद्वारा  प्रारंभ  तथा  रबड़  बोर्ड  के

 समूचे  देश  लागू  योजना  अन्य  बातों  के  साथ-साथ  बाढ़  जैसे  खतरों  के  लिए  बीमा

 की  व्यवस्था  है  किन्तु  यह  बीमा  सूखा  के  लिए  नहीं  है  ।  बागानों  के  लिए  ।  से  8  वर्ष  के  आयु  ग्रुप  में

 बीमाकर्ता  की  अधिकतम  देयता  40000  रुपए/एच  सी  तथा  2  से  22  ब्ष  के  आयु  ग्रुप  में  60000

 रुपए/एच  सी  है  ।

 विभिन्न  आयु्रुपों  के  लिए  पैमाना  41  रुपए  भ्रति  वृक्ष  से
 250  रुपए  प्रति  वृक्ष  है  प्रीमियम

 की  दरें  90  रुपए  प्रति  हैक्टेयर  से  500  रुपए  प्रति  हेक्टेयर  तक  हैं  जो  अपरिपक्व  बागान  के  लिए

 बागान  की  आय  पर  निर्भर  करता  परिपक्व  बागान  के  मामले  में  यह  3  बर्षों  के  लिए  473  रुपए

 प्रति  हैक्टेयर  है  ?

 भब  तक  यह  बीमा  1202  हैक्टेयर  के  रबड़  बागानों  के  लिए  किया  गया  है

 धागान  1182  हैक्टेयर  और  परिपक्व  बागान  20  हेक्टेयर  )
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 कायमकुलस-ल़िवेसामः रेल  सक््इ्ण  को  दोहरा  करमो

 178,  थी  बश्कूप्  पृरवोत्तसव  :

 क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  कायमकुलम  और  त्रिवेन्द्रस  के  मध्य  रेल  जाहन  कसे  बोहरा  करने  के  लिए  मांग  की

 नई

 यद्धि  तक्यंबंधी  बद्दो रा  और

 इस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 रेस  भंलशरक्य  केजुरशणक  बंत्रो  किल्थिया  )  जरे

 किया  है

 के  रल  राज्य  कुछ  स्वेच्छषिक  संगठनों  और  अलग-अलग  ब्यक्तियों  ने  अनुरोध
 या

 कायमकुलम  और  तिरुवनन्तपुरम  (106  कि०  मी+  )  के  बीच  लाइन  ब्रिछाने  की
 आवश्यकता  स्वीकार  कर  ली  गयी  है  ।  कायमकुलम  और  कोललम  (4  कि०  के  बीच  दोहरी
 लाइन  बिछाने  का  कायं  1989-90  के  रेलवे  बजट  में  प्रथम  चरण  के  रूप  में  अनुमोदित कर  दिया  गया

 कॉलम  और  तिरुबनत्दशुरमः  के  बनोचः  के  शंध्ष  कग  पर  के  कार्य  पर  पर्याप्त  प्रगति  होने
 के  बाद  विचार  किया  जावेगा  |

 बिना  प्लेटफा्स  वाले  रेल  स्टेताल

 1783.  डा०  फूलरेन  गुृहा  :

 कया  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 देश  में  रेल  स्टेशनों  की  कुल  संख्या  कितनो  है  ;

 (a),  इनमें  छितने  बिना  प्लेटफार्म  वाले  रेल  स्टेशन  हैं  ?

 रेल  मंजञालब  के  सतज्य  मंशीत  (भो।भ/घतरात  :  ओर  भारतीय

 पर  8000  से  स्टेश  बिना  प्लेट  करा  के  कोई  भी  रेलब्रेः  स्लक्रोः

 यातायात  को  नहीं  संभाल  रहा  है  ।

 का  '  योजना  प्रारम्भ  किया  जाना

 178%.  घने  के

 क्या  विश  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 क्या  एक  अनुसूचित  बैंक  ने  जून  1989  से  दिल्ली  में  नामक  एक  बैंक  योजना

 प्राश्म्भ  की  है

 यवि  तो  इस  बैंक  का  नाम  कया  है  और  इस  योजना  का  ब्योरा  क्ष्या
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 क्या  इस  योज॑गा  को  अन्य  छहरों  में  पहले  ही  प्रारम्भ  फिया  जा

 क्या  यह  प्रणाली  संतीष  जनक  ठंगे  से  कार्य  कर  रही  है  ;

 यदि  तो  क्या  भारतीय  रिजवें  बेंक  अन्य  अनुसूचित  बैंकों  को  भी  ऐसी  योजना  शुरू
 करने  की  अनमंति  देगा  ओर  यदि  तीं  उँचने  बैंकी  के  नाभे  कया  हैं  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  श्राथिक  फाय  विभाग  में  राज्य  मंत्री  एड्शार्डो  से
 इलाहाबाद  बैंक  ने  दिल्ली  में  बंक  आफ  बड़ोदा  के  सहयोग  से  जून  1989  में  कार्ड  -

 इलाहाबाद  नाम  से  एक  क्रेडिट  कार्ड  योजना  आरम्भ  की  इस  योजना  को  नौ  अन्य  स्थानों  पर
 भी  लागू  किया  गया  है  ।

 इलाहाबाद  बैंक  के  ग्राहक  जिनंकौ  वाधिक  आय  और  इससे  अधिक  है  वे  इस
 योजना  से  लाभ  उठा  सकते  हैं  ।  कार्डधा री  बेंक  के  सदस्य  संस्थानों  से  वस्खुएं  ओर  सेवाएं  उधार  खरीद
 सकता  है  तथा  बाहर  जाने  पर  काड़  में  जिन  शाखाओं  के  नाम  दिए  गए  हैं  उनसे  एक  सिर्धारित  सीमा
 तक  रुपया  ले  सकता

 इलाहाबाद  बैंक  के  अनुसार  यहु  योजना  अब  तक  संतोषजनक  ढ़ग  से  कार्य  कर  रही

 (2)  कुछ  अन्य  बेंकों  अर्थात  केनरा  भारतीय  स्टेट  सेम्ट्रल  बैक  आफ  बेंक
 आफ  विजया  आन्ध्रा  बेंक  और  बेंक  आफ  इंडिया  ने  अपने  बैंकों  में  क्रेडिट  कार्ड  योजना

 पहले  से  ही  आरम्भ  की  हुई  बैक  क्रेडिट  कार्ड  योजना  अपने  वार्णिज्यिक  निर्णय  और  भारतीय  रिजवं
 बेक  के  परामर्श  से  आरम्भ  कर  सकते  हैं  ।

 शंल्क  लाल  का  निर्यात

 1785.  डा०  फूलरेण  गहा  :

 क्या  बाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  क्षपा  करेंगे  कि  किंस-किन  देंशीं  मे  भरते  से  शल्क-लाख  के
 आयात  में  रुचि  दर्शाई  है  ?

 वाणिज्य  संत्रालंय  में  राज्य  पंस्त्री  प्रिय  रंजन  दीस  :  भोरतीयें  चमिंड  के  मुख्य
 आयातक  देश  संयुक्त  राज्य  जमंन  संधीय  सोवियत  संघ  इंडोनेशिया

 मलयेशिया  और  जापान  ।

 पश्चिम  बंगाल  में  स्थयंसेवकों  को  रोजगार  पर  लगाना

 1786.  भ्रो  भ्रतोश  चसर  सिन्हा  :

 क्या  रेल  मन्त्री  यह  बताने  की  क्रपा  करेंगे  कि  :

 )  पूर्वी  रेलवे  में  कितने  अभी  भी  नंमित्तिक  श्रमिक  के  रूप  में  रोजगार  प्राप्त

 नहीं  कर  पाएँ  हैं  और॑  उनमें  से  किंतनें  पंश्चिम  बंगांल  के

 शेष  स्वयंसेवकों  को  कब  तक  नेमित्तिक  श्रमिकों  के  रूप  में  कार्य  पर  लगा  दिया

 कया  उन  का  स्थामान्तस्ण  करते  का  कोई  अ#स्सव॑  जो  रेजुकूट

 दह्  अथवा  हावड़ा  डिवीजन  जैसे
 दूरस्थ  स्थानों  से  नेमित्तिक  ऋतिकों  के  रूप  में  पहले से  कायैरत  हैं

 304.
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 यदि  तो  इस  प्रस्ताव  को  कब  प्रभावी  बनाया  और

 (2)  पूर्वी  रेलवे  के  प्राधिकारियों  को  शेष  स्वयंसेवकों  को  कार्य  पर  लगाने  और  नेमित्तिक
 श्रमिकों  को  पश्चिम  बंगाल  में  स्थानान्तरित  करने  क्या  कठिनाइयां  हो  रही  हैं  ?

 रेल  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  माघवराव  :  से  (8)  पूर्व  रेलवे  से  सूचना
 हकट्ठी  की  जा  रही  है  और  सभा  पटल  पर  रख  दी

 तोस  हजारी  विहलो  में  नोशैरी  पडिलिक  को  लियुक्ति

 1787.  डा०  चर  शलर  त्रिपाठी  :

 क्या  विधि  झौर  न्याय  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 सरकार  को  तीस  हजारी  दिल्ली  में  नोटेरी  पब्लिक  के  पदों  के  लिए  पिछले
 एक  वर्ष  के  दोरान  कितने  आवेदन  पत्र  प्राप्त  हुए  हैं  और  उनका  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या

 इन  आवेदकों  में  से  कितने  व्यक्तियों  को  नोटेरी  पब्लिक  के  पदों  पर  नियुक्त  किया
 भौर

 शेष  व्यक्तियों  की  नियुक्ति  कब  तक  की  जाएगी  ?

 विधि  झौर  न्याय  मन्त्रालय  में  राज्य  मनन््त्रो  एच०  प्रार०  :  केन्द्रीय
 सरकार  को  पिछले  एक  वर्ष  के  दौरान  तीस  हजारी  दिल्ली  में  नोटेरी  पब्लिक  के  पद  पर

 नियुक्ति  के  लिए  दो  आवेदन  प्राप्त  हुए  ये  निम्नलिखित  व्यक्तियों  के  हैं  :-

 1.  श्री  एम०  एल०  भी  तारीख  5-8-1988
 ओल्ड  राजिन्दर  नई

 2.  कुमारी  वोणा  तारीख  2-5-1989
 नई  दिल्ली  ।

 (@)  और  उपरोक्त  आवेदकों  के  आवेदनों  पर  कायंबाही  की  जा  रही

 लघु  बचत  को  मई  योजना

 1788.  भीमती  जयन्ती  पटतायक  :

 क्या  जिश  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  लधु  बचत  को  प्रोत्साहन  देने  क ेलिए  कोई  नई  योजना  आरम्भ  की

 बदि  तों  तत्त॑ंबंधी  ब्योरा  क्या  और

 ग्रामीण  क्षेत्रों  में  चलाई  जा  रही  उक्त  योजनाओं  से  लघु  बचत  को  किस  सीमा  तक

 प्रोत्साहन  मिला  है  ?

 वित्त  सरतालय  में  क््राधिक  कार्प  विभाग  में  राज्य  मंत्री  एड्मार्डो  और

 चालू  वित्तीय  वर्ष  के  दौरान  आरम्भ  की  गई  नई  बचत  योजना  राष्ट्रीय  बचत  वत्र  शातवां
 सिर्मम  इस  योजना  की  मुख्य  विशेषताएं  ये  है  :--

 --404
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 (1)  इस  पत्र  में  निवेश  व्यक्ति  द्वारा  ओर  विशिष्ट  संस्थाओं  द्वारा  भी  किया  जा  सकता

 ये  पत्र  100  500  1000  5000  रुपये  और  10,000  रुपये के
 मूल्य  बर्गों  में  है ंओर  इन  पर  1?  प्रतिशत  की  दर  से  छमाही  चक्रवर्ती  ब्याज  मिलेगा

 परन्तु  यह  ब्याज  6  वर्ष  की  परिपववता  अवधि  की  समाप्ति  के  बाद  देय

 (1५)  आयकर  अधिनियम  को  धारा  के  अन्तगंत  निवेशों  पर  कर  की  कटौती  की

 जाएगी  ।

 सेवानिवृत्त  होने  वाले/सेवानिवृत्त  केन्द्रीय/राज्य  सरकारी  कर्मचारियों  के  लिए  एक  जमा

 योजना  भी  आरम्म  की  गई  जिसमें  सेवानिवृत्त  होने  वाले/सेवानिवृत्त  कमंचारी  सेवानिवृत्त  लाभों के
 रूप  में  प्राप्त  राशियों  को  एक  वार  में  जमा  करा  सकते  हैं  ।

 वर्ष  1987-88  में  हुए  संग्रहों  की  तुलना  में  वष॑  1988-89  के  दौरान  हुए  निवल  अल्प

 बचत  संग्रह  यह  दर्शाते  हैं  कि विभिन्न  अल्प  बचत  योजनाओं  ने  बचतों  को  प्रोत्साहित  किया

 भुवमेहवर  स्टाक  एक्सजेंज  को  मान्यता

 1789.  भोमतो  जयस्ती  पटमायक  :

 भरी  श्रोब  ल््लम  पाणिष्हो  :

 क्या  विश्त  मन्त्री  भुवनेश्वर  में  स्टाक  एक्सचेंज  के  बारे  में  ।0  1989  के  अतारांकित
 प्रश्न  संब्या  2142  2  के  उत्तर  के  संबंध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  भुवनेश्वर  स्टाक  एक्सचेंज  एसोसिएशन  लिमिटेड  ने  मान्यता-प्राप्ति  के  लिए
 आवश्यक  आवेदन-पत्र  तथा  अन्य  संबंधित  कागजात  प्रस्तुत  कर  दिये  और

 यदि  तो  यह  स्टाक  एक्सचेंज  कब  तक  काय॑  करना  आरम्भकर  देगा  ?

 बित्त  मंत्रालय  में  प्लाथिक  कार्य  बिसाग  में  राज्य  मंत्रो  एड्शार्डो  :  ओर
 (  वनेश्वर  स्टाक  एक्सचेंज  एसोसिएशन  लि०  को  सरकार  द्वारा  प्रतिभूति  संविदा

 र्मा  1956  के  उपबन्धों  के  अन्तगंत  5  1999,  से  पांच  वर्ष  की  अवधि  के  लिए  मान्यता दी
 गई  एक्सचेंज  में  सदस्यों  के  प्रवेश  के  पश्चात  प्रतिभूतियों  में  कारोबार  प्रारम्भ  हो  जाने  की आशा

 है

 पामोलीन  का  झायात

 1790.  श्री  श्रीकास्त  वत्त  नर्रसहराज  वाडियर

 क्या  वाणिज्य  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करंगे  कि  :

 )  क्या  पामोलीन  का  आयात  राज्य  व्यापार  निगम  के  माध्यम  से  किया  जा  रहा

 यदि  तो  पामोलीन  का  आयात  किन-किन  देशों  से  किया  जा  रहा

 गत  तीन  वर्षों  क ेदोरान  पामोलीन  का  कितना  आयात  किया
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 क्या  राज्य  व्यापार  निग्रम  का  इस  वर्ष  भी  पामोलीर  आयात  करने  का  कोई  प्रस्ताव
 और

 (5)  यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 वाणिज्य  मन्त्रालय  में  राज्य  सगत्रो  प्रिय  रंजन  दास  जी  हां  ।

 पामोलीन  का  आयात  मलयेशिया  और  इन्डोनेशिया  से  किया  जा  रहा

 पिछले  3  वर्षों  मे ंआयातित  पामोलीन  की  कुल  मात्रा  नीचे  दी  गई  है  :

 वित्त  वर्ष  साहा  सी०  टस

 1986-87  6.02  लाख

 1987-88  8  8.85  ,,

 1988-89  5.20  ,,

 और  सरकार  ने  चालू  वित्तीय  वर्ष  के  दौरान  एस०  टी०सी०  व्यापार

 निगम  )  को  सोमित  मात्रा  में  पामोलीन  आयात  करने  का  अधिकार  दे  दिया  है  ताकि  1989
 तक  सार्वजनिक  वितरण  प्रणाली  के  जरिए  राक््य  सरकारों/संघ  शासित  क्षेत्रों  की आवश्यकताओं  को

 पूरा  किया  जा

 धरज्ञक  का  निर्यात

 1791.  श्री  क्रीकान्त  वत्त  नश्सिहराज  वाडियर  :

 श्री  ओबल्लम  पाणिप्रही  :

 क्या  वाणिज्य  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  विश्व  बाजार  में  भारत  के  अभ्रक  और  हस  पर  आधारित  उत्पादों  की  बहुत  मांग

 क्या  सरकार  ने  अश्रक  तथा  अश्रक  पर  आधारित  उत्पादों  के  निर्यात  की  संभावना  का
 पता  लगाया  और

 यदि  तो  इन  मदों  के  निर्यात  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 वाणिज्य  मन्त्रालय  में  राज्य  भन्त्रो  प्रिय  रंजन  वास  :  संसाधित  अभश्रक  की
 विश्व-मांग  में  स्थिरता  के  भारतीय  अभ्रक  तथा  अभ्रक  उत्पादों  की  विदेशी  बाजारों  में  मांग  है
 क्योंकि  भारतीय  अभ्रक  चादर  की  ऊंची  क्वालिटी  होती  है  ।

 हां  ।

 अभश्रक  तथा  अभ्रक  उत्पादों  का  निर्यात  बढ़ाने  क ेलिए  ये  कदम  उठाए  गए  हैं-...अभश्रक
 स््क्रैप  को  छोड़कर  अभ्रक  तथा  अभ्रक  उत्पादों  पर  निर्यात  शुल्क  अभश्रक  खानों  के  बन्द  होने  के
 कारणों  का  मूल्यांकन  करने  के  लिए  खानों  का  सर्वेक्षण  तथा  उपचारात्मक  बिक्ली-संवधंन  दौरे
 तथा  अन्तरष्ट्रीय  व्यापार  मेलों  में  भाग  मूल्य  वधित  अभ्नक  उत्पाद  बनाने  के  लिए  एकक  स्थापित
 करना

 कन्या  कक  —
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 विदेशों  में  मारतोय  बकों  को  शाखाएं

 1792.  भ्रो  श्रोकांत  दत्त  नरसिहराज  वाडियर  :

 क्या  वि  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 विदेशों  में  भारतीय  बकों  की  कितनी  शाखाएं  कार्य  कर  रही

 क्या  सरकार  ने  भारत  के  विदेशी  मुद्रा  संसाधनों  में  वृद्धि  करने  के  लिए  अनिवासी

 भारतीयों  से  इन  बैंकों  में  धन  जमा  करवाने  के  लिए  इन  बैंकों  को  कोई  निर्देश  दिए  और

 यदि  तो  इन  बेकों  की  शाथ्वाओं  ने  इस  संबंध  में  क्या  उपाय  किए  हैं  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  प्राथिक  कार्य  विभाग  में  राश्ष्य  मंत्री  एडआर्डो  फ्लो  भारतीः
 रिजबं  बैंक  ने  सूचित  किया  है  कि  दिसम्बर  1988  के  अन्त  की  स्थिति  के  अनुसार  विदेशों  में  नो  भारतीय

 बैंकों  की  119  शाखाएं  कार्यरत

 ओर  सरकार  ने  विदेशी/अनिवासो  भारतीयों  के  निवेशों  को  आकषित  करने  के

 लिए  एफ०  सी०  एन०  एन०  आर०  ई०  खातों  तथा  अनिवासी  भारतीयों  द्वारा  पोर्टफोलियों
 निवेश  जैसी  योजनाएं  बनाई  हैं  जो  बैंकों  द्वारा  संचालित  की  जाती  अपनी  विपणन  नीति  के  भाग
 के  रूप  में  बेंक  अनिवासी  भारतीयों  की  बचतों  को  भारतीय  बैंकों  में  जुटाने  के  लिए  प्रयास  करते

 उच्च  न्यायालयों  में  भ्रमुसुचित  जाति/झगुसूचित  जनजाति  के  भ्यायाघोश

 ]
 1795.  क्षी  के०  डी०  सुल्तानपुरी  :

 क्या  विधि  प्रौर  न्याय  मन्त्री  यह  बताने  की  क्रपा  करेंगे  कि  :

 उन  उच्च  त्यायालयों  के  क्या  नाम  हैं  जहां  अनुसूचित  जाति  और  अनुसूचित  जनजाति  के

 न्यायाधीश  कायं  कर  रहे

 कया  किन््हीं  राज्य  सरकारों  ने  यह  सुशाव  दिया  है  कि  उच्च  न्यायालयों  के  न्यायाधीशों
 के  पद  पर  इन  समुदायों  के  व्यक्ति  नियुक्त  किए  और

 यदि  तो  उन  राज्यों  के  नाम  क्या  हैं  और  गत  दो  वर्षों  के  दोरान  बनुसूचित
 अनुसूचित  जनजाति  के  कितने  न्यायाधीश  नियुक्त  किए  गए  हैं  ?

 विधि  झोर  न्याय  मंत्री  बो०  :  )  आंध्र
 केरल  ओर  मद्रास  उच्च  न्यायालयों  में  अनुसूचित  जातियों  और  अनुसूचित

 जातियों  के  भी  न्यायाधीश  हैं  ।

 जी  हां  |  दिल्ली  और  मद्बास  उच्च  न्यायालयों  में  नियुक्ति  के  लिए  प्रस्ताव  प्राप्त

 हुए

 पिछले  दो  वर्षों
 के  अनुसूचित  जातियों  और  अनुसूचित  जनजातियों  के  5

 स्थायाधीश  नियुक्त  किए  गए  हैं  ।  इनमें
 से  2  मुम्बई  उच्च  न्यायालय  ।  गुवाहाटी  उच्च  न्यायालय  में
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 गुजरात  उच्च  न्यायालय  में  ओर  मद्रास  उच्च  न्यायालय  में  नियुक्त  किए  गए

 दिल््लोी--हो शिया  रपुर  के  बोच  सोधो  रेलगाड़ो  चलाना

 [  भ्रनुवाद  |  >

 17:76.  श्री  कमल  चोध रो  :

 क्या  रेल  मन्धी  दिल्ली/नई  दिल्ली  और  होशियारपुर  के  बीच  सीधी  रेलगाड़ी  चलाने के  बारे  में
 5  198४  और  28  1989  के  अतारांकित  प्रश्न  संछया  9885  और  7583  के

 उत्तर  के  संबंध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  दिल्ली  और  होशियारपुर  के  बीच  सीधी  रेलगाड़ी  चलाने  अथवा  405

 सुपरफास्ट  एक्सप्रेस  को  होशियारपुर  तक  चलाने  के  प्रयोजनों  हेतु  होशियारपुर  में  टमिनल/अनुरक्षण
 सुविधाएं  उपलब्ध  कराने  का  विचार

 (a)  यदि  तो  इस  संबंध  में  की  गई  कायंवाही  का  ब्यौरा  क्या  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  और  सीधी  रेलगाड़ी  चलाने  संबंधी  जनता  की  मांग
 को  पूरा  करने  वे  लिए  होशिया  रपुर  में  उक्त  सुविधाएं  कब  तक  उपलब्ध  कराई  जाएंगी  ?

 रेल  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  माधवराव  :  से  संसाधनों  की  तंगियों
 के  कारण  ऐसा  कोई  प्रस्ताव  नहीं  होशियारपुर  के  यात्रियों  की  सुविधा  के  लिए  59/60  सुपरफास्ट
 नई  दिल्ली--अमृतसर  के  साथ  उपयुक्त  मेल  लेने  के  लिए  198°  से  एक  गाड़ी  चलाई  गई

 होशियारपुर  ---  नई  दिल्ली  के  बीच  दो  कोच  रात्रि  भर  की  सेवा  प्रदान  कर  रहे  हैं  तथा  205/206
 दिन  के  समय  19 7/ 198  शाने-ए-पंजाब  के  साथ  उपयुक्त  मेल  लेती  यातायात  के  वतंमान  स्तर  के

 लिए  ये  सेवाएं  पर्याप्त  हैं  ।

 बंकों  में  प्रनुसुचित  जातियों  धोर  प्रनुसुचित  जनजातियों  के  लिए  ध्रारक्षण

 ]

 1797.  श्री  के०  डो०  घुल्तानपुरी  :

 क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  देश  में  सरकारी  क्षेत्र  के  प्रत्येक  बैंक  में  अनुसू चित
 जातियों  और  अनुसूचित  जनजातियों  के  लिए  प्रत्येक  श्रेणी  के  कितने-कितने  आरक्षित  पद  गत  एक  बर्ष

 से  रिक्त  पड़े  हैं  ?

 बित्त  संत्नालय  में  प्रार्थिक  कार्य  विभाग  में  राज्य  मन्त्री  एडप्रार्डो  :  सूचना  एकत्र
 की  जा  रही  है  और  सभा  पटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।

 सिचाई  योजमाझों  हेतु  राज्यों  की  धनराशि  का  प्राबंटन

 1798,  श्री  के०डी०  सुल्तानपुरो
 :

 क्या  जल  संसाधन  मंत्री  यह  बताने  की  क्पा  करेंगे  कि  :

 गत  तीन  वर्षों  के  दोराम  देश  राज्यवार  सिंचाई  सुविधाओं  के  लिए  कितनी  धनराशि
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 आाबंटित  की  गई  और

 इस  समय  चल  रही  बड़ी  और  मध्यम  दर्जे  की  सिंचाई  योजनाओं  का  ब्योरा  क्या  है  और

 इन  योजनाओं  को  पूरा  करने  के  संबंध  में  यदि  कोई  लक्ष्य  निर्धारित  किये  गये  हैं  तो  इनका  राज्यवार
 ब्यौरा  क्या  है  ?

 जल  संसाधन  मम्त्रालय  के  राज्य  मन्त्रो  तथा  ससलवोय  कार्य  मस्जालय  सें  राज्य  भरत्रो  एश्न०

 एम०  :  मध्यम  और  लघु  सिंचाई  के  लिए  वर्ष  1986-87  से  1988-89  के
 दौरान  किये  गये  व्यय/दिए  गए  परिव्यय  की  राज्यवार  स्थिति  संलग्न  और  में

 दिखाई  गई

 सातवीं  योजना  की  8।  बृहदू  ओर  433  मध्यम  निर्माणाधीन  सिचाई  परियोजनाओं
 में  से  37  बृहुद्

 और  187  मध्यम  परियोजनाएं  योजना  के  दौरान  पूरी  हो  जाने  की  संभावना  है  और
 शेष को  अगली  योजना  में  आगे  ले  जाया  जायेगा  ।

 ]

 सिंचाई  सुविधाओं  के  लिए  आबंटित  निधियां  बुहृद  और  मध्यम  सिंचाई

 रुपए  मे ं)

 क्रम  राज्य/संघ  शासित  प्रशासन  का  नाम  व्यय  परिव्य

 1986-87  1987-88  1988-89

 वास्तविक  अनन्तिम

 1  2  3  4  5

 कि
 जअज---तम--त

 1...  आन्प्र  प्रदेश  262.14  223.47  257.00

 2.  अरुणा चल  प्रदेश  0.22  0.14  0.18

 3.  असम  25.62  26.10  26.79

 4.  बिहार  266.88  314.22  322.00

 5.  गोवा  10.57  13.15  16.00

 6...  गुजरात  163.14  180.20  304.70

 7...  हरियाणा  116.12  100.00  69.90

 8...  हिमाचल  प्रदेश  1.57  1.70  2.25

 9...  जम्मू  और  कश्मीर  14.53  15.49  16.00

 10.  कर्नाटक  105.08  98.70  143.70
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 केरल

 मध्य  प्रदेश

 महाराष्ट्र

 मणिपुर

 मेघालय

 मिजोरम

 नागालैंड

 उड़ीसा

 पंजाब

 राजस्थान

 सिक्किम

 तमिलनाडु

 ज्िपुरा

 उत्तर  प्रदेश

 पश्चिम  बंगाल

 संध  शासित  क्षेत्र

 अण्डमान  और  लिकोबार
 ढ।प  समूह

 शण्डी गढ़
 दादर  और  नगर  हवेली

 दमन  और  द्वीव  गोवा  सहित

 विह्ली

 लक्षद्वीप

 पाण्डिवेरी

 कुल
 केन्द्रीय  क्षेण

 कुल  भारत  )

 0-25

 2157.25
 11.33

 0.40

 2221.04
 9.52

 2230.57

 5

 55.50

 294.09

 343.32

 16.50

 0.30

 0.20

 0.37

 2566.50
 16  25

 ©
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 लघु  सिंचाई  के  लिए  आबंटित  निधियां

 रुपए  में )

 ऋक्रमसं०  राज्य/संच  शासित  व्यय  परिव्यय

 प्रशासन  का  नाम  1986-87  1987-88 8  1988-89

 ||  2  3  4  5

 शाज्य

 1.  आंध्र  प्रदेश  31.67  23.95  31.00

 2.  अरुणाचल  प्रदेश  4.46  5.15  4.60

 3.  असम  33.32  34.88  36.88

 4.  बिहार  50.09  58.00  72.00

 5.  गोवा  1.10  1.76  2.00

 6.  गुजरात  19.90  17.70  28.06

 7.  हरियाणा  1.34  1.90  2.28

 8.  हिमाचल  प्रदेश  7.69  11.74  14.06

 9...  जम्मू  तथा  काश्मीर  10.08  12.31  12.39

 10.  कर्ताटक  36.23  33.10  35.83

 11.  केरल  9.17  5.02  13.50

 12.  मध्य  प्रदेश  16.38  75.09  78.59

 13.  महाराष्ट्र  64.64  93.06  117  07

 14...  मणिपुर  1.58  1.80  1.87

 15.  मेघालय  1.76  12.00  2.30

 16,  मिजोरम  1.00  1.12  161

 17.  नागालैण्ड  2.70  2.51  2.74

 18.  उड़ीसा  25.24  47.82  33.10

 19.  पंजाब  5.77  6.15  7.85

 20.  राजस्थान  9.99  9.52  13.01
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 4  5 ॥  2  3

 21.  सिक्किम  1.83  1.80  1.90

 22.  तमिलनाडु  22.44  23.00  27.11

 23.  शअ्रपुरा  3.99  4.20  4.51

 24.  उत्तर  प्रदेश  111.00  113.21  116.99

 25.  पश्चिम  बंभाल  11.70  17.50  25.80
 संच  वासित  क्षेत्र

 1.  अध्डमान  एवं  निकोबार  0.37  0.42  0.42

 दीव  समूह

 2.  चंडीगढ़  0.22  0.26  0.20

 3.  बादर  एवं  नगर  हवेली  0.27  0.42  0.35

 4.  दमन  एवं  दीव  --  0.00  0.01

 5.  दिल्ली  0.97  1.00  0.93

 6.  लक्षद्वीप  0.00  0.00

 7.  पांडिबेरी  1.02  1.60  1.44

 कुल  ..  55462...  67359 634
 केन्द्रीय  सेक्टर  33.40)  29.28  41.00

 कुल  जोड़
 .

 637.2778  637.27  1.84

 झमुसूचित  जातियों/प्रमुशुचित  जनजातियों  के  लिए  ब्ारक्षित
 पदों  का  होना

 1799.  भो  के०  डी०  सुल्तानपुरो  :

 क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 पद  पिछले  महीनों  से  रिक्त  पड़े  और

 कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 कक
 कोटियों

 रेलबे  में  अनुसूचित  जातिवों|अमुसूचित  जनजातियों  के  लिए  श्रेणी-वार  कितने  आरक्षित

 (८)  इनके  रिक्त  पड़े  रहने  के  क्या  कारण  हैं  और  सभी  रिक्त  पदों  को  भरने  के  लिए  कया

 रेल  मंत्रालय  के  राज्य  मन््त्रो  साधवराव  1-1-1989  को  विभिन्न
 में  अनुसूचित  जाति/अनुसूचित  जनजाति  के  कोटे  में  जो  कमी  रह  गई  है  वह  इस  प्रकार  है  :
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 भ्र्प  भर्तों  पदोन्नति

 झण०्जा०|  प्र०्ज०जा०  झण०्जा०|प्र>्जग्जा०

 ए  2  4  _

 बी  ग्रुप  बी  के  पद  सामान्यतया  ग्रुप  सी  से  पदोन्नति  द्वारा  भरे
 जाते  हैं  ।

 सी  2353  993  9038  17050

 डी  1564  4487  1974  4698

 वालों  को

 छोड़कर )

 (1)  कमी  होने के  कारण  नीचे  दिये  गये  हैं  :  -

 अनुसूचित  जाति/अनुसूचित  जनजाति  के  उम्मीदवारों  की  भर्ती/पदोन्नति  रेलों पर
 उपलब्ध  रिक्त  पदों  पर  की  जाती  है  तथा  उपलब्ध  रिक्त  स्थानों  के  50  प्रतिशत
 से  अधिक  पद  एक  साथ  अनुसूचित  जाति/अनुसूचित  जनजाति  के उम्मीदवारों  द्वारा

 नहीं  भरे  जा  सकते  ।

 पदोन्नतियों  के  मामले  में  उच्च  न्यायालयों/प्रशासनिक  अधिकरणों  आदि  के  ऐसे
 कई  अन्तरिम  आदेश  हैं  जिनमें  उन  कोटियों  में  जिनमें  आरक्षण  अनुसूचित  जातियों
 के  मामले  में  संवर्ग  के  15  प्रतिशत  तक  तथा  अनुसूचित  जनजातियों  के  मामले  में
 75  प्रतिशत  तक  पहुंच  चुका  रोस्टर  प्वाइंट  को  आगे  लागू  करने  से  रोक
 दिया  गया  है  ।

 3.  चूंकि  आरक्षित  पदों  के  पिछला  बकाया  का  हिसाब  40  प्वाइंट  रोस्टर  के  हिसाव
 से  लगाया  जाता  इसलिए  अग्रनयन  सिद्धांत  के  कारण  बकाया  पदों  में  वृद्धि  होती

 रहती  है  हालांकि  कई  कोटियों  में  अनुसचित  जातियों  के  लिए  निर्धारित  15
 शत  नथा  अनुसूचित  जनजातियों  के  लिए  73  प्रतिशत  का  कोटा  पहले  ही  पूरा
 कर  लिया  गया  है  ।

 4.  (i)  आरक्षित  पदों  के  पिछला  वकाया  में  वृद्धि  अपेक्षित  अहूंताएं'तथा  कुछ  तकनीकी
 और  संरक्षा  कोटियों  में  पदे  भरने  के लिए  अनुसूचित  जाति/अनुसू चित

 जाति  के  अनुभवी  उस्मीदवार/कमंचारी  उपलब्ध  न  होने  के  कारण  भी

 हुई

 (॥)  तथापि  भर्ती  ग्रेडों  में  भनुसचित  जाति/अनुसूचित  जनजाति के  उम्मीदवारों

 की  कमी  को  पूरा  करने  के  लिए  उपलब्ध  रिक्तियों  के  51  प्रतिशत की  सीमा

 के  प्रतिबंध  को  ध्यान  में  रखे  बिना  एक  विशेष  भर्ती  अभियान  चलाया

 गया
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 प्र  श्रपान  न  करने  वाले  यात्रियों  के  लिए  डिस्जे

 [  प्रमुवाद  ]

 1800.  श्री  बनवारी  लाल  पुरोहित  :

 क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  फरेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  विचार  हस  वर्ष  से  लम्बी  दूरी  की  रेलग्राड्टियों  में  धूम्रपान  न  करने  वाले
 यात्रियों  के  लिये  अलग  डिब्बे  लगाने  का  विचार

 यदि  तो  उन  रेलगाड़ियों  का  ब्यौरा  क्या  है  जिनमें  धूम्रपान  न  करने  वाले  यात्रियों

 हेतु  अलग  डिख्बे  लगाये

 क्या  इस  सम्बन्ध  में  कोई  परीक्षण  किया  गया  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 रेल  मन्त्रालय  के  राज्य  मंत्री  श्री  राव  :  से  प्रयोगात्मक  आधार  पर

 धूम्रपान  न  करने  वाले  व्यक्तियों  के  लिए  कुछ  गाड़ियों  में  दूसरे  दर्ज  का एक  सवारी  डिब्बा  चिह्नित  किया
 गया  इन  सवारी  डिब्बों  पर  धूम्रपान  निषेध  दर्शाने  वाले  बोर्ड  लगाये  गये  हैं  तथा  इस  सुविधा
 की  उपलब्धता  के  बारे  में  प्रचार  किया  गया  है  ।  इस  प्रयोग  के  परिणामों  की  समीक्षा  करने  के  बाद  हस
 सम्बन्ध  में  आगे  कारंवाई  की  जायेगी  ।

 झथिल  मारतोय  एसोसिएशन  द्वारा  प्रल्षिलत  सारतोय
 स्पाधिक  सेवा  गठित  करते  को  सांग

 1804.  भी  कम्तल  साथ  :

 क्या  विधि  झौर  स्थाय  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  अखिल  भारतीय  न्यायाधीश  एसोसिएशन  ने  सरकार  से  अखिल  भारत  आधार  पर

 एक  न्यायिक  सेवा  गठित  करने  हेतु  एक  कानून  बनाने  के  लिए  कार्यवाही  करने  का  अनुरोध  किया

 ओर

 यदि  तो  हस  सम्बन्ध  में  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 विधि  शोर  न्याय  मन््त्रो  घोी०  :  जी

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 प्रमुख  रेलवे  स्टेशनों  के  प्रबन्ध  को  सुव्यवस्थित  करमा

 1505.  श्रो  सोमनाथ  रथ  :

 क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  क्रपा  करेंगे  कि  :

 )  क्या  सम्पूर्ण  देश  में  प्रमुख  रेलवे  स्टेशनों  की  प्रबन्ध  व्यवस्था  में  सुधार  लाने  क ेलिए  कोई
 उपाय  करने  का  बिचार  और

 114...
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 नई  दिल्ली  रेलवे  स्टेशन  पर  भग  दड़  की  घटना  होते  के  बाद  जिसके  कारण  लोगों  की  मृत्यु
 हुई  इस  पहलू  पर  ध्यान  देने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  गये  हैं  ताकि  ऐसी  दुघंटनाओं  की  पुन  रावरत्ति

 रेल  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  माधव  राव  :  रेलवे  स्टेशनों  पर  प्रबन्ध
 संबंधी  कुशलता  में  सुधार  करना  एक  सतत  प्रक्रिया

 रेलवे  ने  नई  दिल्ली  स्टेशन  पर  सीढ़ियों  को  चोड़ा  अतिरिक्त  सीढ़ी  की  व्यवस्था
 करने  तथा  एक  ऊपरी  पैदल  पुल  का  विस्तार  करने  की  कारंवाई  शुरू  कर  दी  गाड़ियों  क ेआगमन  के

 लिए  निर्धारित  अपरिहाय॑  स्थिति  में  ही  बदले  जाते  हैं  और  यात्रियों  को  साव॑जनिक  सूचना
 प्रणाली  पर  इसके  बारे  में  पर्याप्त  चेतावनी  दी  जाती  यात्रियों  को  बिदा  करने  तथा  लेने  के  लिए  आने
 वाले  उनके  रिश्तेदारों  तथा  मित्रों  का  स्टेशनों  के  प्लेटफार्मों  में  प्रवेश  सीमित  किया  जा  रहा  पुलिस
 की  निगरानी  बढ़ाने  के लिए  पुलिस  की  संख्या  बढ़ाने  का  प्रस्ताव  है  |  बड़े  रेलवे  स्टेशनों  के  चारों  ओर
 नये  स्थानों  पर  अतिरिक्त  टमिनल  विकसित  करने  के  लिए  एक  मास्टर  प्लान  तंथार  किया  गया
 समय-समय  पर  स्टेशनों  पर  यातायात  के  स्वरूप  में  होने  वाले  परिवर्तन  की  आवश्यकताएं  पूरी  करने  के

 लिए  सर्देव  प्रयास  किए  जाते

 चलती  रेलगाड़ियों  में  प्रत्नाधिकृत  खाद्य  पदार्थ  विकेता

 )

 1806.  श्री  जगवीवा  ध्वस्यी  :

 क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  क्रपा  करेगें  कि  :

 क्या  सरकार  को  इस  बात  की  जानकारी  है  कि  विभिन्न  स्टेशनों  के  बीच  चलने  वाली

 सुपरफास्ट  रेलगाड़ियों  में  कुछ  अप्राधिक्त  खाद्य  पदार्थ  विक्रेता  खान-पान  वस्तुओं  की  बिक्री  करते
 और

 (@)  सरकार  ने  ऐसे  विक्रेताओं  और  ऐसी  पद्धति  के  लिए  उत्त  रदायी  अन्य  एजेंसियों  के  विरुद्ध
 अब  तक  क्या  कदम  उठाए  हैं  ?

 रेल  मंत्रालय  के  राज्य  मन्त्री  मायवराव  :  जी

 इस  संबंध  में  क्षेत्रीय  रेलें  अभियान  चलाती  1988-89  के  दौरान  38,057
 कृत  वेंडर  पकड़े  गये  थ ेओर  25,470  वबेंडरों  पर  मुकदमा  चलाया  गया

 सोठों  पर  झनाधिक्ृत  कम्जा

 थ्रो  जगदीश  पध्रवस्णी  :

 क्या  रेल  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  यह  पता  है  कि  दिल्ली  और  अन्य  बड़े  स्टेशनों  पर  पोर्टरों  तथा  अन्य
 स्थानीय  शरारती  तत्वों  द्वारा  रेलगाड़ियों  में  सोटों  पर  अनाधिक्ृत  रूप  से  कब्जा  कर  लिया  जाता  है
 और  बाद  में  वे  इन  सीटों  को  यात्रियों  को  उनसे  पैसा  लेकर दे  देते
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 कया  सरकार  को  इस  संबंध  में  दिल्ली  से  कुछ  शिकायतें  मिली  और

 यदि  तो  कुल  कितनी  शिकायतें  प्राप्त  हुईं  और  इस  प्रकार  की  घटनाओं  को  रोकने के
 हि  ए  सरकार  द्वारा  क्या  कदम  उठाए  जा  रहे  हैं  ?

 रेल  मन्त्रालय  के  राज्य  मरजो  माधदराव  :  और  जी  हाँ  ।

 1988  से  1989  के  दौरान  दिल्ली  में  असमाजिक  तत्वों  के  विश्द्ध  केवल  6
 शिकायतें  प्राप्त  हुई  इस  संबंध  में  अचानक  जांच  की  जाती  है।इस  कदाचार  प्लें  लिप्त  पाये  गये
 भारिकों  तथा  शरारती  लोगों  के  विरुद्ध  मुकदमा  चलाया  जाता  पकड़े  गए  लाइसेंप्तघासी  भारिकों  के

 लाइसेंस  भी  निलंवित  अथवा  रह  किए  जाते

 सोने  श्रौर  चांदो  की  तस्करी

 1808.  श्री  कमला  प्रसाव  राबत  :

 क्या  वित्त  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  इस  बात  की  जानकारी  है  कि
 समुद्री  मार्ग  के  जरिए  विदेशो ंसे  और

 चांदी की  भारी  पैमाने  पर  तस्क  री  हो  रही

 यदि  तो  इस  वर्ष  के  दोरान  तस्करों  से  कितने  मूल्य  का  सोना/चांदी  जब्त  किया
 और

 उनके  विरुद्ध  क्या  कायंवाही  की  गई  ?

 बित्त  मस्त्रालय  में  राजस्व  विभाग  में  राज्य  मन्त्रो  के०  :  हां  ।

 (@)  चालू  वर्ष  की  17  जुलाई  तक  की  अवधि  के  दौरान  सीमा  शुल्क  प्राधिकारियों  द्वारा

 पकड़े  गए  सोने  और  चांदी  की  म।त्रा  और  उनका  मूल्य  इस  प्रकार  है  :--

 (  कि०  ग्रा०  में  )  (  करोड़  रुपयों  भ्न  )

 सोना  5250  166.47

 चांदी  34222  22.84

 अनन्तिम

 तस्करी  की  गतिविधियों  में  ग्रस्त  पाए  गए  व्यक्तियों  विभागीय  कार्रवाई  में  दण्ड  देने
 के  गिरफ्तार  किया  जाता  है  और  उपयुक्त  मामलों  में  उनके  खिलाफ  न्यायालयों  में  मुकदमे
 चलाये  जाते  हैं  । यदि  आवश्यक  समझा  जाता  हो  विदेशी  मुद्रा  संरक्षण  ओर  तस्करी-निवारण

 1974  के  उपबंधों  के  अन्तर्गत  उनको  नजरबन्द  भी  किया  जाता  है  ।

 इण्टर-बेंक  काल  मनी  प्राकिट

 ]
 1810.  डा०  बी०  एल०  झेलेश  :

 क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
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 कया  वाणिज्यिक  बैंक  बैंक  काल  मनी  माकिट  मेंਂ  भारी  लाभ  कमाने  के

 तीय  रिजवं  बैंक  की  निजी  पुनवित्त  पोषण  सुविधाओं  का  उपयोग  कर  रहे

 कया  मनीਂ  के  ब्याज  की  दर  में  वृद्धि  हुई  यदि
 तो  कितने  प्रतिशत  वृद्ध

 हुई

 क्या  भारतीय  रिजर्व  बेंक  का  काल  मनी  माकिटਂ  पर  तथा  अस्पत्र  कोई
 नियन्त्रण

 यदि  तो  किस  प्रकार  का  ओर  किस  सीमा  तक  नियन्त्रण

 (2)  यदि  भारतीय  रिजवं  बैंक  द्वारा  कोई  नियन्त्रण  नहीं  रखा  जाता  तो  नियन्त्रण  न  रखे

 जाने  के  क्या  कारण  और

 स्थिति  में  सुधार  करने  के  लिए  क्या  उपाय  करने  का  विचूर  है  ?

 वित्त  मन्त्रालय  में  क्प्राथिक  कार्य  विभाग  में  राज्य  मन््त्री  एडम्रार्डो
 तीय  रिजवं  बेंक  ने  सूचित  किया  है  कि  यदि  वाणिज्यिक  बैंक  भारतीय  रिजवं  बैंक  के  पुनवित्तपोषण
 सुविधाओं  का  उपयोग  कर  रहे  हैं  तो  उन्हें  मार्कटਂ  में  ऋण  देने  की  अनुमति  प्रदान  नहीं  की  जाती

 है  ।  यह  आदेश  ओर  आपाती  पुतवित्तपोषक  पर  लागू  होता
 वित्तीय  वर्ष  के  श्रन्त  में  कुछ  बेकों  द।रा  इन  पुनवितपोक्षाम्न  सुविधाओं  का  उप्रध्रोश्न  और

 साथ  ही  उनके  द्वारा  मार्केटਂ  में  ऋण  देने  की  सूचना  प्राप्त  हुई  ऐसे:बेंकों'को  सार्केट
 में  ऋण  देने  का  कायं  बन्द  करने  की  चेतावनी  दी  गई  भारतीय  रिजवं  बँंक  के  अनुसार  इस  शर्त  का
 अब  सभी  बेकों  द्वारा  निष्ठापूवंक  पालन  किया  जा  रहा  है  ।

 भारतीय  रिजवं  बंक  द्वारा  मनीਂ  के  लिए  निर्घारित  की  गई  10  प्रतिशत  वाधिक
 ब्याज  की  अधिकतम  सीमा  को  ।  1989  से  वापस  लिए  जाने  के  फलस्वरूप  |  1989  के
 तत्काल  पश्चात  मनी  मार्केटਂ  की  ब्याज  को  दरों  में  तेजी  स ेउछाल  आया  ।  यह  सूचित  किया  गया

 है  कि  1999  के  अन्तिम  सप्ताह  में  काल  मनी  मार्केट  की  ब्याज  दरें  30  से  34  प्रतिशत  के  स्तर
 तक  पहुंच  गई  ।  परन्तु  इसके  पश्चात  इन  दरों  में  गिरावट  आई  ।  अब  बाजार  स्थिर  हो  गया  है  और  ब्याज
 दरें  बाजार  में  निधियों  की  मांग  तथा  आपूर्ति  के  अनुसार  हैं  ओर  ये  दरें  घटकर  10  से  ।  प्रतिशत  के
 सामान्य  स्तर  पर  आ  गई  हैं  बल्कि  कुछ  दिवसों  पर  5  से  6  प्रतिशत  की  निम्न  दर  तक  घट  गई

 से  भारतीय  रिजबं  बेक  ने  मनी  मार्कट  लिश्षतों  को  नकदी  निधि  भ्रदान  क
 रने

 के  लिए
 स-कारो  क्षेत्र  के  बैंकों  एवं  वित्तोय  संस्थाओं  के  सहयोग  से  1988  में  डिस्काउन्ट  एण्ड

 नेंस  हाउस  आफ  इंडिया  लि०ਂ  एफ०  एच०  आई०  )  की  स्थापना  की  डो०एफ०एच०आई०

 काल  मनी  निधियों  की  मांग  और  आपूर्ति  में  संतुलन  स्थापित  करके  मनी  मार्कट  में  स्थिरता  लाने  की

 भूमिका  निभा  रहा  डी०  एफ०  एच०  आई०  के  182  दिन  के  राजकोषीय  बिलों  और  वाणिज्यिक

 बिलों  पर  भारतीय  रिजवं  बैंक  ने  उसे  पुनवित्त  पोषण  की  सुविधा  प्रदान  को  है  तथा  भारतीय  रिजर्व  बैंक

 डी०  एफ०  एच०  आई०  के  माध्यम  से  मनी  मार्कट  को  प्रभावित  करता  डो०  एफ०  एच०  आई०  के

 परिचालनों  से  काल  मनी  मार्कट  की  दरें  प्रभावित  की  जा  सकती  नये  मनी  माकट  लिखतों  अर्थात

 1  दिन  के  राजकोषीय  बिल  शुरू  करके  बंक  सर्टिफिकेटों  तथा  वाणिज्यिक

 कागजातों  आदिसे  ओर  वतंमान  लिखतों  अर्थात  बिलों  को  पुनर्भुनाई  द्वारा  बाजार  का  विस्तार  किए

 जाने  से  यह  आशा  को  जाती  है  कि  एक  विहित  आधार  वाले  मनी  मार्कठ  का  आविशरयि  होगा  ।
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 विदेशों में  स्पुशुप्नल  फण्ड

 1811.  डा०  बो०  एल०  शेलेश  :

 क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  क्ृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  विदेशों  में
 स्यूचअल  फण्डों  को  कुछ  समय  के  लिए  निजी  क्षेत्र  में  लगाने

 का  निर्णय  किया

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण

 स्टेट  बैंक  आफ  इंडिया  द्वारा  अमरीका  में  चलाए  गए  मेग्नमਂ  तथा  अगस्त

 1988  में  अमरीका  में  ही  चलाए  गए  ग्रोथ  फण्डਂ  के  अन्तगंत  कुल  कितनी  धनराशि  एकत्र

 हुई
 क्या  इन  फण्डों  की  घनराशि  को  भारत  भेज  दिया  गया  और

 (3)  यदि  तो  इन  फण्डों  की  धनराशि  का  किस  रूप  में  प्रयोग  किया  गया  है/किया  जा 43.  9
 रहा  है  !

 वित्त  सन््त्रालय  में  प्राथिक  कार्य  विभाग  में  राज्य  मन्त्रो  एडप्रार्डो  :  निजी
 संस्थापन  आधार  पर  एक  अपतटीय  निधि  की  स्थापना  करने  के  भारतीय  स्टेट  बैंक  के  प्रस्ताव  को
 कार  ने  हाल  हो  में  अनुमोदन  प्रदान  किया  है  ।

 निजी  स्थापन  आधार  पर  अपतटीय  निधि  की  स्थापना  के  निम्नलिखित  लाभ  हैं  :--

 (3)  प्रचालन  पूर्व  कम  खर्च  और

 (ii)  निधि  की  स्थापना  कम  समय  में  तथा  स्टाक  एक्सचेंज  में  उनके  शेयरों  को  सूचीबद्ध
 किए  बिना  ही  की  जा  सकती  है  |

 से  (2)  भारतीय  स्टेट  बैंक  ने  संयुक्त  राज्य  अमेरिका  में  अपनी  भारतीय  मेग्नम  निधि  की

 अभी  शुरूआत  नहीं  की  प्रत्यावतंन  का  अभी  प्रश्न  ही  नहीं  भा  रत  यूनिट  ट्रस्ट
 द्वारा  विदेशों  में  शुरू  की  गई  भारत  संवर्धन  निधि  के  अन्तगंत  600  लाख  अमरीकी  डालर  की  कुल  राशि

 एकत्रित  हुई  थी  ।  निधि  से  भारतीय  यूनिट  को  440  लाख  अमरीकी  डालर  पहले  ही  प्रत्यावतंन  कर  दिए
 भारतीय  यूनिट  ट्रस्ट  ने  इस  राशि  को  हक्विटी  परिवर्तनीय  बन्धपत्रों/ऋणपत्रों  जेसी  विभिन्न

 प्रतिभूतियों  में  निविशित  कर  दिया

 दिल्ली  से  केरल  तक  विशेष  प्रोष्मकालोन  रेल  गाड़ियां  चलाना

 1816.  थी  पो०  ए०  एंटनो  :

 क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  फी  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  रेलवे  विभाग  को  दिल्ली  से  केरल  तक  विशेष  पग्रीष्मकालीन  रेलगाड़ियां  चलाने  के

 लिए  कोई  अभ्यावेदन  प्राप्त  हुआ

 यदि  तो  कितनी  विशेष  ग्रीष्मकालीन  रेलभाड़ियां  चलाई
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 क्या  ये  रेलगाड़ियां  गर्मियों में  अत्यधिक  भीड़-भाड़  को  देखते  हुए  पर्याप्त  और

 यदि  तो  और  अधिक  रेलगाड़ियां  प्रारम्भ  न  किए  जाने  के  क्या  कारण  हैं  ?

 रेल  मम्त्रालय  के  राज्य  मम्त्री  माधवराव  :  हां  ।

 कोई  नहीं  ।

 प्रश्न  हीं  उठता  ।

 विशेष  गाड़ियों  का  कोई  औचित्य  नहीं  पाया  गया  था  ओर  प्राप्त  अतिरिक्त  यातायात
 को  नियमित  गाड़ियों  द्वारा  सम्हाला  गया

 केरल  को  एडामलयार  परियोजना  में  पड़ी  दरारों  को  जांच

 1817.  भरी  पो०  ए०  एम्ठनी  :

 क्या  जल  संसाधन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  केरल  में  एडामलयार  सिंचाई  परियोजना  में  दरारें  पड़ने  की
 कारी

 क्या  इन  दरारों  से  परियोजना  क्षेत्र को कोई  खतरा  और

 यदि  तो  सरकार  द्वारा  इस  मामले  में  क्या  कारंवाई की  गई  है  ?

 जल  संसाधन  मंत्रालय  के  राज्य  संत्री  तथा  संसदीय  कार्य  संत्रालय  में  राज्य  मस्ती  एम०
 एम०  जेकब  )  :  से  सूचना  एकत्र  की  जा  रही  है  और  सभा  पटल  पर  रख दी  जाएगी  ।

 पोजनान  प्रस्तर्राष्ट्रीय  व्यापार  मेला

 1818.  श्री  लक्ष्मण  मलिक

 श  क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  क्रपा  करेंगे  कि  :

 क्या  भारत  ने  गत  जून  में  पोलेंड  में  मायोजित  पोजनान  ध्यापार  मेले  में  भाग  लिया
 ”

 और

 )  यदि  तो  इस  पर  कितना  खर्चा  हुआ  और  इस  मेले  में  कितनी  राशि  का  व्यापार
 किया  गया  तथा  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ?  ।

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  प्रिय  रंजन  वास  मुंशी  )  :  हां  ।

 मेले  पर  लगभग  12.00  लाख  रुपये  का  खर्च  मेले  में  भाग  लेने  वालों

 से  प्राप्त  रिप  के  अनसार  उन्होंने  9.47  करोड़  रुपये  के  व्यापार  के  लिए  बातचीत  की  ।  यह  जिन
 मदो ंके  लिए  थी  वे  हैं--पावर  स्टेपर  फ्लापी  इलेक्ट्रानिक

 |  दुपहिए  पावर  खाद्य  रसायन/रंजक/सगंध  तेल/बूटियां,  फेब्नि
 Le  सिलाए  डेनिम  तथा  रेशम
 ॥
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 भारंतोये  ब्यापार्र  मेला  प्राधिकर भ॑  का  प्रस्तेर्शसंट्रौप  स्यापार  मेले  में
 भाग  लेने  का  प्रस्ताव

 1819.  भो  लक्ष्मण  ललिक  :

 क्या  बाणिण्य  मंत्री  यह  बताने  की  करेंगे  कि  :

 क्या  भारतीय  व्यापार  मेला  प्राधिकरण  का  विदेश  में  आयोजित  अस्तर्राष्ट्रीय  व्यापार  मेले

 में  भारत  द्वारा  भाग  लेने  का  कोई  प्रस्ताव

 यदि  तो  ऐसे  अन्तर्राष्ट्रीय  व्यापार  मेलों  का  ब्यौरा  कया

 इन  व्यापार  मेलों  में  भाग  लेने  का  मुख्य  उद्देश्य  क्या  और

 इन  व्यापार  मेलों  में  कौन-कौन  सी  मुख्य  वस्तुएं  प्रदर्शित  की  जाएंगी  ?

 वाणिज्य  मम्श्रालय  में  राज्य  मस्त्री  प्रिय  रंजन  दास  मुंशी  )  :  हां  ।

 एक  विवरण  संलग्न

 विदेशों  में  आयोजित  होने  वाले  ब्यापार  मेलों  में  सहभागिता  का  मुख्य  उद्देश्य  भारत  की
 वैज्ञानिक  तथा  प्रौद्योगिकी  क्षमताओों  को  संयुक्त  उद्यमों  के  लिए  अवसरों  का

 पता  लगाना  और  नये  व्यापार  सम्पर्क  स्थापित  करना  है  ।

 इन  मेलों  में  प्रदर्शित  की  जाने  वाली  प्रमु  मदों  में  शामिल  सभी  प्रकार  की

 मध्यम  जो रे  भारी  मशीन  कम्प्यूटर  क्लोदिग/फर्निशिंग  चमड़े  का  संसाधित
 उपभीक्ता  आटो  पुर्जे  तथा  सहायक  ट्रान्समिशन  प्लास्टिक

 आफिस  तथा  दूर  संचार  उपस्क  आदि  ।

 विवरण

 वर्ष  1989-90  के  दोरान  विदेशों  में  होने  वाले  मेलों  में  सहभागिता  के
 लिए  ट्रेंड  फेयर  अथारिटी  आफ  इंडिया  का  कार्य  क्रम

 तनमन  मनन  न  माता कार  न  निनननन-नन  ॑ननगभगतनन--+-नन+««न

 ऋ०  सं ०  नेता  भादि  का  ताम
 समर मानकर पा  पाक  गा  दम  पाक  कक  कक  गक  कण्णपिक्रयाा

 “)

 पोजनान  अन्तर्राष्ट्रीय  पोलैंड

 2...  वीलिग  अन्तर्राष्ट्रीय  चोन  ।4  -23

 3...  दार्मश्क  अन्त॑र्राष्ट्रीय  सीरिया  28  अगस्त  से

 4...  तैहरान  अन्तर्राष्ट्रीय  इरान

 5.  नैरोबी  अन्तर्राष्ट्रीय  औद्योगिक  प्रदर्शनी  26-30



 6  1911  लिखित  उत्तर

 1  2

 6.  ओवरसीज  आयात  पार्टनस  फार  बलिन  आर०  जी०  )
 27--30  1989

 7.  बगदाद  अन्तर्राष्ट्रीय  ईराक  |  15  1989

 8.  अन्तर्राष्ट्रीय  हां  वेयर  तथा  हाउसवेयर  बरमिघम
 21--  24  1990

 9.  अन्तरष्ट्रीय  स्प्रिग  बरमिघम  5  से  9  1990

 10.  कड़ना  अन्तर्राष्ट्रीय  नाइजी  10--  17  1990

 11...  अन्तर्राष्ट्रीय  स्प्रिग  फेयर  दुबई  ए०  27  फरवरी  से  10  1990

 12.  लेपजिंग  स्प्रिग  जी०  डी०आर०  11--17  1990

 13.  केरो  अन्तर्राष्ट्रीय  1990

 14.  वेलेंध्िया  अन्तर्राष्ट्रीय  1990

 विदोधो कृत  बस्त्र  सेले

 2.

 3  ध्ही

 क्लोदिंग  वस्त्र  इस्टरस्टोफ-अन्तर्राष्ट्रीय  ब्यापार  फ्रेंकफुतं  आर०  जी०  ),

 अन्तराष्ट्रीय चमड़ा अप्रैल आस्ट्रेलिया आटो मैकेनिका अप्रैल 29, मई 2, 9 स्टार मई आस्ट्रेलिया की अन्तर्राष्ट्रीय इंजीनियरी 3। अगस्त 4, नेशनल शो फेयर आफ अगस्त नेशनल हार्डवेयर यू» एस० प्रेट-ए-पोर्टर डू-फेमिनिन 2-5, ई० एम० ओ० एफ० आर० 20,
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 10.  सोमान टू  विश्व  16--19,  1989

 11.  मशीन  89  आठवी  एशियाई  अ्तर्राष्ट्रीय
 26--29,  ।989

 12.  इन्टरकामा  1989

 12.  अनुगा  -  खाद्य  एफ०  आर०
 16  --  20,  1989

 14.  ६9  एफ०  आर०  जी०

 16--20,  1989

 15...  .  क्लोथिग  क्त्रों  के  लिए  इन्टरस्टाफ  अन्तर्राष्ट्रीय  एफ०  आर०

 अक्तूबर  3  ।,  नवम्बर  2,  1989

 16.  के  “89”  एफ०  आर०  नवम्बर  2--9,  1989

 17  गारमट  विनिर्माण  उद्योग  का  इन्टरस्टाफ  एरिया--अन्तर्राष्ट्रीय  व्यापार  हांगकांग
 15---1  0,  1989  89

 फंशन  व्यापार  22--26,  1989

 19.  घर  ५व  घरलू  वस्त्रो  का  हो  मटेक्सट।इल  अन्तर्राष्ट्रीय  ब्यापार

 एफ०  आर०  7--  20,  1990

 20.  डोमाटक्स  एफ०  आर०  1990

 21.
 ह

 नशनल  वराइटी  मचंनढाइन  यू०  एस ०  फरवरी  20,  1990

 22.  प्रंट-ए-पार्ट  र  ड्यू  फेमिनिनन  15-19,  1990

 23.  अन्तर्राष्ट्रीय  हाडवेघर  एफ०  भार०  भा  5---४,  1990

 24.  सीबट  एफ०  आर०  21  --28,  1990

 25.  फुढेक्स
 1990

 26.  फंबरेक्स  यू  ०  क े०,  1990

 मारतोय  प्रदर्शानियां

 1...  भारतोय  1989

 2,  भारतीय  26,  फरवरी  2,  1990

 3.  भारतीय  सोवियत  1990
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 योजना

 1822.  भ्रो  हरिहर  सोरग  :

 क्या  विल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  संशोधित  मूल्य  संवधित  कर  योजना  एक  राजस्व  घटाने

 वाली  योजना  सिद्ध  हुई

 यदि  तो  इस  योजना  के  असफल  होने  के  क्या  कारण  और

 गत  वर्ष  इस  योजना  को  लागू  करने  के  परिणामस्वरूप  सरकार  को  कितने  राजस्व  का
 घाटा  हुआ  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  राजस्व  विमाग  में  राज्य  मंत्रो  ए०के०  राजस्व  संतुलन
 को  निश्चित  करने  के  उद्देश्य  से  1986  के  बजट  में  मॉडवेट  योजना  लागू  करने  के  साथ-साथ  अन्तिभ  उत्पाद
 पर  शुल्क  बढ़ा  दिया  गया  था  ताकि  शुल्क  प्रदत्त  निविष्टियों  पर  दिए  जा  रहे  मृजरे  को  संतुलित  किया
 जा  वर्ष  1987  के  बजट  में  कतिपय  ऐसी  म॒दों  के  संबंध  में  अन्तिम  उत्पाद  पर  शुल्क  में  कुछ  वृद्धि
 की  गयी  थी  जिनमें  पूव॑वर्ती  वर्ष  के दौरान  मॉडवेट  के  अधीन  दिए  गए  मुजरे  की  रकम  ठस  रकम  से

 कहीं  अधिक  थी  जिसके  बारे  में  आरम्भ  में  अनुमान  लगाया  गया  वर्ष  1988  के  बजट  में  मॉडबेट
 योजना  में  संस्थाओं  के  रूप  में  कुछेक  जिन्सों  के  सम्बन्ध  में  उत्पादन  शुल्क  की  दरों  को  युक्ति-युक््त
 बनाया  गया  इस  प्रकार  सरकार  समय-समय  पर  सुधारात्मक  कदम  उठाती  रही  अतः  यह
 नहीं  कहा  जा  सकता  है  कि  यह  स्कीम  असफल  हो  गयी  है  अथवा  राजस्व  की  हानि  हुई  विगत
 वित्तीय  वर्ष  के  दोरान  18089  करोड़  रुपए  के  बजट  अनुमानों  की  तुलना  में  कुल  18739  करोड़  रुपए
 का  केन्द्रीय  उत्पादन  शुल्क  वसूल  किया  गया  था  ।

 पंजाब  में  राजस्व  को  वसूलो

 1823.  श्री  कमल  चोधरो  :

 क्या  वित्त  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 केन्द्रीय  कर  के  अधीन  वर्ष  1986-९7,  7-88  और  1988-89  के  दौरान  पंजाब
 से  कुल  कितना  राजस्व  वसूल  किया  ओर

 ॒
 इसी  अवधि  के  दोरान  प्रत्येक  कर  की  राशि  में  से  पंजाब  को  कितनी  घनराशि  लौटाई

 गई

 वित्त  मन््त्रालय  में  राजस्व  विमाग  में  राज्य  मम्त्रो  ए०  के०  :  पंजाब  से
 1986-87,  1987-88  तथा  1988-89  के  प्रत्येक  केन्द्रीय  कर  के  अन्तगंत  कुल  इकट्ठा  किया
 गया  राजस्व  इस  प्रकार  है
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 रुपयों  में )

 409.52  455.24  9

 केन्द्रीय  उत्पाद  शुल्क*  369.28  409.52  455.24

 सीमा  शुल्क*  55.08  _  0.05%¢

 घन  कर  4.83  2.67  3,20%#%

 व्यय  कर  न
 न्+  0.21**

 सम्पदा  शुल्क  0.58  0.30  45.72%*

 दान  कर  0.30  0.30  165.77**

 निगम  कर  38.62  49.25  भी  शामिल

 आयकर  84.79

 +चण्डी गढ़  समाहर्तालय  की  वसूलियों  में  हिमाचल  प्रदेश  एवं  जम्मू  व  कश्मीर  भी  शामिल  हैं  ।

 आंकड़ों  में  हिमाचल  प्रदेश  तथा  चण्डीगढ़  की  1988  से  1988  तक  की

 वसूलियां  भी  शामिल  हैं  ।

 1986-87,  1987-88  तथा  1988-89  के  दोरान  पंजाब  प्रत्येक  कर  के  अन्सगंत
 वापस  की  गई  राशि  निम्न  प्रकार  है  :---

 रुपयों  में  )

 1986-87_  1987-88  1988-89  8-89

 मूल  उत्पाद  शुल्क  61.18  66.19

 ः

 75.37

 बिक्री  कर  के  बदले  में
 गतिरिफ्त  उत्पाद  शुल्क  39.28  44.28  47.20

 आयकर  37.66  44.97  48.08

 सम्पदा  शुल्क  0.17  0.01  0.13

 विशासापत्तनम-हैव राबाद  सा्ग  पर  अतिरिक्त  रेलगाड़ियां  चलाना

 1827.  करी  सोडे  रसेया  :

 क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  क्रपा  करेंगे  कि  :

 क्ष्या  यात्रियों  की  बढ़ती  हुई  मांग  को  पूरा  करने  के  लिए  अतिरिक्त  रेलयाड़ियां  चलाने  पर
 विशाखापत्तन  म-हैद  राबाद  रेल  मार्ग  और  बोधम  और  गोदावरी  एक्सप्रेस  रेलगाड़ियों  में  और  डिब्बे  जोड़ने
 का  विचार
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 (wm)

 यदि  वो
 तत्संबंधी  ब्योरा  क्या

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 रेल  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्रो  माधवराव  :  जी  नहीं  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 यातायात  के  मोजूदा  स्तर  के  लिए  मौजूदा  सेवाएं  पर्याप्त  समझी  जाती

 ईराक  के  साथ  व्यापार

 1831.  श्रो  हरिहर  सोरन  :

 क्या  वाणिण्य  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 व्यक्त  की

 यदि  तो  भारत--ई  राक  व्याप(र  के  विस्तार  लिए  किन  नए  क्षेत्रो ंका  पता  लगाया
 गया  और

 व्यापार  के  विस्तार  के  बारे  में  व्ष  1989-20  के  लिए  दोनों  देशों  के  कार्यक्रमों  का

 वाणिज्य  भन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  प्रिय  रंजन  दास  मुंशी  )  :  से  भारत  तथा
 ईराक  दोनों  द्विपक्षीय  आ्थिक  संबंधों  को  और  आगे  बढ़ाने  के  लिए  उत्सुक  उत्पाद  निर्यातों  के  क्षेत्र
 में  इंजीनियरी  लौह  अयस्क  आदि  के  निर्यात  के  लिए
 निश्चित  सम्भावनाओं  का  पता  लगाया  गया  परियोजनाओं  कक  क्षेत्र  सिविल  निर्माण

 औद्योगिक  पुनरनिर्माण  तथा  परामर्शी  सेवाओं  और  प्रचालन  तथा  रख-रखाव  संविदाओं
 की  संभावनाएं  ईराक  क॑  साथ  व्यापार  तथा  वाणिज्यिक  सहयोग  बढ़ाने  के  उद्देश्य  भारत
 निर्दिष्ट  सामान  के  निर्यात  को  सुकर  बनाने  क॑  लिए  ईराक  को  वाणिज्यिक  ऋण  प्रदान  किया  गया
 इस  दिशा  में  किए  गए  अन्य  उपायों  में  शामिल  हैं--संयुक्त  आयोग  के  मंच  पर  सरकार  से  सरकार  स्तर

 पर  विचार  व्यापार  मेलों  तथा  प्रदर्शनियों  में  संबंधित  इराकी  संगठनों  के  साथ

 संबिदाएं  करने  के  लिए  भारतीय  कंपनियों  को  आदि  ।

 प्रमतसर-विललो  रेल  लाइन  का  विद्युतोक रण

 1832.  भ्री  गुरूदास  कासत  :

 कया  रेल  मंत्रो  यह  बताने  की  करेंगे  कि  :

 कया  रेल  विभाग  ने  अमृतसर-दिल््ली  सेक्शन  के  बीच  रेल  मार्ग  का  विद्युतीकरण  करने  की

 आवश्यकता  क॑  बारे  विचार  किया  और

 (|)  यदि  तो  यह  कार्य  कब  तक  आरंभ  किये  जाने
 की

 संभावना  है  ?

 रेल  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  माघवराव  बोर  थी  केवल

 ..__  ःः  2
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 दिल्ली  -  लुधियाना  खण्ड  का  विद्युतीकरण  विधाराधोन  इस  परियोजना  को  स्वीकृति
 प्रदान  करने  के लिए  योजना  आयोग  को  लिखा  गया  है  ।

 संयुक्त  राज्य  ध्म्रोका  के  साथ  व्यापार

 1834.  डा०  कृपासि+घु  मोई  :

 क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण

 31  1989  को  स्थिति  क्या  और

 संयुक्त  राज्य  अमरीका  के  ब्यापार  असंतुलन  को  कम  करने  हेतु  क्या  कदम  उठाए
 गए  हैं  ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  राज्य  मन्त्नो  प्रिय  रंजन  दास  संशी  )  से  वर्ष  198  "+87

 से  भारत  का  संयुक्त  राज्य  अमरीका  के  साथ  व्यापार-संतुलन  अनुकूल  रहा  वाणिज्यिक  जानकारी

 एवं  अंक  संकलन  कलकत्ता  द्वारा  रखे  गए  आंकड़ों  के  अनुसार  ।  1988  से
 3।  1989  तक  की  अवधि  में  संयुक्त  राज्य  अमरीका  को  3735.1  :  करोड़  रुपए  के  निर्यात  का

 अनुमान  लगाया  गया  जबकि  संयुक्त  राज्य  अमरीका  से  आयात  का  अनुमान  3181.37  करोड़
 रुपए  इस  प्रकार  व्यापार  में  553.74  करोड़  रुपए  की  बेशी  प्राप्त  हुई  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 केरल-तमिलतादु  इलायची  उत्पादक  ऐसोसिएशन  का  ससाला  बोड़  से  ध्नुरोध

 1835.  श्रो  बक्कमस  पुरुषोत्त मन  :

 कया  वाणिज्य  मंत्री  यह  बसाने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केरल  तमिलनाडु  इलायची  उत्पादक  ऐसोसिएशन ने  मसाला  बोड  से  इलायची

 खरीदने  ओर  उसका  उचित  मूल्य  निर्धारित  करने  का  अनुरोध  किया  है  क्योंकि  निजी  व्यापारियों  द्वारा

 निर्धारित  मूल्य  ही  में  उतार-चढ़ाव  होता  है  और  कभी-कभी  मूल्य  बहुत  ही  कम  होते  ओर

 यदि  तो  उसके  संबंध  में  क्या  कार्यवाही  की  गई  ?

 बाणिक्य  मम्त्रालय  में  राज्य  भम्त्रो  प्रिय  रंजन  वास  मुंशी  )  :  हां  ।

 अनुरोध  स्वीकार  नहीं  किया  जा  सकता

 केरल  में  कंप्यूटर  द्वारा  भ्रारक्षण

 1836.  श्री  वक््कस  पुरुषोत्त मन  :

 क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  त्रिवेन्द्रम  में  कंप्यूटर  द्वारा  रेल  टिकट  आरक्षण  सुविधा  शुरू  की  जानी
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 यदि  तो  नई  प्रणाली  को  कब  से  कार्यरूप  दिए  जाने  की  आशा  भौर

 क्या  केरल  में  कुछ  और  स्टेशनों  पर  कंप्यूटर  द्वारा  आरक्षण  प्रणाली  शुरू  करने  का  कोई
 प्रस्ताव  है  और  यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्या  है  ?

 रेल  समत्रालाप  के  राज्य  मन्त्रो  माधवराव  :  हां  ।

 के
 इस  प्रणाली  की  1991  तक  कार्य  करने  की  संभावना  है  बशरतें  कि  घन  उपलब्ध

 केरल  में  किसी  अन्य  स्टेशन  पर  आरक्षण  प्रणाली  कम्प्यूटरीकृत  करने  का  फिलहाल  कोई
 प्रस्ताव  नहीं  है  ।

 एर्णाकुलम  धोौर  विवेन्द्रम  में  दोहरे  रेल  लाइन  बिछ्यावा

 1837.  प्रो०  पी०  जै०  क्रुरियन  :

 क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  करेंगे  कि  :

 क्या  एर्णाकुलम  और  त्रिवेन्द्रम  के  बीच  दोहरी  रेल  लाइन  बिछाने  का  कार्य  प्रगति  पर

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  और

 यह  कार्य  कब  तक  पूरा  किए  जाने  को  सम्भावना  है  ?

 रेल  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्रो  माधवराव  :  जी  हां  ।

 एलेप्पी  के  रास्ते  एणकुलम  और  कायनकुलम  (100  कि०  के  बीच  वेकल्पिक  बड़ी
 लाइन  संरेखण  तथा  कायनकुलम-तिरूवनन्तपुरम  दोहरीकरण  (166  कि०  के  के  रूप  में

 कायनकुलम  तथा  कोललम  के  बीच  दोहरी  लाइन  बिछाना  (41  कि०  |

 एलेप्पी  लाइन  (57  पहले  ही  पूरी  हो  गई  है  तथा  हसे  यात्री

 यातायात  के  लिए  89  तक  खोले  जाने  की  आशा  एलेप्पी-कायनकुलम  नयी  लाइन

 (43  पर  काय॑  चालू  है
 तथा  1991-92  तक  इसके  पूरा  हो  जाने  की  आशा  है  बशतें  कि

 संसाधन  उपलब्ध  हों  ।  कायनकुलम-कोललम  (41  के  बीच  दोहरी  लाइन  बिछाने  का  काम

 1989-00  के  रेलवे  बजट  में  अनुमोदित  कर  दिया  गया  है  और  इस  काय॑  में  पर्याप्त  प्रगति  होने  पर

 कोल्लम  तथा  तिखूवनन्तपुरम  के  बीच  दोहरी  लाइन  बिछाने  का  कार्य  अनुमोदित  किया  आठवीं

 तथा  नौवीं  योजना  अवधियों  के  दौरान  इनके  पूरा  हो  जाने  की  आशा

 मसालों  के  सृल्य  गिरासा

 1838.  प्रो०  पी०  जे०  क्ुरियन  :

 कया  वाणिज्य  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  पिछले  तीन  वर्षों
 के

 दौरान  भारत  में  पैदा  होने  वाले  प्रमुक्ष  मसालों  के  मूल्यों  में

 गिरावट  आयी

 यदि  तो  इसके  मुख्य  कारण  क्या
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 मूल्यों  में  गिरावट  को  रोकने  के  लिए  किये  गये  उपायों  का  ब्योरा  क्या

 क्या  म्  ल्यों  में  गिरावट  हो  जाने  से  उत्पादकों  ने  बड़े  पैमाने  पर  अन्य  फसलें  उगाना  शुरू
 कर  दिया  भोर

 (2)  यदि  तो  तत्संबंधी  तथ्य  कया  है  ?

 बालिज्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  प्रिय  रंजन  दास  भुंगी  )  :  से  देश  में  उगाये
 जाने  वाले  प्रमुख  मसाले  हैं  लाल  अदरक  तथा  घनिया  ।  प्रवृत्ति  से  पता
 चलता  है  कि  वर्ष  1987  में  मसालों  की  कीमतों  में  भारी  वृद्धि  हुई  और  ये  कीमतें  1988  के  अन्त  तक
 असमान्य  रूप  से  ऊंची  रही  ।  परन्तु  1989  के  दौरान  काली  मिर्च  को  छोड़कर  अन्य  मसालों  का  बेहतर
 उत्पादन  होने  के  कारण  कीमतें  कुछ  कम  हुई

 और  (४)  ऐसा  प्रतीत  नहीं  होता  कि  हाल  में  प्रमुख  मसानों  की  खेती  के  बदले  अन्य
 फसलों  की  खेती  प्रारम्भ  की  गई

 केरल  में  रेलवे  स्टेशनों  का  दर्जा  घटाया  जाना

 1839.  श्री  बी०  एस  विजयराघवनत  :

 कया  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  दक्षिण  रेलवे  के  मढुरे  डिवीजन  के  अन्तगंत  पालघाट  जिले  में  किसी  रेलवे  स्टेशन  का

 दर्जा  घटाकर  फ्ल॑ग  स्टेशन  बना  दिया  गया

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण

 गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  केरल  में  अब  तक  ऐसे  कितने  स्टेशनों  का  दर्जा  घटाया  गया

 और

 (७)  क्या  सरकार  पालषाट  जिले  में  रेलवे  स्टेशन  का  दर्जा  घटाए  जाने  के  निर्णय  पर  पुनविचार
 करेगी  ?

 रेल  सन्त्रालय  के  राज्य  धंत्रो  माधवराव  :  जी

 आर्थिक  कारणों  से  ।

 तीन  ।

 फिलहाल  इस  निर्णय  पर  पुनविचार  नहीं  किया  जा  रहा

 पालधाट  डिवोजन  में  रेखवे  स्टैतन

 1840.  को  बी०  एस०  विजय  राधवन
 :

 क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  क्वपा  करेंगे  कि  :

 क्या  पालघाट  डिवीजन  में  रेलबे  स्टेशनों  को ओर  अधिक  विकसित  करने  का  कोई  प्रस्ताव
 और
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 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 रेल  भन्त्रालय  के  राज्य  मन्त्री  माधवराव  और  स्टेशन  भवनों

 क्के  परिवर्तन  सहित  स्टेशनों  का  सुधार  करना  एक  सतत  प्रक्रिया  ह ैऔर  इसे  धन  की  उपलब्धता
 के  अनुरूप  आवश्यकता  पर  आधारित  कायंक्रम  के  आधार  पर  किया  जाता

 पालघाट  रेलवे  स्टेशन  के  निकट  रेलवे  फाटक  पर  ऊपरिपुल

 1841.  श्री  बो०  एस०  विजय  राघवन  :

 क्या  रेल  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 )  क्या  पालघाट  रेलवे  स्टेशन  के  निकट  महत्वपूर्ण  रेलवे  फाटकों  पर  ऊपरिपुलों  के  निर्माण
 के

 लिए  अनुरोध  प्राप्त  हुए

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  क्या

 क्या  सरकार  को  इस  बात  का  पता  है  कि  इन  रेलवे  फाटकों  के  कारण  यातायात  में  भारी
 बाधा  पड़ती  और

 यदि  तो  इस  बारे  में  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 रेल  मन्ल्लालय  के  राज्य  मन्त्री  माघवराव  :  ओर  जी  हां  ।  पालघाट
 स्टेशन  के  निकट  दो  समपारों  के  बदले  ऊपरी  सड़क  पुलों  के  निर्माण  के  लिए  कुछ  अभ्याकेदन  प्राप्त

 हुए  हैं  ।

 जी  नहीं  ।  तथापि  गाड़ियों  के  गुजरने  के  दौरान  समपार  पर  सड़क  यातायात  की  थोड़ी
 सी  रुकौनी  से  बचा  नहीं  जा  सकता  है  ।

 नियमों  के  अनुसार  विधिवत्  रूप  से  लागत  वहन  करना  स्वीकार  करते  हुए  राज्य  सरकार

 द्वारा  इन्हें  प्रायोजित  किये  जाने  के  बाद  इन  स्थानों  पर  ऊपरी  सड़क  पुलों  के  निर्माण  के  प्रस्ताव  पर

 रेलये  विचार  कर  सकती  है  ।

 बड़े  बांधों  के  फारण  भूकस्पों  के  प्राने  की  संमावना

 1845.  थी  मोहनमाई  पटैल  :

 श्री  श्रधर  सिह  राठवा  :

 क्या  जल  संसाधन  मंत्री  यह  बताने  की  क्वपा  करेंगे  कि  :

 क्या  बड़े  बांध  भूकर्प  की  संभावना  का  कारण  हो  सकते

 क्या  हस  विषय  पर  गहन  विचार  किया  गया

 यदि  तो  हस  अध्ययन  के  क्या  तिष्कर्ष  निकले  और

 रह  रे
 )  ऐसी  संभावना  से  बचाव  के  उपाय  के  रूप  में  क्या  कायंवाही  की  गई  है  अथवा  करने  का

 विचार
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 जल  संसाधन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  तथा  संसदोध  का  मंत्रास्तत्  में  राध्य  मंत्री  एस०
 एम०  :  से  संसार  के  हजारों  बड़े  बाँघों  में  से केवल  कुछ  में  जलाशयों  को  सीमित
 करने  के  बाद  भूकम्पीय  कार्यकलापों  में  क्रमक  बढ़ोतरी  का  पता  चलता  इनमें  से  अधिकांश  मामलों
 में  भूकंप

 का  विस्तार  भी  रिचटर  स्केल  पर  5  से  कम  बांधों  की  सुरक्षा  के  लिए  अभिकल्प  स्तर
 पर  ही  उपयक्त  डिजाइन  पैरामीटर  अपनाकर  सावधानी  बरती  जाती  इसके
 जलाशय  को  भरते  समय  ध्यान  से  निगरानी  की  जाती  है  तथा  उसके  बाद  समय-समय  पर  उनका
 निरीक्षण  भी  किया  जाता  इसके  अलावा  जलाशय  के  प्रतिपादन  के  पहले  तथा  बाद  में
 शील  उपकरणों  द्वारा  जलाशय  के  आस-पास  के  क्षेत्र  की  भूकम्पीय  स्थिति  का  प्रयोधन  किया  जाता

 नमंवा  परियोक्षता  में  झ्निबासो  मारतोयों  हारा  पूंणो  निवेश

 47.  भ्री  उत्तम

 थो  परसरास  भा  रहाल  :

 कया  फल  संसाधन  मंत्री  यह  बताने  बताने  की  क्वपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  ध्यान  विनांक  19  1989  के  हिन्दुस्तान  टाइम्सਂ  में
 आर०  आईज  बीइंग  ल्योर्ड  टू  फंड  नर्म॑दा  प्रोजेक्टਂ  शीर्षक  से  प्रकाशित  समाचार  की  ओर  दिलाया

 गया  और

 यदि  तो  सरकार  की  इस  संबंध  में  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 जल  संसाधन  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  तथा  संसवीय  काय॑  मंज्लालय  में  राज्य  मंत्री  एस०
 एम०

 :  और  सरदार  सरोवर  नर्मदा  निगम  लिमिटेड  ने  हाल  में  कंपनी  अधिनियम
 1961  के  अन्तगंत  सार्वजनिक  जमा  योजना  चलाई  इस  योजना  के  अन्तग्रंत  अनिवासी  भारतीय
 भी  निर्धारित  सीमा  के  भीतर  णमा  कराने  के  पात्र

 ब़िवेग्रम  हवाई  भ्रडडे  पर  कार्गो

 )851.  भ्रो  ठी०  अक्षीर  :

 क्या  वाणिष्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कोई  प्रस्ताव  और

 यदि  तो  तत्म्रंबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  प्रिय रंजन  वास  मुंशी  )  :  और  (@)  1979

 से  त्रिवेन्द्रम  एयरपोर्ट  में  एक  एयर  कार्गो  काम्ालेक्स  कायं कर  रहा  है  और  इसका  प्रबन्ध केरल  राज्य
 ओद्योगिक  उद्यम  द्वारा  किया  जाता  है  जो  कि  राज्य  सरकार  का  एक  उपक्रम
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 12.00  मध्याह

 सदस्यों  हारा  त्यागपत्र

 ]
 प्रध्यक्ष  महो  दय  :  मुझ्ते  सभा  को  यह  सूचित  करना  है  कि  दिनांक  25  1989  को  मुझे

 बिहार  के  औरंगाबाद  निर्वाचन  क्षेत्र  से  निर्वाचित  सदस्य  श्री  सत्येन्द्र  नारायण  सिंह  का  एक  पत्र  मिला  है
 जिसमें  उन्होंने  लोक  सभा  में  अपने  स्थान  से  त्यागपत्र  दे  दिया  मैंने  उनका  त्यागपत्र  28  1989
 से  स्वीकार  कर  लिया  है  ।

 मुझे  आज  आमन्प्र  प्रदेश  के  भद्रा  चलम  निर्वाचन-क्षेत्र  से  निर्वाचित  सदस्य  श्री  सोडे  रमेया  का  भी
 त्यागपन्र  प्राप्त  हुआ  है  जिसमें  उन्होंने  लोक  सभा  में  अपने  रुथान  से  त्यागपत्र  दे  दिया  मैंने  उनका
 त्यागपन्र  स्वीकार  कर  लिया  है  जो  तुरन्त  प्रभावी  हो  गया  है  ।

 )

 श्री  जी  ०-एम०  बमातवाला  )  :  त्यागपत्र  प्राप्त  करने  को  अन्तिम तिथि  आप  निर्धारित
 कर  दोजिए  ।

 )

 भ्रध्यक्ष  महोवय  :  मेरी  अनुमति  के  बिना  कुछ  भी  कार्यंवाही-वृत्तांत  में  सम्मिलित  नहीं  किया  जा
 सकता  है  ।

 )  *

 श्री  जो  ०  एम०  बनातवाला  :  ब्रिटिश  पालियामेंट  में  हाउस  ऑफ  कॉमन्स  से  त्यागपत्र  देने  की

 कोई  व्यवस्था  नहीं  है  )

 भ्रध्यक्ष  महोव॒य  :  ऐसी  व्यवस्था  है  क्या  ?  हम  भी  ऐसा  कर  सकते  हैं  ।

 )

 श्री  जो०  एम  लगसतबाला  :  संसदीय  प्रजातंत्र  में  त्यागपत्र  बहीं  दिया  जा  सकता  ।  ब्रिटिश

 पालियामेंट  में  हाउस  ऑफ  कॉमन्स  से  सदस्यों  द्वारा  स्यागपत्र  दिये  जाने  की  कोई  व्यवस्था  नहीं  यह हे
 कत्तंव्य  से  विमुख  होने  की  बात  है:*'  )

 भ्रध्यक्ष  महोवय  :  ऐसा  कुछ  नहीं  मैंने  श्री  जंगा  रेड्डी  को  अनुमति  नहीं  दी

 )  *

 श्रो  जी०  एम०  बनातबाला  :  अध्यक्ष  मुझे  आपके  सामने  एक  अन्य  महत्वपूर्ण  मुद्दा

 +करार्यंधाही  वृत्तान्त  में तन  मे  तम्मलित  कहो

 किया
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 गम  एन  बम
 पेश  करना  है  भर्थात  दिल्लो  विकास

 ना
 घधघिक  रण  द्वारा  आओंखला  खला  विहार  तथा  इ

 गरासुन्ना  विहार  में  मकानों
 को  गिराना  एक  गंभीर  मानवीय  त्रासदी  है  जिसके  कारण  हजारों  लोग  गये  और  यह  काय॑  भी
 ईद  के  सम्य  7  री  किया  गया  ।  मकानों  को  गिराने  वाली  हस  कारंवाई  के  दोरान  दो  ब्यक्ति  मारे  गये  ।
 पीड़ितों  को  मुआवजा  देने  की  किसी  योजना  के  बिना  तथा  उनके  पुनर्वास  की  कोई  योजना  बनाये  बिना
 हो  अनेक  लोग  घायल  हो  गये  थे  तथा  हजारों  लोगों  को  बेघर  कर  दिया  गया  था***  )

 प्रध्यक्ष  महोदय  :  आप  मुझे  ध्यानाकषंण  प्रस्ताव  मैं  जानकारी  देने  के  लिए

 क्री  जो०  एम०  बनातवाला  :  मैं  पहले  ही  यह  दे  चुका  हूं  ।

 प्रध्यक्ष  महोदय  :  मैं  जानकारी  देने  क॑  लिए  कहूंगा  ।

 )

 श्री  जी०  एम०  बनातवाला  :  डी०  डी०  ए०  द्वारा  किया  गया  यह  काय॑  एक गंभीर  मानवीय
 श्रासदी  दूसरा  मुद्दा  यह  है  कि  श्रीलंका  की  स्थिति  बहुत  गंभीर  होती  जा  रही  है  ।  सरकार

 को  सभा  को  विश्वास  में  लेना  चाहिए  ।  कल  29  जुलाई  अन्तिम  दिन  ठ्यवधा न  )

 श्री पो०  कुलनदईबेलू  )  :  इस  विषय  पर  मैंने  स्थगन  प्रस्ताव  के  लिए

 सूचना  दी  है  ।  हमने  समझौते  के  द्वितीय  वर्ष  को  पूरा  किया  है  )

 अध्यक्ष  महोदय  :  सरकार  ने  श्रीलंका  क॑  मसले  पर  चर्चा  करने  के  लिए  प्रहल  की  है  लथा  एक
 प्रस्ताव  पेश  किया  मैंने  १हले  इसे  मंजूरी  दे  दी  अब  इसक  लिए  तिथि  निश्चित  करना  आपके
 ऊपर  कोई  भी  समय  जो  आपके  अनुकल  आप  निश्चित

 )

 को  जो०  एम०  बनातबाला  :  आज  सरकार  द्वारा  एक  वक्तव्य  दिया  जाना  चाहिए **
 ) हम

 श्री  पो०  कुलनवईवेलू  :  आज  कम  से  कम  सरकार  द्वारा  एक  वक्तव्य  दिया  जाना  चाहिए  ।  मैं

 जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  सरकार  द्वारा  यह  वक्तव्य  दिया  जायेगा  कि  भारतीय  शान्ति  सेना  वहां  बनी

 रहेगी***  )

 हो  जो  ०  एम०  बनातवाला  :  स्थिति  चाहे  जो  भी  इसके  बारे  में  सरकार को  वकक्तब्य  देना

 चाहिए  और  हमें  इसकी  जानकारी  होनी  चाहिए  कि  कया  हो  रहा  है  व्यवधान  )

 प्रध्यक्ष  महोदय  :  मैं  इसके  बारे  में  सुन  चुका  हूं  ।

 )

 श्री  क्ञांताराम  नायक  :  श्रीमती  इन्दिरा  गांधी  की  हत्या  के  सिलसिले  में

 बहुत  ही  जल्द  मुकदमें  की  दूस  |  बार  सनवाई  होने  जा  रही  इस  मामले  में  श्री  राम  जेठमलानी  ने

 एक  बयान  दिया  उन्होंने  अन्तर्राष्ट्रीय  न्य  को  बूला  )

 प्रध्यक्ष  महोदय  :  वे  राज्य  सभा  के  सदस्य

 भक्षी  श्ांताराम  नायक  :  वे  मुकदमें  की  सुनवाई  को  देखने  तथा  पूरे  विश्व  को  यह  बतामे  के  लिए
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 अन्तर्राष्ट्रीय  न््यायविदों  को  बुला  रहे  हैं  कि
 इस  देश  में  मानव  अधिकारों  का  हनन  हुआ  है  तथा  यह  जो

 सुनवाई  होगी  वह  एक  झूठी  सुनवाई  हमारी  न्यायिक  व्यवस्था  में  उनका  विश्वास  नहीं  है  ।

 हमारे  संस्थाओं  में  उनका  विश्वास  नहीं  है  )

 प्रध्यक्ष  महोवय  :  राज्य  सभा  इस  बात  पर  विचार  करेगी  ।

 )

 झी  शांताराम  नायक  :  इस  मामले  में  हमें  भी  ध्यान  देना  वे  इस  देश  के  कानून  से  अलग

 नहीं  **  )

 प्रध्यक्ष  महोदय  :  आप  उचित  प्रस्ताव  द्वारा  इसकी  चर्चा  कर  सकते

 )

 श्री  जी०  एभम०  बनातबाला  :  उनके  लिए  कोई  विशेष  कानून  नहीं  सबों  के  लिए  एक  सा

 कानून

 प्रो  सेफुद्दीन  सोज  :  जहां  तक  हज  तीर्थ  यात्रियों  को  सुविधायें  प्रदान
 करने  का  संबंध  मैं  नागर  विमानन  मंत्रालय  की  सराहना  करता  इस  वर्ष  उनकी  कार्यवाही  बेहतर

 इसी  प्रकार  श्री  दलवाई  की  अध्यक्षता  में  केन्द्रीय  हुज  समिति  के  कार्य  भी  सराहनीय  थे  ।  इस  बार

 व्यवस्था  अपेक्षाकृत  बेहतर  थी  और  यहां  तक  कि  विदेश  मन्त्रालय  **
 )

 प्रध्यक्ष  महोदय  :  आप  नियम  377  के  अन्तर्गत  बोल  सकते  हैं  ।  मैं  आपको  अनुमति  दूंगा  ।

 )

 प्रो०  संफुहोन  सोज  :  कृपया  मेरी  बात  सुनें  |  मेरा  एक  परामर्श  जब  तक  आपके

 समर्थन  से  श्रीनगर  एक  अन्तर्राष्ट्रीय  हवाई  अड्डा  नहीं  बन  जाता  तबतक  आगामी  हज  तीथे  यात्रा  में  जम्मू
 और  कश्मोर  के  हज  तीथंयात्रियों  को  एअर  इंडिया  द्वारा  पालम  हवाई  अड्डा  ले  जाने  के  बजाए  उन्हें
 श्रीनगर  हवाई  अड्डे  ले  जाया  जाना  चाहिए  |  सीमा  शुल्क  कार्यालय  के  चार  या  पांच  लोग  वहां  जा
 सकते  हैं  )

 ]

 प्रध्यक्ष  महोदय  :  आप  लिखकर  दीजिए  ।  मैं  आपके  फायदे  को  बात  कर  रहा

 )

 अध्यक्ष  महोवंष  :  सोज  दूसरे  की  बात  भी  सुन  लिया  अच्छा  रहता  377
 आपके  रिकाडं  में  रहेगा  ।

 प्रो०  सफुहीन  सोज  :  फिलहाल  मेरा  सपोर्ट  कीजिए  ।  जो  सुविधा  हुई  है  वह  और  ज्यादा  हो
 सकती

 प्रध्यक्ष  महोदव  :  आप  लिखकर  कंकरीट  सजे  शन्स  तो  उनको

 कुमारी  ममता  बन  :  अध्यक्ष  मैं  दो  महत्वपूर्ण  पाइंड्स  रेज  करता
 चाहती  हूं  |  पहला  तो  यह  है  कि  प्रधान  मंत्रो  जी  मे  अनाउन्स  किया  था  कि  वेल  बोर्ड  का  जो
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 इभ्प्लौमेंटेशन  है  जनैलिस्ट्स  और  नॉन-जनंलिस्ट्स  के  वह  इस  सत्र  में  लेकिन  अभी  तक
 नहीं  आया  है  ।  इम्प्लीमेंटेशन  न  करने  से  क्या  होता  वह  कान्ट्रेक्ट  सिस्टम  शुरू  कर  रहे  जो  मैनेजमेंट

 जनंलिस्ट्स  और  नॉन-जनंलिस्ट्स  के  लिए  बहुत  प्राब्लम  हो  गई  मैं  आपका  ध्यान  आकर्षित
 करना  चाहती  हूं  कि सरकार  जल्दी  से  जल्दी  यह  बेज  बोर्ड  हम्प्लीमेंट  करे  ।

 दूसरी  महत्वपूर्ण  बात  यह  है  कि  जंसा  आपको  मालूम  हरियाणा  के  बारे  में  ऐसा  सवाल

 पहले  भी  रेज  किया  था  जब  देवीलाल  की  पौत्र  वधू  का  मर  किया  गया  हरियाणा  में  किसी

 महिला  या  बालिका  की  कोई  रिसपेक्ट  नहीं  उनकी  कोई  सिक्योरिटी  नहीं  एक  12  वर्ष  की
 बच्ची  शीतल  का  22  दिन  से  कोई  पता  नहीं  अभी  थोड़े  दिन  पहले  उसकी  लाश  मिली  वहां
 नारी  की  कोई  इज्जत  नहीं  कोई  नारी  को  वहां  इज्जत  नहीं  दे  सकता  इसलिए  मुख्य  मंत्री  को

 रिजाइन  कर  देना  ।  उनको  डिसमिस  करना  चाहिए  ।

 प्रध्यक्ष  वह  आ  रहा  महिलाओं  पर  अत्याचार  पर  डिसकशन  आ  रहा

 कुमारो  ममता  बनर्जो  :  जो  आदमी  महिलाओं  पर  अत्याचार  करता  है  और  उस  पर  ध्यान

 नहीं  देता  जो  आदमी  महिलाओं  को  सुरक्षा  प्रदान  नहों  कर  सकता  उसे  मुख्य  मंत्री  बने  रहने
 की  कोई  जरूरत  नहीं  उसको  डिसमिस  कर  दिया  मैं  गृह  मंत्री  को  यह  कहती  हूं  ।

 थो  नरेश  चन्त्र  चतुर्धदो  :  अध्यक्ष  आई०  आई०  टी  ०  में  प्रवेश  परीक्षाओं  के
 बारे  में  हिन्दी  ओर  अन्य  भारतोय  भाषाओं  में  करने  का  प्रावधान  आपके  माध्यम  से  हम  लोगों  और  मानव
 संसाधन  मंत्री  के  द्वारा  तय  हुआ  उसकी  फिर  परीक्षा  हो  रही  है  ओर  उस  विकल्प  को  नहीं  दिया
 गया  आज  9  दिन  हो  कुछ  लोग  आभरण  अनशन  पर  बेठे  हुए  अभी  परसों  मैंने  समाचार
 बत्र  में  कड़ा  कि  हमारे  बतंमान  मानक  संसाधन  मंत्री  श्री  शिबश्मंकर  जी  ने  भी उसको  माना  और  उनकी
 मांग  का  समर्थन  करते  हुए  अप्रना  समर्थन  घोषित  किया  पत्र  में  ।  फरम्तु  बह  प्रावधान  सरकार  की  ओर
 से  दिया  क्यों  नहीं  जाता  अ।र  लोगों  को  अनशन  पर  क्यों  बेठना  पड़  रहा  उनका  अनशन  तुड़वाया

 जबकी  सरकार  उस  धारणा  से  सहमत  है  ।  अत  :  आप  उनको  निर्देश  दें  कि  यह  काम  तुरन्त  हो
 भर  उनकी  समस्या  का  समाधान  हो  ताकि  भारतीय  भाषाओं  की  रक्षा  हो  सके  ।

 प्रध्यक्ष  महोदय  :  सरकार  भी  आप  भी  राजी  तो  फिर  झगड़ा  क्या  मैं  सरकार  से

 पूछ  रहा  हूं  ।

 [  प्रनुवाद  )

 बे  कहां  से  आते  हैं  ?

 ]

 भ्रे-भरेश्  चना  झतुझंदो  :  मंत्री  जी  समर्थन  कर  रहे  फिर  पता  नहीं
 होता  क्यों

 नहीं  ।

 श्रध्यक्ष  महों बय  :  तो  फिर  बीच  में  कोन  है  ?

 उन्हें  हंटो  देना  चाहिए  ।
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 ]

 थी  गरेश  चन्द्र  चतुर्बेरी  :  मैं  आपसे  प्रार्थना  करूंगा  कि  आप  इसमें  निर्देश  दें  ।

 [  भनुवाद  |

 ग्रध्यक्ष  सहोवप  :  हमें  सरकार  से  उन  लोगों  को  बर्खास्त  कर  देने  की
 बात  अवश्य  कहनी  चाहिए

 जो  कि  आदेशों का  पालन  नहीं  करने  के  लिये  जिम्मेवार  है  ।

 भरी  प्राशुतोष  लाहा  ;  आपको  याव  होगा  कि  हाल ही
 में

 सेनानियों की  पेंशन  को  500  रुपए  से  बढ़ा  कर  750  रुपए  करने  की  घोषणा  को  गई  लेकिन  आज

 तक  इसका  भुगतान  नहीं  किया  गया  ।  कब  से  इसे  लागू  किया  जायेगा  ?

 |
 प्रध्यक्ष  महोदय  :  आप  पूछिय  इन  से  ।

 श्री  प्राशुतोष  लाहा  :  पेंशन  पाने  वाले  कुछ  ऐसे  व्यक्ति  भी  जो  कि  जिल्कुल  मोत  के  कगार

 पर  खड़े  वे इसका  लाभ  नहीं  उठा

 प्रध्यक्ष  महोदय
 :  आप  लेख  कर

 [  प्रनुवाद

 थी  ध्राशुतोष  लाहਂ  :  गृह  मंत्री  जी  को  हमें  यह  बात  बतानी  चाहिए  कि  कब  इसे  लागू  किया

 जायेगा  ।

 श्री  सदन  पांडे  सभा  में  इसकी  घोषणा  की  ययी  )

 भ्रध्यक्ष  महोदय  :  श्री  शंक  रानन्द

 मन्प>»

 सभा  पठल  पर  रखे  गये  पत्र

 वर्ष  में  हुए  मेघालय  तथा  त़िपुरा  विधान  समाझों  के  लिए  प्लाम

 सांख्पिकि  संबंधों  प्रतिवेदन  भौर  1987  में  हुए  जम्भू  भ्ौर

 भिजो  नामालेंड  तया  पहिचिम  बंबाल  को  विधसन  सम/ओं.के  लिए
 प्रम्म  खुनतथ  सम्यग्धो  बतिवेदन  धावि

 विधि  झौर  स्याय  मंत्री  बो०  मैं  निम्नल्लिल्षित  पत्र  सभा
 पटल  पर

 रखता  हूं  :

 136
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 बो०  शंकरानस्द

 ())  वर्ष  1988  में  हुए  मेघालय  तथा  त्रिपुरा  विधान  सभाओं  के  आम  चुनाव  तथा  लोक  सभा
 तथा  विघान  सभाओं  के  लिए  उप-चुनाव--सांख्यिकि-संबंधी  प्रतिवेदन  की  एक  प्रति

 तथा  अंग्रेजी  ।

 जन्>+  ne  ces  लानत  हा  अनन-+  »  बना  का  डी  तथा  पश्चिम  ०

 [  प्रंधालय  में  रखे  गये  ।  देखिये  संख्या  एल०  टी  तथा  1986 ]

 (2)  में  हुए  जम्मू  और  काश्मी  नागालेंड  तथा  पश्चिम
 बंगाल  की  विधान  सभाओं  के  लिए  आम  चुनाव  तथा  की  तथा  प्रति  में  हुए
 उप-चुनावों  के  ब्यौरेवार  परिणाम-सांख्यिकि-संबंधी  प्रतिवेदन  की  एक  प्रति  तथा

 अंग्रेजी  संस्करण  )  ।

 में  रश्ते  गये  ।  देखिये  संध्या  एल०  8072/89  ]

 रेल  रंड  ठेरिफ

 रेख  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  साधवराव  :  मैं  भारतीय  रेल  भारत
 की  घारा  47  के  अन्तगंत  जारी  किये  गये  रेल  रंड  टेरिफ  जो  4  प्रति  के  भारत

 के  राजपत्र  में  अधिसूचना  संख्या  सा०का०नि०  में  प्रकाशित  हुए  की  एक  प्रति  तथा
 अंग्रेजी  तथा  उनका  जो  6  पर  के  भारत  के  राजपत्र  में  अधिसूचना  संख्या
 सा०का०नि०  337  में  प्रकाशित  हुआ  सभा  पटल  पर  रखता  हूं  ।

 में  रखे  गये  ।  वेखिये  संह्या  एल०  8073  /89  ]

 बेतवा  नदो  बोर्ड

 जल  संसाधन  संज्रालय  के  राज्य  मंत्रो  तथा  संसदोय  काये  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  एस०
 एम०  जकब  )  :  मैं  निम्नलिखित  पत्र  सभा  पटल  पर  रखता  हूं  :

 बेतवा  नदी  बोर्ड  की  घारा  /4  के  अन्तगंत  बेतवा  नदी  बोडं
 नि०  जो  25  थे, की  के  भारत के  राजपत्र  में

 सूचना  संख्या  सा०.का०  नि०  95  में  प्रकाशित  हुए  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी
 संस्करण  )  ।

 )  उपर्युक्त  में  उल्लिखित  पन्नों  को  सभा  पटल  पर  रखने  में  हुए  विलम्ब  के  कारण
 दर्शाने  वाला  एक  विवरण  तथा  अंग्रेजी  संस्करण  )  ।

 जज  ि

 में  रखे  गये  |  वेखिये  संख्या  एल०  टी०  -  8074/89]

 सोमा  शुल्क  ।962  ध्रोर  केख्रीय  उत्पाद-शल्क  भ्रोर  नमक
 के  भ्रस्तगंत  श्थिसूचनाएं

 बिल  सन्त्रालय  में  राजस्व

 विमाग में राज्य मंत्रो ए० के० : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :
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 (1)  सीमा  शुल्क  196  की  धारा  159  के  अन्तगंत  निम्नलिखित  अधिसूचनाओं
 की  एक-एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  :

 )  सा०का०नि०  456  जो  21  1989  के  भारत  के  राजपत्र में
 प्रकाशित  हुए  थे  तथा  जिनके  द्वारा  |  19: 7  की  अधिसूचना  संद्यां

 |8  ०  श्०  में  कतिपय  संशोधन  किए  गए  हैं  ताकि  उक्त  अधिसचना
 के  अन्तगंत  छट  के  लिए  पात्र  मशीनरी  की  सूची  में  से  औटो  कोनसे  को

 हटाया  जा  सके  तथा  एक  व्याख्गात्मक  ज्ञापन  |

 सा०का०नि०  जो  2।  1989  के  भारत  के  राजपत्र  में
 प्रकाशित  हुएथ  तथा  जिनके  द्वारा  30  1983  को  अधिसूचना
 संख्या  1;  ०शु  ०  में  कतिपय  सशोधन  किए  गए  हैं  ताकि
 वर्ती  अग्निम  अनुज्ञप्ति  योजना  की  सुविधा  का  लाभ  तब  भी  उठाया  जा  सके
 जब  अन्तिम  उत्पाद  निर्यातकर्ता  आयात-निर्यात  पास-बुक  घारक  हो  तथा

 एक  व्याख्यात्मक  ज्ञापन  ।

 सा०्काल्नि०  ५8९  जो  27  1989  के  भारत  के  राजपत्र  में
 प्रकाशित  हुए  थे  तथा  जिनके  द्वारा  ।8  1988  की  अधिसूचना
 संख्या  2.  ०  शु०  में  कतिपय  संशोधन  किए  गए  हैं  तथा  जिनका
 आशय  संगणन  प्रणाली  सिस्टम  )  के  फालतू  पुजों  पर  अतिरिक्त
 सीमा  शुल्क  मूल्यानुसार  10  प्रतिशत  से  बढ़ाकर  15  प्रतिशत  करना  है

 तथा  एक  अ्याख्यात्मक  ज्ञापन  ।

 सा०का०नि०  जो  27  1989  के  भारत  के  राजपत्र  में

 प्रकाशित  हुए  थे  जिनके  द्वारा  1  1989  की  अधिसूचना  संख्या
 ०  श०  में  करतिपय  संशोधन  किए  गए  हैं  ताकि  पटसन  उद्योग  के

 लिए  आधनिक  स्वचालित  वत्ताकार  तथा  चपटे  संस्तर  बेड  करघों  को

 हटाया  जा  सके  तथा  एक  व्याख्यात्मक  ज्ञापन  ।

 सा>का-नि०  जो  27  1089  के  भारत  के  राजपत्र  में

 प्रकाशित  हुए  थे  तथा  जिनके  द्वारा  ।8  1086  की  अधिसूचना
 संख्या  48०  ०शु०  में  कतिपय  संशोधन  किए  गए  हैं  ताकि  पटसन

 उद्योग  के  लिए  आधुनिक  स्वचालित  चपटे  संस्तर  करघों  पर  शूल्क  मुक्त
 रियायत  को  बहाल  किया  जा  सके  तथा  एक  ब्याख्यात्मक  ज्ञापन  |

 सा०का०नि०  जो  27  1989  के  भारत  के  राजपकत्र  में

 प्रकाशित  हुए  थे  तथा  जिनके  द्वारा  पटसन  उद्योग  के  लिए  वृत्ताकार  करषों

 पर  35  प्रतिशत  मल्यानुसार  मूल  सीमा  शूल्क  की  रियायती  दर  विहित  की

 गई  है  तथा  एक  व्याख्यात्मक  ज्ञापन  ।

 साथका०नि०  जो  27  1989  के  भारत  के  राजपक्न  में

 प्रकाशित हुए  थे  तथा  जिनके  द्वारा  पटसन  नमदे  के  निर्माण के
 चार  विनिर्दिष्ट  मशीनरियों  पर  35  प्रतिशत  मूल्यानुसार  मस्त  सीमा  शुल्क
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 की  रियायती  दर  विहित  की  गई  है  तथा  एक  व्याख्यात्मक

 सा०का०नि०  जो  27  1989  के  भारत  के  राजपत्र  में राजप
 प्रकाशित  हुए  थे  तथा  जिनके  द्वारा  1989  की  अधिसूचना  संख्या

 108  ०  शु  ०  में  कतिपय  संशोधन  किए  गए  हैं  ताकि  वृत्ताकार  करषे
 पर  और  पटसन  नमदे  के  निर्माण  के  लिए  चार  विनिदिष्ट  मशीनरियों  पर  5
 प्रतिशत  मूल्यानुसार  उपसंगी  शुल्क  विहित  किया  जा  सके  तथा  एक
 व्याख्यात्मक  ज्ञापन  ।

 सा०का०नि०  जो  1989  के  भारत  के  राजपत्र  में
 शित  हुए  थे  तथा  जिनके  द्वारा  17  1987  की  अधिसूचना
 संख्या  317/87-  ०शु०  में  कतिपय  संशोधन  किए  गए  हैं  ताकि
 टाइल  मशीनरी  उद्योग  द्वारा  आयात  किये  जाने  के  लिए  अपेक्षित  मशीन
 उपकरणों  की  सूची  को  विनिद्िष्ट  किया  जा  सके  और  विनिदिष्ट  मशीनरी
 की  सूची  में  कतिपय  ओर  मदों  को  जोड़ा  जा  सके  जिनकी  ओजार  कतंन
 उद्योग  द्वारा  आयात  किये  जाने  की  अनुमति  दी  जाती  है  तथा  एक
 व्याख्यात्मक  ज्ञापन  ।

 न  सा०का०नि०  507  (»),  जो  5  1989  के  भारत  के  राजपत्र  में
 शित  हुए  थे  तथा  जिनके  द्वारा  1988  की  अधिसूचना  संख्या

 शु०  में  कतिपय  |संशोधन  किए  गए  हैं  ताकि  किसी  भी
 अस्पसाल  में  उपयोग  के  लिए  नि:शुल्क  निकासी  की  सुविधा  दी  जा

 सा०का०नि०  जो  16  1989  के  भारत  के  राजपत्र  में
 प्रकाशित  हुए  थे  तथा  जिनके  द्वारा  22  1981  की  अधिसूचना
 संख्या  न्सी  ०शु ०  में  कतिपय  संशोधन  किए  गए  हैं  ताकि

 आल्फा  इन्जेक्शनਂ  को  हसमें  शामिल  किया  जा  जो
 कि  औषधियों  ओर  दवाइयों  की  छूट  प्राप्त  श्रेणी  में  एक  जीवन  रक्षक
 औषधि  है  तथा  एक  व्याख्याश्मक  ज्ञापन  ।

 सा०का०नि०  जो  29  1989  के  भारत  के  राजपत्र  में
 प्रकाशित  हुये  थे  तथा  जिनका  आशय  सीमा  शुल्क  टेरिफ  1975

 की  पहली  अनुसूची  में  शीर्ष  संख्या  98.06  का  ।  1989  से  लोप
 करना  है  तथा  एक  थ्याख्यात्मक  ज्ञापन  ।

 सा०का०नि०  जो  29  1989  के  भारत  के  राजपत्र  में

 प्रकाशित  हुए  थ ेतथा  जिनका  आशय  सीमा  शुल्क  टैरिफ  अधिनियम  की

 पहली  अनुसूची  के  अध्याय  84  अथवा  85  या  86  अथवा  90  के  तहत

 आने  वाले  विनिदिष्ट  माल  पर  मूल्यानुसार  35  प्रतिशत  मूल  सीमा  शुल्क
 निर्धारित  करना  है  तथा  एक  व्याद्यात्मक  ज्ञापन  ।

 सा०का०नि०  जो  29  1989
 के

 भारत  के  राजपत्र  में
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 प्रकाशित  हुए  थे  तथा  जिनका  आशय  विनिदिष्ट  उपकरणों  और  औजारों  पर

 मूल्यानुसार  40  प्रतिशत  मूल  सीमा  शुल्क  निर्धारित  करना  है  तथा  एक
 व्याख्याश्मक  शापन  ।

 सा०का०नि०  577  जो  29  1989  के  भारत  के  राजपन्न  में
 प्रकाशित  हुए  थे  तथा  जिनके  द्वारा  2  1976  की  अधिसूचना  संख्या

 ०  34  |  ०शु०  तथा  ०शु  ०,  ।
 1986  की  अधिसूचना  संख्या  !6  1986  की

 अधिसूचना  संख्या  ०
 शु०  और  |  1987  की  अधिसूचना  संख्या  ०शु०  और
 29  1987  की  अधिसूचना  संख्या  में  कतिपय
 संशोधन  किए  गए  हैं  ताकि  सीमा  शुल्क  टैरिफ  अधिनियम  की  प्रथम

 अनुसूची  से  शीर्ष  संख्या  98.06  को  हटाया  जा  सके  तथा  एक  भ्यास्यात्मक
 ज्ञापन  ।

 सा०का०नि०  578  जो  29  1989  के  भारत  के  राजपक्न  में

 प्रकाशित  हुये  थे  तथा  जिनके  द्वारा  |  1987  की  अधिसूचना  संद्या
 और  तथा

 21  1988  की  अधिसूचना  संख्या  ०शु०  को

 विखंडित  की  गई  है  तथा  एक  व्याख्यात्मक  ज्ञापन  ।

 सा०्का>नि०  जो  २9  1989  के  भारत  के  राजपत्र  में

 प्रकाशित  हुए  थे  तथा  जिनके  द्वारा  17  1986  की  अधिसूचना  संख्या

 356/86  सी०शु  की  वैघता  31  1990  तक  बढ़ाई  गई  है  तथा  एक
 व्याख्यात्मक  श्ञापन  ।

 सा०का०नि०  595  और  सा०का०नि०  596  जो  6  !989

 के  भारत  के  राजपत्र  में  प्रकाशित  हुये  थे  तथा  जिनके  द्वारा  कतिपय  शर्तों  के

 अधीन  एक  कास्टिक  सोडा  संयंत्र  के  प्रतिस्थापन  के  लिये  आयातित

 झिल्लियों  पर  30  प्रतिशत  मूल  सीमा  शुल्क  तथा  उपसंगी  शुल्क  विहित
 किया  गया  है  तथा  एक  व्याख्यात्मक

 [  प्रंथालय  में  रले  गये  ।  वेलिये  संख्या  एल०  टी  ०--8075/89  |

 (2)  केन्द्रीय  उत्पाद  शुल्क  और  नमक  1944  की  धारा  38  की  उपधारा  (2)  के

 अन्तर्गत  निम्नलिखित  अधिसूचनाओं  की  एक-एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी

 संस्करण )  :---

 सा०्का०मभि०  1217  जो  28  1988  के  भारत  के  राजपत्र  में
 .

 प्रकाशित  हुये  थे तथा  जिनका  आशय  रिकार्ड  की  गई  वस्तुओं  से  भिन्न  वस्तुओं

 के  विक्रय  के  संवर्धन  के  लिये  विज्ञापन  के  साथ  रिकार्ड  की  हुई  वीडियो  कैसेट

 टेपों  जिन  पर  1  1982  को  प्रारम्भ  होने  वाली  और  19  1987

 को  समाप्त  होने  वाली  अवधि  के  दोरान  कोई  शुल्क  उग्रहीत  नहीं  किया  गया

 __  _  टिका
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 केन्द्रीय  उत्पाद-शुल्क  के  भूगतान  को  माफ  करना  है  तथा  एक  व्याख्यात्मक
 ज्ञापन  ।

 सा०का०नि०  5६९८  जो  17  1989  के  भारत  के  राजपत्र  में
 शित  हुए  थे  तथा  जिनके  द्वारा  |  1987  की  अधिसूचना  संख्या  84/87-
 के  ०उ०शु०  में  कतिपय  संशोधन  किए  गए  हैं  तथा  एक  व्याख्यात्मक  ज्ञापन  ।

 सा०का०नि०  जो  12  1989  के  भारत  के  राजपत्र  में

 शित  हुए  थे  तथा  जिनका  आशय  केन्द्रीय  उत्पाद  शुल्क  टेरिफ  1985  5
 की  अनुसूची  के  अध्याय  48  के  अन्तगेत  आने  वाली  कतिपय  विनिदिष्ट  स्टेशनरी
 मदों  पर  28  1986  से  शुरू  होकर  26  1987  को  समाप्त

 होने  वाली  अवधि  के  लिये  उद्ग्रहणीय  कन्द्रीय  उत्पादन  शुल्क  के  भुगतान  को

 माफ  करना  है  तथा  एक  व्याख्यात्मक  ज्ञापन  ।

 सा«  का०नि०  जो  ।2  1989  के  भारत  के  राजपत्र में  प्रक
 शित  हुये  थे  तथा  एक  व्याख्यात्मक  ज्ञापन  ।

 सा०का०नि०  660  जो  30  1959  को  भारत  के  राजपत्र  में
 शित  हुये  थे  तथा  एक  व्याख्यात्मक  ज्ञापन  ।

 |  प्रंधालय  में  रखे  गये  |  देखिये  संख्या  एल०  टो०  8076/89  ]

 निक्षेप  बोमा  झोौर  प्रत्यय  गारंटो  बंबई  के  ]  1988  से  3!  1989

 तक  को  अवधि  के  वाधिक  प्रतिवेदन  श्रौर  सिक्किम  राज्य  सरकार  तथा  मारतोय
 रिजव  बेंक  के  बोच  हुए  28  1989  का  करार

 वित्त  मंह्लालय  में  राजस्व  विभाग  में  राज्य  मंत्रो  ए०  के०  :  मैं  अपने  श्री

 एडुआर्डो  फंलीरो  की  ओर  से  निम्न।लखित  पत्र  सभा  पटल  पर  रखता  हूं  :

 (1)  निक्षेप  बीमा  और  प्रत्यय  गारंटी  निगम  1961  की  धारा  32  को
 के  अन्तगंत  निक्षेप  बीमा  और  प्रत्यय  गारंटी  बस्वई  के

 1985  से  .।  1989  तक  की  अवधि  के  वाधिक  प्रतिवेदन  की  एक  प्रति
 तथा  अंग्रेजी  संस्करण  )  तथा  लेखापरी  क्षित  लेखे  ।

 |  प्रंथालय  में  रसे  गये  ।  वेलिए  संस्या  एल०  ]

 (2)  भारतीय  रिजवं  बंक  1934  की  धारा  की  उपधारा  (2)  के  अम्तगंत
 सिक्किम  राज्य  सरकार  तथा  भारतीय  रिजवं  बेक  के  बीच  हुये  22  1989  के
 करार की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  संस्करण  )  ।

 सें  रखा  गया  ।  देखिये  संझ्या  एल०  ]

 तन  समन»  के
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 12.09  भन्प०

 यात्रिका  समिति

 प्रतिबेदन

 श्री  बालासाहिब  बिखे  पाटिल  :  मैं  याचिका  ते  रहवां  प्रतिवेदन  (  हिन्दी
 तथा  अंग्रेजी  संस्करण )  प्रस्तुत  करता  हूं  ।

 नम  अनमन्मनम  नया

 12.09}  3  म०१०

 भारतीय  आयुव्विज्ञान  परिषद  )  1987
 संबंधी  संयुक्त  समित्रि

 प्रतिबेदन  ध्रौर  साक्ष्य

 डा०  कृपासिन्धु  भोई  :  मैं  भारतीय  आशुविज्ञान  परिषद  )
 1987  संवंधी  संयुक्त  समिति  क  प्रतिवेदन  तथा  अंग्रेजी  की  प्रति  पटल  पर
 रखता

 दिये  गये  साक्ष्य  की  एक  प्रति  भी  सभा  पटल  पर  रखता
 मैं  भारतीय  आयुविज्ञान  परिषद  1987  सम्बन्धी  संयुक्त  समिति  के  समक्ष

 12.10  झ०प०

 महोबय  पोठासीन  हुए

 सभा  का  कार्य

 संसवोीय  कार्य  मंज्रालय  राज्य  मंत्री  तथा  उच्योग  मंन्रासय  में  रसाप्रभ  तथा  पेेढ्ो-रसायम
 विमाण  में  राज्य  संत्रो  पो०  :  आपकी  अनमत्ि  यह  सूचित  करता  हूं  के

 इस  सदन  में  3।  1989  से  प्रारम्भ  होने  वाले  सप्ताह  के  दोरान  निम्नलिखित  सरकारी  कार्य

 लिया  जाएगा  :--

 1.  आज  की  कायंसूची  से  बकाया  सरकारी  काय्यं  की  किसी  मद  पर  विचार  ।

 2.  निम्नलिखित  विधेयकों  पर.बिचार  तथा  पारित  कर  ।  :-

 संविधान  1989

 संविधान  संशोधन  1989

 3.  वर्ष  1989-90  के  लिये  कर्नाटक  बजट  पर  सामास्य  चर्चा  ।
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 4.  वर्ष  1989.90  के  लिए  कर्नाटक  राष्य  के  सम्बन्ध  में  अनुदानों  की  मांगों  पर  चर्चा  तथा
 मतदान  ।

 5.  राज्य  सभा  द्वारा  पारित  किये  गये  रूप  में  कर्मचारी  राज्य  बीमा
 1989  पर  विचार  और  पारित  करना  ।

 श्लो  गझ्रत्तर  हसन  :  उपाध्यक्ष  कृपया  नि  विषय  को  अगले

 सप्ताह  की  कार्यं-सूची  में  सम्मिलित  करने  का  कष्ट  करें  :--

 सरकार  का  ध्यान  देश  की  न्याय-प्रणाली  की  ओर  दिलाना  चाहता  हूं  ।  पहली  बात  यह  है
 कि  सिविल  अदालतों  में  दायर  मुकदमों  की  सुनवाई  सीरियल  नम्बर  से  नहीं  की  जाती ह ैजिसके  कारण

 बहुत  से  मुकदमे  काफी  समय  तक  पेंडिंग  पढें  रहते  हैं  ।  अपीलों  की  सुनवाई  में  वादों  से  भी  अधिक
 समय  लगता  कई  केसों  में  तो  वादी  और  प्रतिवादीगण  मर  तक  जाते  प्रायः  वकील  वादों
 में  तारीख  लेते  रहते  हैं  ।

 मेरा  सुझाव  है  कि अपील  को  मी  वाद  के  बराबर  ही  महत्व  दिया  तथा  अपील  का
 निपटारा  भी  वाद  की  तरह  मासिक  कोटे  पर  आधारित  किया  जाए  और  वाद  में  ज्यादा  से  ज्यादा  दो
 बार  विशेष  कारणों  से  ही तारीख  दी  इसके  लिए  कोई  नियम  लागू  किया  इससे  व।दी  तथा
 प्रतिवादी  दोनों  को  लाभ  होगा  तथा  मुकदमों  की  कार्यवाही  जल्दी  पूरी  हो  सकेगी  ।

 धो  डाल  चन्द्र  जन  :  उपाध्यक्ष  कृपया  निम्नलिखित  विषय  को  अगले  सप्ताह
 की  कार्य-सूची  में  शामिल  करें  :--

 प्रदेश  में  बोडी  पत्ते  का  उत्पादन  लगभग  60  प्रतिशत  होता  गत  वर्ष  70
 लाख  बोरे  बीडी  पत्ता  इकट्ठा  हुआ  इस  वर्ष  लगभग  43  लाख  बोरे  इकट्ठ  हुए
 मध्यप्रदेश  में  सबसे  ज्यादा  बीडी  मजदूर  लगभग  ।0  लाख  के  करीब  बीड़ी  के  काम  में  कायंरत

 इनको  पूरे  साल  काम  मिलता  रहे  भौर  बीड़ी  पत्ती  के  अभाव  में  इनका  काम  बन्द  न  हो  इस

 बात  की  सरकार  सावधानी  रखे  ।  बीड़ी  मजदूरों  को  काम  न  मिलने  पर  इनके  परिवार  को  रोजी
 शेटो  की  समस्या  का  सामना  करना  भारत  शासन  उनके  काम  की  सुरक्षा  को  गारण्टी

 देने  की  कृपा  करें  ।

 श्रो  शांति  धारीवाल  )  :  उपाध्यक्ष  कृपया  निम्नलिखित  विषय  को  अगले  सप्ताह
 की  कार्य-सूची  में  सम्मिलित  किया  जाए  :--

 की  औद्योगिक  राजघानी  कोटा  से  शिवपुरी  तक  राज्य  का

 हाइवे  नंबर  ।7  स्थित  है  जो  कि  शिवपुरी  में  नेशनल  हाइवे  नंबर  3  दिल्ली-आगरा

 बम्बई से  मिल  जाता  है  और  जयपुर-जबलपुर  नेशनल  हाइवे  नंबर  12  पर  स्थित

 कोटा  का  शिवपुरी  से  रेल  सम्बन्ध  नहीं  इस  कारण  इसके  आस-पास  के  जिल  जैसे

 बूंदी  झालावाड़-बित्तोड़-झांसी-ग्वा  लियर-शिवपुरी  आदि  सड़क  से  अच्छी  तरह  जुड़े  हुए

 नहीं  हैं  ।

 $a?
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 राज्य  के  हाइवे  नंबर  ।7  के  अपग्रेडेशन  से  जयपुर  से  लखनऊ  कानपुर  वरगरह  जुड़  जाएंगे  एवं
 विकास  के  कई  रास्ते

 मेरा  केन्द्र  सरकार  के  जल  भूतल  मंत्रालय  से  निवेदन  है  कि  कोटा-शिवपुरी  मार्ग  को  नेशनल
 हाइवे  घोषित  करें  एवं  नेशनल  हाइवे  नंबर  12  को  नेशनल  हाइवे  नंबर  25  से  जोड़ें  ।

 |  भ्रमुवाद

 क्रो  मणि  जना  :  कृपया  निम्नलिखित  विषय  को  अगले  सप्ताह  की  कार्य

 सूची  में  सम्मिलित  कि/त  जाए  ।  केन्द्र  सरकार  ने  देश  में  सभी  प्राथमिक  स्वास्थ्य  केन्द्रों  से  तृतीय
 चिकित्सा  अधिकारी  के  पद  को  वापस  ले  लिया  है  ओर  ग्राम  स्वास्थ्य  मार्ग-दर्शक  के  पद  को  समाप्त  करने
 का  निर्णय  ले  लिया  है  ।  यह  देश  की  सम्पूर्ण  जनता  के  लिए  अत्यधिक  चिन्ता  का  विषय  बन  गया  है
 क्योंकि  इससे  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  बी  मारियों  के  निरोधात्मक  तथा  उपचारात्मक  उपायों  के  रूप  में  निदान  को

 गंभीर  धक्का  इसके  इससे  लाश्षों  शिक्षित  लोगों  के लिए  भी  बेरोजगारी  की  गंभीर
 समस्या  उत्पन्न  हो  जाएगी  ।

 उड़ीसा  राज्य  के  वालासोर  और  मयूरभंज  जिलों  में  लाखों  किसान  अपने  खेतों  में  खरीफ  की

 घान  की  फसल  उगाने  में  अत्यधिक  संकट  का  सामना  कर  रहे  हैं  जो  अब  बाढ़  और  लवणीय  जलमग्नता

 से  प्रभावित  हुए  ऐसा  तटबन्धों  की  मरम्मत  तथा  पुनर्निर्मांण  न  होने  से  हुआ  है  जो  कि  26  1989

 के  अत्यधिक  तीब्र  गति  के  तूफान  तथा  सुवर्ण  रेखा  नदी  में  भयंकर  बाढ़  के  कारण  या  तो  अत्यधिक

 क्षतिग्रस्त  हो  गए  थे  अथवा  बह  गए  थे  ।  यदि  इन  क्षतिग्रस्त  तटबन्धों  पर  मरम्मत  पुननिर्माण  के  कार्य

 यद्ध  स्तर  पर  शुरू  नहीं  होते  तो  लाखों  एकड़  उपजाऊ  भूमि  बंजर  हो  जाएगी  ।

 ]

 डा०  चन्द्र  शेखर  लिपाठो  :  उपाध्यक्ष  वविलीय  वर्ष  1988-89  8-89

 तीय  अथंतंत्र  के  लिए  महत्वपूर्ण  है  क्योंकि  राष्ट्रीय  आय  में  9  प्रतिशत  को  वृद्धि  हुई  है  तथा

 खाद्यान्न  उत्पादन  17  प्रतिशत  से  20  फीसती  तक  बढ़ा  लेकिन  एक  ओर  शाद्य  उत्पादन

 में  टूसरी  ओर  कृषि  उत्पादन  का  उचित  मूल्य  न  मिलने  के  कारण  क्ृपषक  समुदाय  में  बढ़ता
 तोष  दोनों  में  काफी  विरोधाभाष  भारतीय  राष्ट्रीय  आय  में  कृषि  का  योगदान  भी  लगातार  कम

 होता  जा  रहा  1950  में  यह  कुल  राष्ट्रीय  आय  का  50  प्रतिशत  था  जबकि  1988-89  में  मात्र  31

 प्रतिशत  रह  गया  समस्या  यह  है  कि  कृषि  में  लगे  तथा  उस  पर  आधघछ्िित  लोगों  का  अनुपात  लगभग

 ज्यों  का  त्यों  बना  हुआ  है  ।

 मैं  भारत  सरकार  के  कृषि  मन्त्री  से  यह  माँग  करता  हूं  कि  कृषकों  को  बवहाली  से  बचाने  के

 लिए  कोई  ऐसी  योजना  तैयार  करने  का  कष्ट  करें  ताकि  कृषि  पर  गुजर  करने  वाले  लोगों  की  संख्या  में

 कमी  आए  और  खेती  की  खुशहाली  के  साथ-साथ  कृषक  भी  खुशहाल  हो  सके  और  उनका  असंतोष

 समाप्त  हो  सके  ।

 शो  सबन  पांडे  :  उपाध्यक्ष  उत्तर  प्रदेश  के  गोरखपुर  जिले  में  विशेषकर

 बस्ती  तथा  गोंडा  आदि  जिलों  में  भारी  वर्षा  के  कारण  गोर्रा  आदि  नदियों  में

 भीषण  बाढ़  आई  जिसके  फलस्वरूप  गोरखपुर  जिले  में  लोहगोरा  बांध  टूट  गया  है  तथा  गोरखपुर

 शहर  का  सुरक्षा  बांध  भी  क्षतिग्रस्त  हुआ  लाखों  एकड़  भूमि  की  फसलें  नथ्ट  हो  गई  हैं  तथा  सेकड़ों

 गांवों  म॑  धन-सम्पत्ति  की  और  जन  हानि  हुई  है  ।  गोरखपुर  में  पानी  घुस  आया  भारी  संसुय
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 अजन+  तककक्-+
 क्रो  अदल  बांडे  |

 में  घर  गिर  गए  भारत  सरकार  तत्काल  राहत  कार्यों  हेतु  पर्याप्त  घन  तथा  साधन  प्रदान

 उत्तर  प्रदेश  के  गोरखपुर  जिले  में  भारी  संख्या  में  बुनकर  हथक  रघा  उद्योग पर  आश्रित  हैं  तथा
 विगत  कई  वर्षों  में  इस  उद्योग  में  गिरावट  के  शिकार  सरकार  द्वारा  घोषित  वस्त्र  नीति  का  कार्या
 न्वयन  त्रुटिपूर्ण  होने  क ेकारण  स्थिति  और  बदतर  हो  गई  ।  सहकारी  समितियां  कजंदार  व  निष्क्रिय  हो
 गई  तेयार  माल  की  बिक्री  में  कमी  तथा  ऊंचे  दामों  में  सूत  की  उपलब्धि  इस  समस्या  का  मल  कारण

 गोरखपुर  जेसे  स्थानों  पर  हथक  रघा  नगर  की  स्थापना  घोषित  हो  पर  भी  अब  तक  उस  पर  अमल
 न  होना  परिस्थितियों  को और  खराब  कर  रहा  है  ।  केन्द्र  सरकार  हस्तक्षेप  कर  इन  विसंगतियों  को

 दूर  करे  ।

 श्री  भेश्त  सिहे  :  उपाध्यक्ष  कृपया  निम्नलिखित  विषयों  को  अगले
 सप्ताह  की  कार्य  सूची  में  सम्मिलित  किया

 दिल्ली  प्रशांसन  जब  भी  किसानों  की  जमीन  एक्वायर  करता  है  तो  किसानों  को  बहुत  कम
 बंजी  दैता  मुआव॑ंजे  का  पैसा  भी  समय  पर  नहीं  दिया  जाता  ।  उस  पर  सूद  भी  नहीं  दिया  ज

 इसके  अतिरिक्त  किसानों  को  डी०  डी०  ७०  द्वारा  पक्षपात  होता  है  कि  400  गज  के  प्लाट  कीं  बजाय

 उन्हें  केवल  150  गज  का  प्लांट  दिया  जाता

 मेरी  सरकार  से  प्रार्थना  है  कि  किसानों  को  उनकी  जमीन  का  उचित  दिया  जाए
 तथा  पूरा  भुगतान  तुरन्त  किया  यदि  पेमेन्ट  में  देरी  हो  तो  उस  पर  उनको  12  प्रतिशत  सूद  दिया

 उनको  400  गज  के  प्लाट  भी  दिए  जाएं  और  हर  परिवार  में  एक  को  काम  दिया
 किसान  को  जमीन  के  मुआवजे  के  साथ  ही  प्लाट  का  भी  सटिफिकेट  दिया  जाये  जिससे  किसानों  को
 कोर्टों  के  चबंकर  मन  लगाने  पढ़ें  ।

 क्री  नन््द  लाल  धौधरी  :  उपाध्यक्ष  निम्नलिखित  विषय  को  क्रपया  अगले

 सप्ताह  की  कार्येसूची  में  श।मिल  करने  का  कष्ट  करें  :

 मध्य  प्रदेश  का  सागर  लिला  औद्योगिक  दृष्टि  से  पिछड़ा  हुआ  जिला  इस  जिसे  के  बीना

 क्षेत्र  में  तेल  शोधक  कारशाना  स्थापित  किये  जाने  हेतु  भारत  पेट्रोलियम  कार

 पोरेशन  लिमिटेड  के  माध्यम  से  सर्वेक्षण  करवाया  गया  बोना  क्षेत्र  देश  के  मध्य  मांग  में  स्थित  है

 ओर  हर  दृष्टि  से  यह  कारखाना  बीना  क्षेत्र  में  ही  स्थापित  किया  जाना  उपयुक्त  बीना  रेलवे  जंक्शन

 पर  भाष॑  के  इंजनों  की  मरम्मत॑  करने  का  लोको  शेड  कारखाना  था  जिसमें  कई  हजार  कमंचारी  कार्य रत

 रहते  थे  किन्तु  रेलवें  में  विद्युत  के  इंजन  चलना  शुरू  हो  जाने  के  कारण  लोको  शेड  कारखाना  समाप्त

 कर  दिया  गया  है  |  इंस  कारणं  हजारों  लोंग  जो  इस  कारखाने  से  जुड़े  हुए  जीविका  चलाते  वे  बे

 गार  हो  गए  इस  दुर्भाग्यपूर्ण  परिस्थिति  की  क्षति  पूर्ति  क ेलिए  भी  तेल  शोधक  कारखाना  खोला

 जामा  अंस्यन्त  ही  आवश्यक  हो  गया  है  ।

 |

 डा०  सोती  शंकर  राजहंस  :  कृपया  निम्नलिखित  विषय  अपले  सप्ताह  की

 सूची  में  सम्मिलित किया  जाये  :--
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 (1)  विश्लापति  में  हिन्दी  तथा  बंगला  के  एक  महान  कवि  उनकी  यादगार  को  मनाने
 के  लिए  यह  अनुरोध  है  कि  केन्द्र  प्रकार  दिल्ली  में  एक  विद्यापति  भवन  का  निर्माण  करे  बहां  देश  के
 विभिन्न  भागों  से  शिक्षार्थी  एकत्र  हो  सके  और  इस  महान  कवि  पर  अनुसंधान  कर  सकें  ।

 (2)  उत्तरी  विशेषकर  मिथला  क्षेत्र  के  लोगों  को  वास्तव  में  कोई  चिकित्सा  सुविधा
 प्राप्त  नहीं  जब  वे  इलाज  के  लिए  दिल्ली  आते  हैं  तो  अत्यधिक  परेशान  होते  हैं  ।  इसलिए  अनुरोध
 है  कि  उत्तरी  बिहार  के  मिथिला  क्षेत्र  में  अखिल  भारतीय  आयुविज्ञान  संस्थान  की  पद्धति  पर  एक
 विज्ञान  संस्थान  स्थापित  किया

 श्री  सेयद  शाहबुह्दन  :  कृपया  निम्नलिखित  विषयों  को  अगले  सप्ताह  की

 सूची  में  चर्चा  के  लिए  सम्मिलित  किया  जाए  :--

 (1)  देश  के  जातीय  तथा  भाषाई  अल्पसंख्यकों  में  बढ़ता  हुआ  असंतोष  तथा  असुरक्षा
 की  भावना  राष्ट्रीय  चिन्ता  का  विषय  भाषाई  अल्पसंस्यकों  के  लिए  आयोग  की  वाधिक  रिपोर्टों  तथा
 अल्पसंब्यक  आयोग  की  वार्षिक  रिपोर्टों  पर  इस  सभा  में  अनेक  वर्षों  स ेचचो  नहीं  की  गई
 संब्यकों  के  कल्याण  के  लिए  प्रधान  मन्त्री  के  ।  कायंक्रम  के  कार्यान्वयन  और  उपलब्धियों  पर
 सरकार  द्वारा  भी  कोई  रिपोर्ट  पेश  नहीं  की  गई  है  ।  अल्पसंख्यकों  पर  गोपाल  सिंह  पेनल  की  रिपोर्ट  भी
 सभा  पटल  पर  अभी  तक  नहीं  रखी  गई

 (2)  एक  दशक  से  विचाराधीन  मंडल  आयोग  की  सिफारिशों  के  कार्यान्वयन  पर  भी  कोई

 प्रगति  नहीं  हुई  इस  कारण  सामाजिक  न्याय  ओर  लोकतंत्र  में  भागीदारी  की  प्रगति  में  रुकावट  उत्पन्न

 हुई  है  ।  अन्य  पिछड़े  वर्ग  प्रशासन  तथा  उच्च  शिक्षा  में  उचित  हिस्से  की  मांग  कर  रहे  हैं  ।

 क्री  पो०  नामप्याल  :  मैं  माननीय  सदस्यों  के  सुझाव  काय॑  मंत्रणा  समिति  की  अगली

 बंठक  में  रख  दूंगा  ।

 12.25  म०  qo

 कार्य  मंत्रणा  समिति

 प्रतिबेवन

 संघदोय  कार्य  मंत्रालय  सें  राज्य  मंत्री  तथा  उद्योग  मंत्रालय  में  रसायम  तथा  पेट्रो-रसायल
 बिमाभ  में  राज्य  मंत्री  पो०  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  :

 यह  सभा  काये  मंत्रणा  समिति  के  27
 189  को  सभा  में  प्रस्तत  किये  गये

 तिहत्त रवें  प्रतिवेदन  से  सहमत  है  ।'

 उपाध्यक्ष  सहोदय  :
 प्रश्त  यह  है  :

 यह  सभा  कार्य  मंत्रणा  समिति  के  27  1989  को  सभा  में  प्रस्तुत  किये  गये

 तिहृत्तरवें  प्रतिवेदन  से  सहमत  हूं  ।”

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुमा  ।
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 12.26  भ०  प०

 भारतोय  लघु  उद्योग  विकास  बेंक  विधेयक  )

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  सभा  अब  श्री  एडआर्डो  फेलीरो  द्वारा  26  1989  को  पेश  किये

 गये  प्रस्ताव  पर  आगे  विचार  करेगी  ।  श्रीमती  प्रश्नावती  गुप्त  बोलेंगी  ।

 |

 श्रोभती  प्रभावतों  गुप्त  )  :  हम  बहुत  कम  बोलेंगे  ।

 माननीय  उपाध्यक्ष  हमारे  राज्य  मंत्री  फैलीरों  साहब  ने  जो  भारतीय  लघु  उद्योग

 विकास  बैंक  विधेयक  यहां  पेश  किया  मैं  उसका  स्वागत  करती  हूं  ।

 यह  ऐतिहासिक  विधेयक  है  भर  मैं  समझती  हूं  कि  इससे  अधिक  रोजगार  का  सृजन  होगा  और  गांवों
 में  आधिक  कान्ति  भी  आएगी  क्योंकि  इसका  मुख्य  उद्देश्य  गांवों  का  विकास  करना  और  गांवों  में  तथा

 ऐसे  पिछड़े  इलाकों  जहां  पर  पूंजी  के  अभाव  में  उद्योग  बीमार  रुणण  हैं  या  भौद्योगिक  दृकाइयां
 सिसक  रही  उनकी  |वित्तीय  सहायता  करना  उनका  संवर्धन  करना  उनको  टेक्नीकल  नी

 हाऊ  का  ज्ञान  देना  उनके  लिए  बाजार  की  व्यवस्था  करना  यह  बहुत  अच्छे  उद्देश्य  हैं  इसीलिए
 मैं  इसका  स्वागत  करती  हूं  ।

 जिस  तरह  से  जवाहर  रोजगार  योजना  एक  योजना  है  और  संविधान  संशोधन

 64,  65  द्वारा  एक  क्रान्तिकारी  कदम  उठाया  जा  रहा  है  वैसे  ही  इस  विधेयक  के  द्वारा  भी  उठाया  जा

 रहा  हमारे  यहां  उद्योगों  के  सामने  मूलभूत  समस्याएं  उन  सभी  समस्याओं  का  समाधान  इसमें

 होना  चाहिए  और  मैं  समझती  हूं  कि  कुटीर  उद्योग  को  भी  इसमें  शामिल  किया  जाना  आपने

 लघु  उद्योग  विकास  बैंक  की  स्थापना  की  यह  ठीक  है  लेकिन  हमारे  यहां  पूरे  देश  के  अन्दर  लाखों

 कुटीर  उद्योग  हैं  जो  कि  पूंजी  के  अभाव  में  रुग्ण  हैं  और  परेशान  उनको  भी  इसमें  शामिल  करिये  तो

 अच्छा  होगा  ।

 पश्चिम  में  सदी  के  प्रारम्भ  में  दण्ड  स्ट्रियल  रैवोल्यूशन  हुआ  और  विद्युत  क्रान्ति  हुई  जिससे

 वहां  का  नक्शा  बदल  गया  और  हमारे  देश  की  आजादी  के  पहले  हमने  यह  हालत  देखी  कि  जो  वस्तु
 देखो  मेड  इन  हंग्लैंड  या  जमंनी  की  हमारे  यहां  एक  छोटी-सी  सुई  भी  विदेश  से  आती  थी  लेकिन

 1956  में  हमारी  उद्योग  नीति  उसके  बाद  औद्योगिक  क्रान्ति  यहां  भी  हुई  और  बड़े-बड़े  उद्योगों

 फी  स्थापना  भारी  उद्योग  हमारे  यहां  लोहे  के  स्तर  पर  हमारे  जन-स्तर  पर  भी  उद्योग  हमारे

 यहां  उनका  भी  स्वागत  हुआ  और  जगह-जगह  हृण्डस्ट्रियल  एस्टेट्स  भी  बने  लेकित  जो  काम  लघु
 उद्योगों  के  विकास  के  लिए  होना  चाहिए  वह  नहीं  हुआ  ।  मैंने  पहले  ही  कहा  कि  पूंजी  की  बहुत  बड़ी

 समस्या  है  हसलिए  यदि  सरकार  का  ध्यान  इस  तरफ  जाता  है  तो  अच्छी  बात

 हमारे  यहां  तहखानों  में  हीरे-जवाहरातों  के  रूप  में  अरबों  अरब  की  राशि  पड़ी  हुई  हमारी
 सरकार  क्यों  नहीं  प्रयास  करती  है  कि  वह  सभी  राशि  को  लाए  और  लघु  उद्योग  के  अन्दर  उसका

 रण  करे  और  एक  एनाउंसमेंट  घोषणा  कि  यदि  ऐसे  जिनके  यहां  ब्लेकमनी  के  में

 तहखानों  में  अरबों  खरबों  रुपया  पड़ा  हुआ  यदि  अपने  रुपये  को  लघु  उद्योग  इकाइयों  को
 इस  बैंक  को  देंगे  तो  हम  उनसे  कोई  पूछताछ  नहीं  करेंगे  ।  बाद  में  अपनी  पूछताछ  करिए  तो  इससे  ज्यादा

 राशि  होगी  और  आप  ज्यादा  सहायता
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 लघु  उद्योगों  का  काफी  महत्वपूर्ण  योगदान  देश  की  आध्थिक  क्रान्ति  में  है  और  हमारे  यहां  जो
 उत्पाद  होते  उनमें  से  50  प्रतिशत  उत्पादन  इससे  होता  निर्यात  के  मामले  में  भी  235  प्रतिशत
 ज्यादा  करते  हमारे  देश  के  अन्दर  आर्थिक  क्रान्ति  में  इसका  बहुत  महत्वपूर्ण  योगदान  ह ैऔर  इसकी
 तरफ  सरकार  का  ध्यान  हम  इसके  लिए  सरकार  को  बधाई  देना  चाहते  मैं  यह  भी  कहना
 चाहती  हूं  कि  जेसे  आई०  डी०  बी०  आई०  ने  भी  बहुत  अच्छा  काम  किया  हमारे  मंत्री  जी  ने  अपने
 प्रारस्भिक  भाषण  में  बताया  कि  1989  के  मार्च  तक  के  नौ  महीनों  में  1191  करोड़  रुपये  की  सहायता
 दी  गई  जो  १987-88  से  30-3।  प्रतिशत  ज्यादा  है  लेकिन  मैं  आज  फिर  भी  यह  कहना  चाहती
 निःसंकोच  होकर  और  यह  कहने  का  लोभ  संवरण  नहीं  कर  सकती  ।  आई०  डी०  बी०  भाई  द्वारा  काफी
 उपेक्षा  की  गई  है  लघु  उद्योगों  की  इकाइयों  की  इसलिए  आप  कभी  भी  आई०  डो०  बी०  आई०  के
 अध्यक्ष  को  लघु  उद्योग  विकास  बेंक  का  अध्यक्ष  न  बनाइए  ।  आप  जब  इसको  एक  पृथक  संस्था  बनाने
 जा  रहे  तो  इसका  अध्यक्ष  भी  एक  अलग  से  विशेषज्ञ  बनाइए  ।  एक  दयावान  व्यक्ति  को  बनाइए
 और  ऐसे  व्यक्ति  को  बनाइए  जिसको  कि  ग्रामीण  क्षेत्रों  की  और  ग्रामीण  अंचलों  की  जानकारी  हो  और

 वह  इन  सभी  समस्याओं  स  अवगत  हो  ।

 आपने  सभी  बातो  के  संवधंन  के  लिए  कहा  है  कि  हम  टेक्नीकल  नो  हाऊ  हम  प्रौद्योगिकी
 रेज  करेंगे  ओर  पैसे  लघु  उद्योग  और  कुटीर  अत्यधिक  छोटे  उद्योगों  के  क्षेत्रों  अच्छी  बवालिटी
 की  चीज  इसके  लिए  भी  करेंगे  ।  मैं  साथ  ही  साथ  यह  भी  कहूंगी  कि  आप  जब  बैंक  बनाने  जा

 रहे  हैं  और  लघु  उद्योगों  के  विकास  के  लिए  सरकार  का  यह  कदम  बहुत  ही  अच्छा  मैं  कहना

 चाहती  हूं  कि  आप  इसमें  बिजली  वाली  बात  क्यों  शामिल  नहीं  करते  औद्योगिक  क्रान्ति  के  लिए
 और  छोटे  उद्योगों  क ेविकास  के  लिए  बिजली  की  एक  बहुत  बड़ी  समस्या  जेंसा  कि  आपने  भी  कहा
 और  मैं  भी  कह  रही  हूं  कि  आर्थिक  संवर्धन  के  इनके  विकास  के  लिए  यह  बैंक  महत्वपृर्ण  काम

 करेगी  ।  इसलिए  आप  इसमें  बिजली  की  समस्या  को  भी  जोडिए  ।

 आपने  विशेष  तौर  से  कहा  है  कि  इसका  मुख्यालय  लखनऊ  में  आप  इसका  कार्यालय
 लखनऊ  में  बनाएं  हमें  इस  बारे  में  कुछ  नहीं  कहना  लेकिन  हर  प्रान्त  में  इसकी  शाखा  जरूर  बनें  ।
 जब  तक  आप  इसको  हर  जिले  में  नहीं  तब  तक  इसका  कुछ  मतलब  नहीं  होगा  क्योंकि

 जिले  बे  लोगों  से  ही  उद्योगों  का  विकास  उत्तर  बिहार  में  जहां  बिजली  की  कमी  है  और  पूंजी  की

 कमी  की  वजह  से  लाखों-लाख  इकाइयां  बन्द  पड़ी  वहां  कम  से  कम  काटो  थर्मल  पावर  को  जो  आउट

 आफ  दि  वे  नहीं  उसको  इसमें  शामिल  काटी  का  बिजलो  पावर  स्टेशन  उत्तर  बिहार  की

 हकाइयों  के  लिए  रखें  ।  मैं  एक  बात  और  कहना  चाहती  विशेषशों  की  सहायता  लोगों  को  उपलब्ध

 क्योंकि  क्वालिटी  की  कमी  की  वजह  से  काम  नहीं  हो  पाता  है  ओर  बाजार  भी  उपलब्ध  नहीं

 हो  पाता  इन  सब  बातों  की  ओर  आपको  ध्यान  देना

 जहां  तक  निदेशक  मंडल  की  बात  है  ओर  एक  निदेशक  मंडल  की  स्थापना  करने  जा  रहे

 मैं  आपसे  कहना  जो  भी  हो  आप  इसमें  जन  प्रतिनिधि  को  उसमें  जरूर  रखें  ।  एक  बात  और  ध्यान

 आपके  बड़े-बड़े  बैंक  छोटे  प्रामीण  बंक  भी  आपके  ओर  भी  बेंक  जिला  मुख्यालय  भी
 स्टेट  बैंक  इलाहाबाद  बैंक  और  बड़ोदा  बैंक  भी  सभी  आपके  लेकिन  वहां  पर  भ्रष्टाचार  व्याप्त

 ।  आप  कैसे  सनिश्चित  करेंगे  कि  जो  छोटी  हकाइयां  पूंजी  के  अभाव  में  सिसक  रही  उनको  सिसकने

 रोका  आप  कम  से  कम  लोगों  को  आश्वस्त  करें  कि  जो  बेंक  की  स्थापना  हो  रही  उसमें

 भ्रष्टाचार  नहीं  होगा  ।  क्योंकि  बेचारे  वे  ही  पैसे  के  लिए  बेंक  के  पास  नहीं  तो  वही  हाल

 एण्टी  पावर्टी  प्रोग्राम  में  पांच-दस  हजार  रुपया  देना  लेकिन  मिलेगा  दो  हजार  इसलिए  आप

 उ्फः
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 भोमतो  प्रमावतो  गुप्त  |

 जो  संस्था  बनाने  जा  रहे  वह  कम  से  कम  पवित्र  हो  और  भ्रष्टाचार  से  दूर  तभी  आपके  बैंक
 काम  करेंगे  और  आपका  मुख्य  उद्देश्य  पुरा  मैं  आपका  ध्यान  इस  बात  की  ओर  भी  दिलाना

 भाहूंगी  कि  कम  से  कम  उत्तर  बिहार  में  इसकी  एक  शाखा  जरूर  क्योंकि  उत्तर  बिहार  में  हमारी
 सम्भावनाएं  छोटे  उद्योगों  को  बिकस्तित  करने  के  वह  शस्यश्यामला  धरती  वहां  नदियों  की
 देन  वहां  बिजली  उपलब्ध  हो  जाएगी  तो  कच्चा  माल  भी  उपलब्ध  हो  आपकी  कच्चे  माल
 की  भी  समस्या  लघु  उद्योगों  को  कण्चा  माल  नहीं  मिल  पाता  राज्य  सरकार  का  जो  कोटा
 जो  लघु  उधोगों  के  निगम  बने  हुए  उनके  द्वारा  बड़े-बड़े  लोगों  को  कोटा  मिलता  है  और  वह  जाकर

 अम्बई  कलकत्ता  में  और  मद्रास  में  बिकता  है  **  )  मैं  कहना  चाहती  हूं  कि  आप
 जब  इन  सब  बातों  पर  ध्यान  देंगे  तभी  इसकी  जो  स्थापना  करने  जा  रहे  आपका  जो  मकसद  लक्ष्य

 ध्येय  वह  सार्थक  होगा  ।  आप  जब  उचित  कदम  बढ़ाएंगे  तो  ग्रामीण  अर्थव्यवस्था  मजबत  होगी  ।

 मैं  इस  बिल  का  समर्थन  करती  हूं  ।

 श्री  प्रशोक  शंकरराव  चव्हाग  मैं  विधेयक  का  समन  करता  इस  देश
 के  लघु  क्षेत्र  के  उद्योगों  को  बढ़ावा  देने  के  लिए  ही  इसे  मुख्य  रूप  से  पेश  किया  गया  भाज  हमने
 बैंकों  के  राष्ट्री यक  रण  के  20  वर्ष  पूरे  कर  लिए  हैं  आज  हम  इन्दिरा  जो  को  नहीं  भुला  सकते  जिन्होंने
 उस  समय  बैंकों  के  राष्ट्रीयकरण  के  लिए  पहल  को  थो  क्योंकि  आपको  याद  होगा  कि  बैंकों  के

 राष्ट्रीयकरण  से  पहले  केवल  कुछ  चुने  हुए  वर्ग  ही  बैंकों  का  लाभ  उठाते  थे  |  लेकिन  भाज  इन्दिरा  जी  की

 दुरदरशिता  अथवा  स्वप्न  के  फ्रारण  हम  देख  सकते  हैं  कि धनराशि  गरीब  आदमी  और  जरूरतमंद  वर्ग  को
 जा  रहो

 इन्दिश  जी  की  संकल्पना  और  दूरदर्शिता  के  परिणामस्वरूप  ही  आज  हम  यह  विधंयक  प्रस्तुत  होते

 हुए  देख  रहे  मैं  मंत्री  महोदय  और  प्रधान  मंत्री  जी  को  इस  सकारात्मक  कदम  उठाने  के  लिए  बधाई
 देता  हूं  जिन्होंने  वेश  के  लघु  उद्योग  क्षेत्र  को  लाभ  पहुंचाने  क ेलिए  हर  सम्भव  प्रयास  किया  लेकिन  देश

 में  लधु  उद्योग  विकास  के  लिए  उपयुक्त  वातावरण  तेयार  करने  के  लिए  अभी  बहुत  कुछ  करने  को

 आवश्यकता  लघु  उद्योग  के  क्षेत्रों  को  बहु-राष्ट्रीय  कम्पनियों  से  और  स्थापित  उच्चोगों  से  बड़ी
 प्रतिस्पर्धा  करनी  पड़ती  है  ।  इसी  लघु  क्षेत्रों  के  उद्योगों  को  कुछ  संरक्षण  प्रदान  करना  और

 उसके  लिए  उपयुक्त  वातावरण  तंयार  करने  की  आवश्यकता  है  जिससे  कि  लघु  क्षेत्र  के  उद्योग  जल्द  से

 जहद  तरवकी  कर  सके  ।  बैंकों  के  राष्ट्रीयकरण  के  उपरांत  इन  बीस  सालों  में  हमने  देखा  है  कि  लघु  क्षेत्र

 के  उद्योगों  को  बैंक  द्वारा  दो  गई  अग्रिम  घनराशि  256  करोण  रुपये  से  बढ़कर  16.(00  करोड़  रुपये

 हो  गई  इसके  साथ  ही  इसका  ध्यान  रखना  आवश्यक  है  कि  इस  घन  का  कैसे  उपयोग  किया  जाता

 है  ---  क्या  इसे  सही  तरीके  से  उपयोग  किया  जाता  है  ओर  अगर  इसमें  कोई  त्रुटि  है  तो  इसे  लबु  क्षेत्र

 के  उद्योगों  के  विकास  के  लिए  दूर  किया  जाना  चाहिए  ।

 सबसे  महत्वपुण्ण  प्रश्न  जिस  पर  मैं  बल  देना  चाहता  यह  कि  बैंकों  को  अपना  संचालन

 महानगरों  से  हटाकर  अपने  कार्य  क्षेत्रों  में  ले  जाना  होगा  ।  हम  देखते  हैं  कि  बैंकों  के  ज्यादातर  क्षेत्रीय
 कार्यालय  बड़े  शहरों  में  केन्द्रित  हैं  जबकि  उनका  कार्य  तथा  जो  लोग  इससे  लाभान्वित  वे

 ग्रामीण  क्षेत्रों  में  इस  दिशा  में  यह्  कदम  उठाना  चाहिए  ताकि  बैंकों  के  क्षेत्रीय  उनके

 कार्य  संचालन के  क्षेत्रों  में  ही  जहां  लोगों  को  इससे  लाभ  मिल  इसके  उद्यमियों
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 द्वारा  शहरों  में  जाकर  अपने  प्रस्तावों  को  स्वीकृत  कराने  में  लगने  वाले  अधिकांश  समय  और  धन  को
 बचाया  जा  सकेगा  ओर  इसे  जल्द  से  जल्द  लागू  भी  किया  जा  सकेगा  ।

 दूसरा  मृदा  जिसके  ऊपर  यहाँ  बल  देना  मैं  आवश्यक  समझता  यह  है  कि  जब  हम  आज  लघु
 उद्योग  बंक  को  स्थापित  करने  जा  रहे  !  तब  हमें  यह  पता  लगाना  चाहिए  कि  देश  में  रुग्ण  लघु  उद्योगों
 की  संख्या  कितनी  है  इसके  रुग्ण  होने  के  क्या  कारण  हैं  और  लघू  उद्योग  बेंक  इन  सभी  पूव॑वर्ती  त्रुटियों
 फो  केसे  दूर  करेगा  वास्तव  तभी  हमें  कुछ  ऐसा  करने  का  संतोष  होगा  जो  लघु  क्षेत्र  के  लिए  आवश्यक
 है  जेसा  की  आज  सभी  जानते  इसका  कारण  अनेक  तथ्यों  पर  निभंर  करता  उनमें  से
 सबसे  महत्वपूर्ण  कारण  कक्चे  माल  की  अपूर्ति  को  अनिश्चितता  है  जिसके  बारे  में  मेरे  माननीय  मित्र
 पहले  कह  चुके  हैं  भौर  साथ  ही  कुछ  हृद  तक  उद्यमियों  के  बीच  प्रबंधकीय  क्षमता  की  कमी  भी  इसके
 लिये  उत्तरदायी  है|  चूंकि  बैंक  उद्यमों  क ेविकास  का  उत्तरदायित्व  भी  उठाने  जा  यह  एक  मुख्य
 कार्य  है  जिसे  बंक  के  द्।रा  किया  जाना  चाहिए  ताकि  यह  सुनिश्चित  किया  जा  सकें  कि  समस्या  से
 निपटने  के  लिए  उनमें  प्रबन्धकीय  क्षमता

 अंत  में  इसका  सबसे  मुख्य  मुह  इसके  लिए  विपणन  संबंधी  ऐसी  आधारभूत  संरचना  का  निर्माण
 करना  है  जिसका  अभी  तक  अभाव  था  क्योंकि  लघु  उद्योगों  द्वारा  जो  भी  साम्रग्री  का  निर्माण  किया  जाता

 उसके  लिए  उपयुक्त  बाजार  उपलब्ध  नहीं  हो  पाता  उनके  द्वारा  भरसक  श्रयासों  के  बावजूद  भी

 बड़ी  बहु-राष्ट्रीय  कम्पनियां  और  बड़े  व्यापारिक  धरानों  द्वारा  सघ्  क्षेत्र  के  उद्योगों  की  प्रगति  और
 विकास  में  बहुत  दिक्कतें  उत्पन्न  कर  दी  जाती  मेरे  विचार  से  अगर  इन  मुद्दों  पर  ध्यान  दिया
 जाय  तो  निश्निय  ही  हम  लघु  उद्योग  बैंकों  के  माध्यम  से  लघु  उद्योगों  के  Fig  सराहनीय  कार्य

 एक  दूसरा  मुहा  जिसके  लिए  मंत्री  महोदय  का  ध्यान  आकर्षित  करना  जिला  उद्योग  केन्द्र
 अनेक  जिलों  में  कार्यरत  जैसा  कि  हमने  देखा  ये  जिला  उद्योग  केन्द्र  मात्र  डाकण्र  बनकर  रह  गये

 प्रत्येक  चाहे  वह  व्यावहारिक  हो  या  एक  डाकधर  की  तरह  बेँक  को  भेजा  जाता  है  और

 बैंक  इत  सभी  प्रस्तावों  को  अस्वीकार  कर  देता  अगर  आप  जिला  उद्योग  केन्द्रों  द्वारा  बैंक  को  भेजे

 गए  प्रस्तावों  ओर  बैंक  द्वारा  ठुकराए  गए  प्रस्तावों  के  आंबड़े  पर  ध्यान  दें  तो  आप  इन  आंकड़ों  को

 अत्यधिक  चिन्ताजनक  जब  हम  पिछले  कई  सालों  से  एक  खिड़की  प्रणाली  व्यवस्था  के  संबंध  में

 बात  कर  रहे  हैं  तो  मैं  आपसे  अन् रोध  करूंगा  की  जिला  उद्योग  केन्द्र  मात्र  एक  डाकथर  के  रूप  में  कार्य

 नहीं  करें  ।  प्रमुख  बैंक  का  ए+  प्रतिनिधि  वहां  होना  चाहिए  जो  इस  बात  को  सुनिश्चित  करने  में  सक्षम  हो
 कि  जो  भी  प्रस्ताव  जिला  उद्योग  केन्द्र  को भेजा  उसकी  अच्छी  तरह  से  जांच  पड़ताल  की

 इसी  स्तर  पर  आप  यह  निर्णण  कर  सकते  है  कि  प्रस्ताव  बैंक  को  भेजा  जाना  चाहिए  या  नहीं  ।  लेकिन

 एक  बार  जब  जिला  उद्योग  स्तर  पर  प्रस्ताव  को  व्यावहारिक  करार  दे  दिया  जाये  तो  उसके  बाद  किसी

 वित्तीय  संस्था  द्वारा  उसे  रह  नहीं  किया  जाना  इससे  आप  उद्यमियों  का  समय  बचा  सकते  हैं

 जिससे  उनके  प्रस्ताव  समय  से  स्वीकृत  हों  और  उन्हें  अपने  प्रस्ताव  पर  अमल  करने  की  भी  प्रेरणा  मिल

 सके  ।

 लेकिन  आज  जो  भी  हो  रहा  बह  इसके  बिल्कुल  ही  विपरीत  जिला  उद्योग  केन्द्र  प्रस्ताव

 आगे  भेजता  फिर  यह  बैंक  में  जाता  ह ैओर  एक  बैंक  से  दूसरे  बेंक  में  जाने  में  उनका  अत्यधिक  समय

 नष्ट  हो  जाता  यह  बिलकुल  ही  इसके  विपरीत  है  जिसे  आज  हम  देश  में  चाहते  अगर
 हम  एक

 खिड़को  प्रणाली  की  बात  करते  हैं  तो  हमें  किसी  प्रस्ताव  को  स्वीकृति  प्रदान  करने  के  शिए  कम  से

 समय  लेना  चा  हिए  और  यह  सब  कार्य  जिला  उद्योग  केत्ध  के  स्तर  पर  किया  जाना  चाहिए  ।  मेरे  विचार
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 से  अगर  प्रक्रिया  को  आसान  कर  दिया  तो  वह  समय  से  काम  करेंगे  और  उनके  प्रस्ताव को  भी
 जल्दी  से  स्थीक्ृति  प्रदान  की  जा  सकेगी  और  जरूरी  परिणाम  हासिल  होंगे  जिसके  लिए  बैंक  भी  आवश्यक

 उत्त  रदायित्व  ले  सकता  है  ।

 एक  दूसरा  मुद्दा  यह  है  कि  प्रत्येक  जिले  की  ओद्योगिक  क्षमता  की  जांच  की  जाय  |  हम  देखते
 हैं  कि  जब  किसी  जिले  में  एक  तेल  मिल  की  स्थापना  का  प्रस्ताव  आता  तो  इसके  साथ  ही  साथ  दस
 ओर  तेल  मिलों  की  स्थापना  के  प्रस्ताव  आते  हैं  भोर  उन्हें  सामान्यतः  स्वीकृति  दे  दी  जाती
 प्रत्येक  जिले  की  क्षमता  का  पता  लगाने  के  लिए  बृहत  स्तर  पर  सर्वेक्षण  किया  जाना  चाहिए  ।

 जंसे  कि  प्रधान  मंत्री  ने  प्रत्येक  क्षेत्र  की  क्षमता  का  पता  लगाने  के  लिए  टेक्नोलोजी  मिशनों  की
 स्थापना  की  है  कि  दूर  संचार  व्यवस्था  में  सुधार  केसे  किया  किसी  क्षेत्र  में  कितनी  वर्षा  हुई

 इसी  प्रकार  एक  तरह  का  सर्वेक्षण  किया  जाना  चाहिए  जिससे  प्रत्येक  जिले  की  क्षमता  का
 पता  लगाया  जा  सके  और  उसके  अनुसार  ही  वहां  उद्योगों  का विकास  किया  जाना  चाहिए  ।  इस  प्रकार

 हम  उस  क्षेत्र  में  सक्षम  उद्योगों  को  ही  इन  बेंकों  द्वारा  ऋण  दे  सकंगे  ।

 लघ  उद्योगों  के  सामने  इस  समय  सबसे  बड़ी  समस्या  अपने  उत्पादों  को  बेचने  की  है  इन  उद्योगों  को
 तब  तक  संरक्षण  प्रदान  करने  की  आवश्यकता  है  जब  तक  कि  वे  लिया  गया  पूरा  ऋण  वापस  नहीं  कर
 देते  ।  जब  हम  बेंकों  से  उन्हें  घन  देते  हैं  तो  हमारी  यह  जिम्मेंदारी  हो  जाती  है  कि  उन्हें  सही  संरक्षण
 प्रदान  किया  जाये  और  जो  धन  हमने  उन्हें  दिया  वह  समय  पर  वापस  कर  दिया  इसे  किया
 जाना  चाहिए  ।

 हम  देखने  हैं  कि  प्रत्येक  जिले  में  सरकारी  विभागों  द्वारा  ही  बह्धुत  बड़ी  मात्रा  में  खरीद  की
 जाती  अगर  महाराष्ट्र  का  आप  तो  वहां  मध्यम  आय  वर्ग  और  गरीब  लोगों  के  लिए
 मकान  बनाकर  देने  का  एक  बड़े  मक।न  निर्माण  संगठन  एस०  आई०  डी०  सी०  alo  का

 उन्हें  निरन्तर  अत्यधिक  सामग्री  की  जरूरत  रहती  अगर  वह  सामग्री  लघु  उद्योगों  से  खरीदी  जाय  तो
 धससे  विपणन  संबंधी  उनकी  समस्या  दूर  हो  सकती  है  ।  दुर्भाग्यवश  देश  में  ऐसा  नहीं  हो  रहा

 लघ  उद्योग  द्वारा  निर्मित  सामग्री  अच्छी  होने  के  बावजूद  भ्रष्टाचार  के  कारण  उन्हें  इसके
 विपणन  का  मौका  नहीं  जाता  |  इसके  लिए  समझोते  की  जरूरत  है  जिसके  द्वारा  लघ  क्षेत्र  के
 उद्योगों  द्वारा  निर्मित  अच्छी  किस्म  की  सरकारी  साबंजनिक  उपक्रम  द्वारा  बहुत  बड़ी
 मात्रा  में  खरीदी  जा  सके  ताकि  उनको  विपणन  संबंधी  समस्या  को  दूर  किया  जा  सके  ।

 इसी  परिवहन  क्षेत्र  में  हम  देखते  हैं  कि  अनेक  प्रकार  की  अग्रिम  राशि  हल्के
 व्यावसायिक  इत्यादि  के  लिये  दी  जाती  आज  हालत  यह  है  कि  अनेक  बेंकों  ने  इस  क्षेत्र  को
 ऋण  देना  बंद  कर  दिया  है  क्योंकि  उनके  अनुसार  इस

 क्षेत्र
 से

 धन  वापस  प्राप्त  करना  मुश्किल  होता  है  ।
 लेकिन  मैं  जानना  चाहूंगा  कि  क्या  इस  दिशा  में  पहले  यह  पता  लगाने  की  कोशिश  की  गई  है  कि  घन  की
 वापसी  में  कठिनाई  क्यों  होती  है  ।  जब  लघु  क्षेत्र  के  उद्योगों  के  लोग  बाजार  जाते  हैं  तो  उन्हें  संगठित  ,
 क्षेत्र  के  लोगों  से  कड़ी  प्रतिस्पर्धा  का

 सामना  करना  पड़ता  सरकार  प्रतिदिन  अनेक  निविदाएं  जारी
 करती  है  ।  आपने  जो  भी  निर्णय  लिया  आप  क्यों  नहीं  लघु  क्षेत्र  क ेउत  लोगों  को  प्राथमिकता  देते  हैं
 जिन्हें  हाल  ही  में  आपने  घन  दिया  है  ?  अगर  यह  समझौता  हो  तो  निश्चय  ही  लघु  उद्योग  के  लोग
 सश्कार  द्वारा  निर्धारित  दरों  पर  भी  धन  की  अदायगी  समय  पर  इससे  उन्हें  भी  अपने  दायिल्व
 से  मक्ति  मिलेगी  भौर  खस्कार  को  धन  को  वसूली  भी  हो  सरकारी  क्षेत्र  तथा  नि  जी  उद्यम  से

 कुछ  सलोमित  प्रकार  के  प्रबन्ध  किये  जाने  को  आवश्यकता  है  ताकि  इस  क्षेत्र  को  भी  कुछ  अग्रिम  राशि  दी
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 जा  सके  और  कुछ  मदद  पहुंचाई  जा  सके  !  हमने  राष्ट्रीय  ईक्विटी  योजना  को  भी  शुरू  किया  जिसके
 लिये  उद्यमकर्त्ताओं  को  निजी  उद्योगों  की  शुरुआत  करने  के  लिये  प्रधान  पूंजी  दी  गई  लेकिन  इसके
 लिये  कुछ  प्रोत्साहन  दिये  जाने  की  आवश्यकता  है  और  अनेक  उद्यमकर्त्ता  अभी  भी  इस  प्रकार  की  योजना
 के  बारे  में  नहीं  जानते  यदि  आप  हस  बात  का  विश्लेषण  करें  कि  इस  ईक्विटी  योजना  के  अन्तगंत
 कितनी  धनराशि  दी  गई  है  तो  हम  पाएंगे  कि  अधिकांश  जगहों  में  लक्ष्यों  की  पूर्ति  नहीं  हुई  है  ।  यहां  कुछ
 किया  जाना  चाहिये  जिससे  कि  लघु  उद्योग  के  क्षेत्र  में  अनेक  उद्यमकर्ता  सामने  आएंगे  ।

 एक  अन्य  महत्वपूर्ण  मुहा  बैंक  में  जमा  की  गई  धनराशियों  से  सम्बन्धित  वरीयता  के  अनुसार
 अधिकांश  सरकारी  जमा  अपने  आप  बड़े  बैंकों  में  हस्तांतरित  हो  जाती  मैं  यह  मशवरा  दूंगा  कि  जमा
 करने  के  लिये  यदि  बैंकों  के  कार्यनिष्पादन  को  कसौटी  माना  जाये  तो  हम  बैंकों  के  कार्यकलापों  में  कुछ

 सुधार  कर  अनेक  ऐसे  बैंक  जहां  सरकारी  जमा  सिर्फ  बरीयता  के  आधार  पर  हो  रहे  हैं  चाहे

 वहाँ  काम  होता  हो  अथवा  चाहे  उनका  काये  निष्पादन  अच्छा  हो  या  अथवा  चाहे  उन्होंने
 प्राथमिक  क्षेत्र  पर  ध्यान  दिया  हो  या  नहीं  ।  सि्फे  वरीयता  के  कारण  उन्हें  नियमित  रूप  से  अग्रिम

 राशि  प्राप्त  हो  रही

 उपाध्यक्ष  महोवय  :  आपने  काफी  समय  ले  लिया  अब  कृपया  अपना  भाषण  बन्द

 को  ग्रतोक  शंकर  राव  चब्हाण  :  मैं  अपनी  बात  समाप्त  कर  रहा  इस  बात  पर  ध्यान

 दिया  जा  सकता  है  ।  मुझे  विश्वास  है  कि  उन  बैंकों  को  जो  अच्छे  ढंग  से  कार्य  कर  रहे  यदि  अग्रिम

 राशि  दी  जाती  है  तो  उन्हें  एक  प्रकार  का  प्रोत्साहन  मिलेगा  बेंक  भी  उचित  प्रकार  से  कार्य  कर

 पाएंगे  ।

 अन्त  हम  देखते  हैं  कि  लघु  उद्योग  के  उद्यमकर्त्ता  को  सरकारी  विभागों  द्वारा  जो  भुगतान
 किया  जाता  है  अक्सर  देर  से  प्राप्त  होता  व्यक्ति  बहुत  ही  कम  पूंजी  पर  काये  कर  रहा  होता  है  और

 यदि  बर्षों  तक  भूगतान  नहीं  हो  पात्ता  है  तो  हम  कंसे  इसकी  आशा  करते  हैं  कि  वह  लिये  गये  ऋण  को

 चका  पायेगा  और  हम  कंसे  यह  आशा  कर  सकते  हैं  कि  वह  व्यापार  के  लिये  उसी  पूंजी  को  इधर-उधर

 लगा  पायेगा  ?  यदि  ये  सरकारी  विभाग  समय  पर  भुगतान  कर  दें  तो  अपने  व्यवसाय  के  लिये  उसके

 पास  उचित  मात्रा  में  धनराशि  होगी  ।  हाल  ही  में  लोक  समा  में  एक  विधेयक  प्रस्तुत  किया  गया  जो  कि

 अब  एक  अधिनियम  बन  गया  है  जिसके  अन्तर्गत  जारी  किया  गया  कोई  बैक  यदि  वापस  हो  जाता  है  तो

 चेक  जारी  करने  वाला  व्यक्ति  दंड  का  भागी  क्यों  नहीं  हम  इसी  प्रकार  के  एक  संशोधन  लाने  की

 बात  सोचते  हैं  कि  वह  व्यक्ति  जो  लघु  उद्योगकरत्ताओं  को  तंग  करते  हैं  तथा  वह  जो  समय  पर  भुगतान

 नहीं  करते  इन्हें  भी  दण्ड  दिया  जाये  ?  तब  लघु  उद्योगकर्ता  ज्ञाभान्यित  इस  प्रकार  का

 कोई  संशोधन  लाना  चाहिए  जिससे  इन  लोगों  को  लाभ  पहुंचे  ।

 अन्त  में  मैं  जिला  स्तर  पर  स्टियरिंग  समिति  में  स्थानीय  सांसदों  और  विधायकों  को  शामिल

 बहुत  ही  उचित  कदम  उठाने  के  लिए  माननीय  मंत्री  महोदय  को  धन्यवाद  देता  हूं  ।  यह  कदम  जिला

 स्तर  पर  छोटे  उद्यमकर्त्ताओं  को  बढ़ावा  देने  हेतु  उचित  निर्णय  लेने  में  सहायक  सिद्ध

 श्री  डालचरत  जन  :  उपाध्यक्ष  हमारे  देश  में  जवाहर  रोजगार  योजना

 नामक  स्कीम  से  एक  नई  जागरूकता  आई  लोगों  ने
 इस

 पर  अपना  अदूट  विश्वास  व्यक्त  किया
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 डालचसा

 इसके  लिए  हम  अपने  प्रधान  मंत्री जी  को सदन  की  ओर  से  बधाई  देना  चाहते  जवाहर  रोजगार
 योजना  से  पहले पैसा  पूरी  तरह  गांवों  क ेविकास पर  नहीं  ख॑  हो  पाता  लेकिन अब  सीधे  पंचायतों
 को  हम  पैसा  हमारे  गांवों  में  विकास  के  कार्य  क्रम  इससे  हमारे  गांवों  के  कार्यकर्त्ताओं  में  अपने
 काम  की  जिम्मेदारी  -।

 |  भ्रनुवाव  |

 उपाध्यक्ष  भहो वय  :  कृपया  भारतीय  लषु्  उद्योग  विकास  बेंक  के  सम्बन्ध  में  बोलें  ।

 ]

 झो  डाल  चना  जेन  :  उपाध्यक्ष  मैं  भारतीय  लघ्  उद्योग  बिकास  बैंक  विधेयक  का
 समर्थन  करने  के  लिए  खड़ा  हुआ  हूं  ।  मेरा  अनुभव  है  कि  जब  कोई  स्व-रोजगार  योजना  के  अन्तर्गत
 अपना  लघ  उद्यम  लगाने  के  लिए  बैंकों  के  पास  ऋण  लेने  के  लिए  जाता  है  तो  उसे  अनेक  कठिनाइयों  का
 प्तामना  करना  पढ़ता  पूरी  फारम॑लिटीज  कम्पलीट  करने  के  बावजूद  बंक  की  तरफ  से  उसे
 रास्मक  जवाब  नहीं  मिलता  ।  उसे  पता  नहीं  चल  पाता  कि  उसका  ऋण  मंजूर  हुआ  है  या  उसे
 बेक  के  अनेक  चक्कर  लगाने  पड़ते  कलेक्ट्रेट  के  चवकर  लगाने  पड़ते  हैं  |  इस  श्म्बन्ध  मेरा

 सुझ्नाव  यह  है  कि  स्व-रोजगार  योजना  के  अन्तगंत  बैंकों  को  जितनी  भी  एप्लीकशन्स  प्राप्त  आप
 एक  समय-सीमा  निश्चित  कर  दीजिए  कि  दो  महीने  में  उसे  हर  स्थिति  में  ऋण  मिल  उसकी
 एप्लीकेशन  पर  क्या  कार्यवाही  उसका  पता  चल  आज  स्थिति  यह  है  कि  स्वरोजगार
 योजना  के  अन्तर्गत  वर्षों  से  अनेकों  केस  लम्बित  पड़े  लोग  बंकों  के  चक्कर  लगाते  हैं  परन्तु  उन्हें  सही
 स्थिति  का  पता  नहीं  चल  पाता  ।  दूसरी  बड़े  उद्योगों  के  बेंकों  की  ओर  से  उदारतापूवंक
 अनेक  ऋण  स्वीकृत  किये  जाते  जब  कि  छोटे  उद्यमियों  द्वारा  तमाम  कागजात  प्रस्तुत  कर  देने  के

 उन्हें  फिर  वही  कागजात  पेश  करने  के  लिये  लिखा  जाता  है  ।  जब  वे  बेक  में  आकर  बताते  हैं
 कि  हमने  अमुक  कागजात  पहले  ही  एस्तुत  कर  दिये  हमारी  एप्लीकेशन  के  साथ  लगे  इसके

 जूद  उन्हें  समय  पर  ध्टूण  स्वीकृत  नहीं  किया  जाता  ।  इस  तरह  से  सारी  शासन  की  थोजनाएं  घरी  को

 घरी  रह  जाती  है  ।  वेसे  तो  शासन  की  ओर  से  एक  निश्चित  मापदण्ड  निर्घारित  कर  दिया  जाता

 लेकिन  उसके  उल्लंघन  की  हमें  समय-समय  पर  बहुत  सी  शिकायतें  प्राप्त  होती  रहती  कहीं  उन

 दण्डों  के  किसी  बेंक  में  काम  नहीं  होता  ।  जब  किसी  उद्याग  को  समय  पर  ऋण  सहायता
 लब्ध  नहीं  हो  पाती  है  तो उस  पर  अन्य  ऋणों  का  भार  बढ़ता  जाता  है  ओर  उसके  कार्य-संचालन  में

 अनेक  तरह  की  बाधाएं  उत्पन्न  हो  जाती  पहले  से  उनके  पास  इतना  वकिंग  कैपिटल  विद्यमान  नहीं
 होता  कि  वे  अपना  काम  चला  सकें  ।  परिणाम  यह  होता  है  कि  कोई  भी  नया  उद्योग  चालू  होने  से  पहले

 ही  बंद  हो  जाता  रुग्ण  होने  की  स्थिति  में  आ  जाता  इसलिये  लघु  उद्योग  विकास  बेंक  के  लिये
 आप  यह  एक  मिनिमम  टाइम  लिमिट  अवश्य  फिक्स  कर  आपकी  तरफ  से  इसे  स्पेरिफिक

 गाइडलाइन्स  दी  जाती  चाहिये  कि  अमुक  उद्योग  की  तरफ  से  किस  तरह  की  फोरमेलिटीज  की  जाये  और

 एक  टाइम  लिमिट  में  उसे  ऋण  मिल  जाना  चाहिये  ।  टाइम  लिमिट  सरकार  की  ओर  से  फिक्स  की

 जाये  और  प्रत्येक  उप्लीकांट  को  उसी  समयावधि  में  ऋण  जो  भी  मिलने  वाला

 मिल  जाये  |  मुझे  आशा  है  कि  मेरे  सुझाव  पर  मंत्री  जी  गम्भीरता  से  विचार  करेंगे  जिससे  कि

 कोई  नया  उद्योग  फाइनेंस  की  कमो  के  कारण  लगने  से  पहलेद्दी  बन्द  होने  या  रुग्ण  होने  की  स्थिति  में  न है
 आने  पाये  ।
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 कुछ  माननोब  सदस्य
 :  चूंकि  बहुत  से  माननीय  सदस्यगण  इस  बहस  में  भाग  लेना  चाहते  हैं  अत

 हमें  मध्यान्ह  भोजन  अवकाश  के  लिये  नहीं  जाना

 संसवोय  काये  मंत्रालय  में  राज्य  पत्रों  तथा  उद्योग  मंत्रालय  में  रसायन  तथा  पेट्रो-रसायन
 विमाण  में  राज्य  संत्री  पी०  :  यदि  सभा  इस  बात  से  सहमत  है  तो  मुझे  कोई  आपत्ति
 नहीं

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  क्या  सभा  की  यह  सहमति  है  कि  भोजन  अवकाण  रह  कर  दिया  जाये  ?

 कुछ  माननोय  सवस्य  :  जी  हां  ।

 उपाध्यक्ष  म्रहोदय  :  आज  कोई  भोजन  अवकाश  नहीं  होगा  ।

 भोमतो  बसवराजेश्वरी  :  मैं  लघु  उद्योग  क्षेत्र  के  विकास  ओर  इन्हें
 वित्तीय  सहायता  प्रदान  करने  तथा  उन  संस्थाओं  के  कार्यों  को  समन्वित  करने  जो  कि  लघु  उद्योग  क्षेत्र
 के  विकास  और  इन्हें  वित्तीय  सहायता  देने  में  संलग्न  हैं  तथा  इससे  सम्बन्धित  मामलों  में  प्रधान  वित्तीय
 संस्थान  के  रूप  में  भारतीय  लघु  उद्योग  विकास  बैक  की  स्थापना  के  लिए  प्रस्तावित  इस  विधेयक  का

 स्वागत  करती  हूं  ।

 वर्ष  1988-89  में  बजट  पेश  करते  समय  हमारे  भूतभूव॑  वित्त  मंत्री  द्वारा  किये  गये
 बायदों  के  मुताबिक  यह  विधेयक  लाया  गया  आज  विभिन्न  बैंक  कार  कर  रहे  बड़े  और  मध्यम
 स्तर  के  उद्योगों  की  स्थापना  के लिए  आई०डी  ०बी  ०आई०  मुख्य  रूप  से  उत्त  रदायी  कृषि  के  विकास
 को  बढ़ाने  के  लिये  की  स्थापना  की  गई  है  |  हाल  ही  में  मकानों  आदि  के  निर्माण  के  लिए

 हमने  एक  अलग  बेंक  की  स्थापना  की  यह  बेंक  सही  दिशा  में  का  कर  रहा  है  ।  इस  बैंक  की  स्थापना
 का  मुख्य  उद्देश्य  ग्रामीण  युवकों  ओर  शिक्षित  युवकों  की  दूर-दराज  के  इलाकों  में  उद्योग  स्थापित  करने
 के  लिए  अवसर  प्रदान  करना  है  ।  इससे  उद्योग  के  क्षेत्र  में  निश्चित  रूप  से  होगा  क्योंकि

 अब  हम  बिल्कुल  सही  दिशा  में  यह  विचार  कर  रहे  हैं  कि  वे  सभी  शक्तियां  जो  अभी  तक  केन्द्रीक्षत  हैं
 उनका  विकेन्द्रीकरण  किया  जाना  चाहिए  तथा  उन्हें  निचले  स्तर  तक  पहुंचाया  जाना  इस
 प्रकार  से  यह  विधेयक  बहुत  अधिक  महत्वपूर्ण  ह ैतथा  इस  बात  में  सावधानी  बरतनी  चाहिए  कि  कंसे

 हम  बेहतर  तरीके  से  जरूरतमन्द  लोगों  की  ध्हायता  कर  सकते  दूरवर्ती  क्षेत्रों  में  लघु  उद्योगों  की

 स्थापना  करते  वक्त  हमें  इस  बात  पर  ध्यान  देना  चाहिए  कि  इससे  ऐसे  लोग  लाभालन्वत  जो  सबसे

 अधिक  उपेक्षित  सकता  है  कि  वे  गैर  तकनीकी  प्रशिक्षण  प्राप्त  व्यक्ति  हो  सकता  है  कि  वे

 इन  उद्योगों  का  विकास  करने  में  दक्ष  न  हो  सकता  है  कि  उन्हें  प्रबन्धकीय  अनुभव  प्राप्त  न

 हो  ।  इस  प्रकार  के  लोगों  के  बारे  में  इन  उद्योगों  की  स्थापना  के  लिए  हमें  बहुत  ही  सावधान

 रहना  चाहिए  ।  आई०डी०बी०  आई०  आज  बहुत  ही  अच्छ  ढंग  से  कार्य  कर  रहा  है  ।  इन्हीं  सब  कारणों

 से  औद्योगिक  विकास के  क्षेत्र  में  देश  बहुत  अधिक  विकास  प्राप्त  कर  चुका  हमें  इस  बात  पर  गवं  है

 कि  अन्य  विकसित  राष्ट्रों  की  तुलना  में  हमारा  स्थान  है  ।

 इसके  साथ  ही  साथ  हमें  यह  भी  सोचना  चाहिए  कि  इतने  लघु  उद्योग  क्यों  रुग्ण  हो  गये

 मेरे  मित्र  ने इसके  एक  या  दो  कारण  बताये  मैं  बताना  चाहूंगा  कि  इसके  और  भी  अनेक  कारण  हैं  ।

 सबसे  पहला  और  प्रमुख  कारण  यह  है  कि  सावधि  ऋण  देने  और  उद्यांग  को  स्थापन  लिए  जगह  के

 चुनाव  में  बरती  जाती  है  ।  कार्यंशील  पूंजी  के  अपर्याप्त  आबंटन  तथा  बाजार  को  उचित  सुविधा

 |
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 [  श्रीमती  बसव  राजेद्वरी  ]

 हऋणएााालल्ण्ण्घ्_घ्घभ्ण|ल्६्च्ण्ण

 का  अभाव  अन्य  कारण  भी  हैं  ।  राज्य  विद्युत  बोर्ड  द्वारा  अक्सर  विशृत  शल्क  दर  आरादि
 घिक  बढ़ा  दी  जाती  है  ।  बिजली  नहीं  रहने  के  कारण  भी  अधिकांश  उद्योग  रण  हो  जाते  आज  लक
 उद्योग  इस  सबसे  विकट  समस्या  का  सामना  कर  रहा  है  ।

 दूसरी  सबसे  महत्वपूर्ण  बात  यह  है  कि  अनेक  उद्योगों  में  तकनीकी  विशेषज्ञों  द्वारा  सिफारिश  छी
 गयी  तकनीकी  अच्छी  नहीं  है  ।  यहु  उचित  नहीं  मैं  कह  सकता  हूं  कि  इस  प्रकार  के  उद्योगों  बी
 स्थापना  करने  दाले  व्यक्ति  मूर्ख  बनाये  गए  उदाहरण  के  लिए  हमने  बहुत  से  लघु  और  माइक्रो
 सिमेन्ट  संयंत्रों  की  स्थापना  की  हमने  इस  प्रौद्योगिकी  का  इस्तेमाल  किया  आपको  यह  जानकर
 आश्चयं  होगा  कि  तीन  सौ  से  लेकर  चार  सो  से  अधिक  लघु  सिमेंट  संयंत्र  सिफ  इस  कारण  रुग्ण  हो
 गये  हैं  कि  इनमे  लगी  मशीनरी  त्रुटिपूर्ण  कभी-कभी  उद्यमकर्ताओं  को  घटिया  मशीनरी  की  सप्लाई
 कर  दी  जाती  है  । हम  नहीं  जानते  हैं  कि  उन्हें  किस  प्रकार  की  मशीनरी  की  सप्लाई  की  जाती  हम
 उनसे  कहते  वे  बिल्कुल  सुनिश्चित  ढंग  से  आर्डर  देते  आपको  आश्चयं  होगा  कि  उन्हें  जिस
 मशीनरी  की  सप्नाई  की  जाती  है  वह  घटिया  स्तर  की  होती  है  ।

 1.00  म७प०

 इन  कारणों  से  अनेक  उद्योग  रुग्ण  हो  गये  उद्यमकर्ताओं  के  दोष  के  कारण  ऐसा  नहीं
 किसी  बैंक  के  दोष  के  कारण  ऐसा  नहीं  है  ।  कुछ  उद्योगपतियों  की  घोखाधघड़ी  के  कारण  ऐसा  है  जिसके
 कारण  अनेक  उद्योग  रुग्ण  हो  गये

 अन्य  पहल  जिस  पर  हमें  विचार  करना  है  वह  विकास  केन्द्र  तथा  बिना  उद्योगों  वाले  राज्यों  से
 सम्बन्धत  है  |  वैसे  जिले  बहुत  कम  हैं  जो  कि  बिना  उद्योग  वाले  जिले  घोषित  कर  दिए  गए  वे  समरूप
 नहीं  हैं  । एक  राज्य  में  वेसे  अनेक  जिले  हैं  जो  बगैर  उद्योग  के  हैं  और  कर्नाटक  जैसे  अन्य  राज्यों  पं
 इस  प्रकार  का  सिर्फ  एक  जिला  है  ।  उद्योगकर्ता  यह  समझ  रहे  हैं  कि  उन्हें  बहुत  अधिक  भ्रहायता  तथा
 प्रोत्साहन  यद्यपि  कच्चा  माल  उपलब्ध  नहीं  यद्यपि  बाजार  की  सुविधाएं  उपलब्ध  नहीं
 फिर  भी  वे  इस  जगहों  और  जिलों  में  सिर्फ  सहायता  और  प्रोत्साहन  प्राप्त  करने  के  लिए  जाते  अतः
 लघ  उद्योगों  की  स्थापना  में  इस  प्रकार  की  रुकावर्टे  नहीं  आनी  जो  सहायता  आप  लघु  उद्योगों
 को  देने  जा  रहे  हैं  वह  सभी  जगह  समरूप  होनी  उदाहरणस्वरूप  कुछ  जिले  ऐसे  हैं  जहां
 बहत  ही  कम  सहायता  राशि  दी  गई  है  ओर  कुछ  जिले  ऐसे  भी  हैं  जहां  दी  गयी  सहायता  राशि
 केन्द्रीय  सहायता  राशि  के  बराबर  उद्यमकर्ताओं  के  बीच  यह  भ्रान्ति  व्याप्त  आप
 जो  सहायता  देने  जा  रहे  हैं  बह  समख्य  होनी  केवल  यह  बात  नहीं  बल्कि  उन्हें
 नियमित  रूप  से  सहायता  देते  रहना  जाहिए  ।  मेरे  अपने  मामले  में  ही  तीन  से  चार  वर्षों  का  विलंब  हो
 हो  गया  था  तब  आपने  सहायता  दी  ।  परन्तु  राज्य  सरकार  राजसहायता  की  घनराशि  नहीं  दे  सकी  ।
 इसलिए  हम  चककर्ता  हो  गये  ।  चूंकि  हम  धनराशि  का  भुगतान  न  कर  सके  इसलिए  आपने  जो  घनराशि
 राजसहायता  के  रूग  में  दी  वह  ब्याज  के  भुगतान  में  लेली  गयी  ।  कुछ  ऐसे  मामले  2  जिनकी  आपको
 जांच  करनी  यदि  ऐसी  स्थिति  तो  मैं  नहीं  सोचता  कि  हमारे  भरसक  प्रयासों  के  बावजूद  भी  छोटे

 उद्योगों  को  प्रोत्साहन

 दूमरी  बात  यह  है  कि  प्रक्रिया  संबंधी  विलंब  बहुत  अधिक  होता  इसे  सरल  बनाया

 बहुत  से  लोग  प्रत्रिया  को  ही  नहीं  जानते  मैं  इस  सभा  में  यहकहना  चाहता  हूं  कि  परियोजना  रिपोर्ट  की

 स्वीकृति  के  लिए  अपनायी  जाने  वाली  प्रक्रिया  भी  क्षेत्रीय  भाषा  में  छपनी  चाहिए  ।  केवल  तथ  हो  कोई
 व्यक्ति  जानेगा  कि  वह  क्या  कर  रहा  वह  ध्यान  दिये  बिना  दस्तावेजों  पर  हस्ताक्षर  नहीं क्र
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 सकता  ।  अपना  काय॑  जानने  के  लिए  हो  क्षेत्रीय  भाषा  में  मुद्रित  किया  जाना  अनेक  बार हम
 दस्तावेजों पर  जानकारी  के  बिना  हस्ताक्षर  कर  देते  अन्त  में  जब  कार्यान्वयन  का  समय  आता  है  तो
 हम  भयभीत  हो  जाते  इस  प्रकार  कायं  हो  रहे  इसलिए  प्रक्रिया  क्षेत्रीय  भाषा  में  होनी  चाहिए
 ताकि  व्यक्ति  यह  जान  सके  कि  उसे  किस  किस्म  को  सहायता  मिलेगी  ।  इससे  प्रक्रिया  संबंधी  विलंब  से
 बचा  जा  सकता

 दूसरा  पहलू  निरीक्षण  स्टाफ  के  बारे  में  है  |  मैं  सोचता  हुं  कि लखपति  और  बड़े  उपक्रम  कितने
 भी  बिरीक्षक  स्टाफ  की  व्यवस्था  कर  सकते  यदि  छोटी  इकाई  के  निरीक्षण  के  लिए  एक  या  22
 व्यक्ति  आते  हैं  तो  हमारे  लिए  व्यवस्था  करना  कंसे  सम्भव  ऐसा  सम्भव  नहीं  एक  या  दो
 अथवा  कुछ  व्यक्तियों  का  समूह  निरीक्षण  के  लिए  आ  सकता  है  ओर  हमें  सलाह  दे  सकता  है  कि  क्या
 किया  जाए  और  किस  प्रकार  सुधार  किया  यदि  ऐसी  बातों  को  सरल  वना  दिया  जायेगा  तो  मैं

 सोचता  हूं  कि  स्थिति  में  सुधार  अब  मैं  विधेयक  का  उल्लेख  करती  हूं  ।  जैसा  कि  मेरे  साथी  ने

 कहा  कि  उपलब्ध  संसाधनों  के  आधार  पर  प्रत्येक  जिले  द्वारा  निरीक्षण  किया  प्रत्येक  स्थान  पर
 संसाधन  और  दस्तकार  भिन्न-भिन्न  है  ।  हम  इसे  एक  समान  नहीं  समझ  प्रत्येक  जिले  की

 अपनी  क्षमता  होती  मेरे  जिले  में  लौह  मंगनीज  और  ग्रेनाइट  लम्बे  रेशे  की  कपास

 ओर  तिलह्नन  उपलब्ध  हैं  ।  इसलिए  निर्णय  लेन  से  पहले  किसी  स्थान  के  उपलब्ध  संसाधनों  के  आधार

 बारीक  निरीक्षण  किया  केवल  तब  ही  छोटे  प॑माने  के  उद्योग  टिक  सकते  हमें  उन  को

 प्रोत्साहित  नतीं  चाहिए  जो  विभिन्न  स्थानों  जहां  कोई  बाजार  सुविधा  तथा  कच्चा  माल

 नहीं  राजसहायता  ओर  प्रोत्साहन  प्राप्त  करने  के  लिए  उद्योग  लगा  रहे  मैं  लघु  सीमेंट  संयंत्रों  के

 बारे  में  अपना  अनुभव  बताना  चाहती  हूं  ।  लघू  सीमेंट  संयंत्र  क ेलिए  कोक  मुख्य  कच्चा  माल  यह

 उड़ीसा  से  मंगाया  जा  रहा  कोक  कीःत  सीमेंट  की  एक  बोरी  जितनी  ही  आपको  इन  बातों  के

 बारे  में  सोचना  पड़ेगा  ।  कच्चे  माल  की  प्राप्ति  में  होने  वाली  कठिनाइयों  को  ध्यान  में  रखते  हुए

 बाहक  पूंजी  की  स्वीकृति  दी  जाए  |  संबंधित  अधिकारी  को  यह  सुनिश्चित  करना  चाहिए  कि  उद्यभियों

 को  किसी  तरह  कच्चा  माल  उपलब्ध  कराया  उसे  वह  कच्चा  माल  मिलना  चाहिए  जो  उसने

 अपनी  रिपोर्ट  प्रस्तत  करते  समय  स्पष्ट  किया  था  ।  अब  विधेयक  के  संबंध  जहां  तक  बोर्ड  के  गठन

 का  संबंध  मेरा  अनुरोध  हैं  कि  बोर्ड  में  एक  महिला  उद्यमी  होनी  चाहिए  ।  जेसा  कि  आप  जानते  हैं

 कि  महिलाएं  प्रत्येक  क्षेत्र  मे ंआगे  आ  रही  हैं  ।  हमारी  छोटे  उद्योगों  में  बहुत  अधिक  रुचि  है  ।  हमारी

 खाद्य  प्रसंस्करण  उद्योगों  में  बहत  ५चि  है  ।  जब  तक  किसानों  के  उत्पादों  के  मूल्य  में  वृद्धि  नहीं  होगी  तब

 तक  उन्हें  लाभकारी  मल्य  कंसे  मिलेंगे  ?  हमारे  प्रधान  मंत्री  इस  बात  पर  बहुत  अधिक  बल
 दे

 रहे  हैं

 कि  जनता  को  किसानों  के  उत्पादों  को  मूल्य  बढ़े  हुए  उत्पादों  जैसे  खाद्य  प्रसंस्करण  तथा  फलों  का  रख

 आंदि  में  बदलने  के  लिए  आगे  आना  चाहिए  ।  महिलाएं  ऐसे  कार्यों  दे  लिए  पूर्ण  सक्षम  हैं  बशतें  कि  उन्हें

 उचित  प्रशिक्षण  तथा  उचित  प्रोत्साहन  दिया  इसलिए  इस  संगठन  के  बोड  में  एक  महिला  की

 कहुत  आवश्यकता

 आपने  कहा  है  कि  इसका  मुख्यालय  लखनऊ  में  होगा  ।  हमने  अभी  तक  लखनऊ  नहीं  देखा

 फिर  भी  ठीक  है
 ।

 जैसा  कि  मैंने  कहा  कि  बोर्ड  में  एक  महिला  होनी  कया  आप  समझते  हैं  कि
 हम

 सक्षम

 नहीं  मैं  स्वयं  एक  कम्पनी  जो  ध्षंतोष  जनक  ढंग  से  कार्य  कर  रही  प्रवन्ध  कर  ूही  कया

 सोचते  हैं  कि  हम  उद्योग  नहीं  चला  सकते  हम  अस्य  लोगों  से  जल्दी  ऋण  की  अदाथगी

 कर
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 सकते  मैं  सभा  में  यह  बलपूवंक  कहना  चाहती  हूं  ।

 “3 व  ।  ५  के  सदस्यों  का  कायंकाल  वर्ष  के  बजाए  पांच  वर्ष  होना  चाहिए  ।

 वित्त  मन्त्रालय  में  प्रायथिक  कार्य  विभाग  में  राज्य  मंत्री  एड््लार्डो  :  मैं  इसे  स्पष्ट
 करना  चाहता  बोर्ड  के  सदस्यों  के  कायंकाल  के  बारे  में  गलतफहमी  विधेयक  में  छः  वर्ष  की

 वस्था  नहीं  है  यह  व्यवस्था  की  गयी  है  कि  कार्यकाल  तीन  वर्ष  से  अधिक  नहीं  होना  चाहिए  तथा  एक
 यक्ति  को  दोबारा  केवल  एक  थार  मनोनीत  किया  जा  सकता  अतः  कुल  मिलाकर  छः  व

 इसलिए  कायंकाल  तीन  व  भो  नहीं  यह  तीन  वर्ष  से  अधिक  नहीं  होना  चाहिए  ।

 श्रोमतो  बसवरा|जेश्वरो  :  धन्यवाद  |  खंड  37,  38  और  39  में  दंडनीय  कार्यवाही  की  बात

 कही  गयी  है  |  मुझे  बड़ा  खराब  लग  रहा  यदि  एक  महिला  भुगतान  नहीं  कर  पाएगी  तो  जिला

 मजिस्ट्रेट  इन  दंडनीय  उपबंधों  का  प्रयोग  उद्यमियों  के  संबंध  में  इन  दंडतीय  उपबंधों  का  प्रयोग

 करते  समय  हमें  बड़ा  सचेत  होना  चाहिए  ।

 मैं  समा  का  अधिक  समय  नहीं  लेना  चाहती  ।  इन  टिप्पणियों  के  साथ  मैं  मंत्री  महोदय
 को  यह  विधेयक  प्रस्तुत  करने  के  लिए  धन्यवाद  देती  हूं  ।  अंत  में  मेरा  अनुरोध  है  कि  उत्पाद  और

 सीमा  शुल्क  के  संबंध  में  हमें  बहुत  अधिक  सावधानी  बरतनी  यह  एक  समान  नहीं  होनी
 मझले  तथा  अन्य  उद्योगों  से  यह  छोटे  उद्योगों  क  लिए  कम  होनी  इन  शब्दों  के  साथ  मैं  अपना
 भाषण  समाप्त  करती  हूं  और  एक  बार  धन्यवाद  देती  हूं  ।

 श्री  बिरंजो  लाल  शर्मा  :  उपाध्यक्ष  मुझे  खुशी  है  कि  मुझे  इस  चर्चा  में  भाग

 लेन  का  अवसर  मिला  है  इससे  मैं  इस  सभा  म  अपने  विचार  व्यक्त  कर

 [  भीमतोी  बसबराजेश्व  री  पोठासोन  हुईं  ]

 मैं  मंत्री  महोदय  जिन्होंने  यह  विधेयक  प्रस्तुत  किया  उनके  भरसक  प्रयासों  तथा
 गों  की  दिक््कतें  सुनने  के  लिए  बधाई  देता  हूं  ।

 इस  विधेयक  के  पीछे  बड़ा  प्रशंसनीय  विचार  पहले  भारतीय  ओऔद्योगिक  विकास

 बैंक  यी  परन्तु  अब  हमने  भारतीय  लघु  उद्योग  विकास  बैंक  की  स्थापना  कर  दी  हमने  छोटे  उद्योगों

 के  लिए  शब्द  जोड़  दिया  है  ।

 सबसे  पहले  मैं  मंत्री  महोदय  का  ध्यान  उद्यमियों  की  उन  कठिनाइयों  की  तरफ  आकर्षित  करना

 चाहता  हूं  जों  अनुसूचित  तथा  अन्य  बैंकों  से  निपटने  में  होती  मैं  किसी  व्यक्ति  जो  मेरी  प्रारम्भिक

 गलती  के  कारण  कष्ट  उठा  रहा  एक  विशेष  उदाहरण  उद्धत  करता  हूं  ।  1980  में  मैंने

 कुबत  समेत  यूरोपीय  देशों  को  गये  संसदीय  शिष्टमंडल  का  नेतृत्व  किया  जब  मैं  कुबैत  गया  तो  मैं

 अपने  निर्वाचन  क्षेत्र  के  तथा  अपने  जिले  के  एक  युवक  से  मिला  उसका  नाम  लक्ष्मी  नारायण

 गोयल  यह  विगत  19  वर्षों  से  कुवेत  में  भारी  मुनाफा  कमा  रहा  मैंने  मारायण

 शआप  एक  इंजीनियर  हैं  ।  भापके  पास  पर्याप्त  धम  है  । आप  घर  वापस  जाकर  भारत  में  उद्योग  स्थापित

 क्यों  नहीं  कर  लेते
 ।”  उसने  कहा  कि  उसे  अनेक  कठिमाइयां  हो  सकती  मैंने  उसे  संब  तरह  की



 सहायता  देने  का  आश्वासन  दिया  ।  वह  मेरी  बातों  में  भा  गया  ।  उसने  भारत  आकर  ओखला  औद्योगिक
 क्षेत्र  में  600  वर्ग  गज  का  एक  प्लाट  खरोदा  और  अथनी  सारी  कमाई  अर्थात  62  लाख  रुप
 बिदेशी  मुद्रा  का  निवेश  किया  ।  उसके  पुत्र  जो  एक  इंजीनियर  अमेरिका  से  एम०बी०ए०  किया  |
 उसे  अमेरिका  में  बहुत  अच्छी  नौकरियां  मिल  रही  उसे  भी  समझाया  गया  कि  वह  घर  वापस
 आकर  अपने  पिता  के  साथ  कार्य  करे  ।  उसने  ओखला  में  एक  उद्योग  स्थापित  कर  भारत  सरकार
 ने  उद्योग  की  स्थापना  के  लिए  आशय  पत्र  दिल्ली  वित्त  निगम  ने  उसे  56  लाख  रुपये  की
 राशि  स्वीकृति  की  और  इसकी  उसे  सूचना  दी  गयी  ।  उसने  इनारत  का  निर्माण  मशीनरी  का
 आयात  किया  और  विजली  के  कनेक्शन  लिए  और  जब  कारखाना  तंयार  हो  गया  तो  उसने  लाइसेंस  के

 लिए  आवेदन  भारत  सरकार  इसमें  अनावश्यक  रूप  से  विलंब  करती  रही  ।  मुझ  हस्तक्षेप
 करना  पड़ा  ।  मैं  उद्योग  मंत्री  श्री  वेंगल राव  से  मिला  और  उनके  साथ  तकं-वितर्क  उन्होंने  मुझे
 बताया  कि  वह  कुछ  नहीं  कर  सकते  इसलिए  मुझे  प्रधान  मंत्री  से  मिलना  मैंने

 जी  जब  मैं  संबंधित  मंत्री  से  मिल  रहा  हूं  तो  आप  मुझे  प्रधान  मंत्री  से  भेंट  करने  की  आशा  कंसे  करते
 यदि  आप  मुझ  लाइसेंस  देने  के  लिए  मना  करेंगे  तो  मुझे  उच्चतम  न्यायालय  अथवा  उच्च  न्यायालय

 के  दरवाजे  खटखटाने  पड़ेंगे  और  सरकार  को  नीचा  देखना  ठीक  मैं  उनका  आ।भारी  हूं  तथा

 उन्हें  विश्वास  हो  गया  ।  लाइसेंस  दे  दिया  गया  परमभ्तु  जब  वह  उद्योग  शुरू  करन  जा  रहे  थे  तो  दिल्ली

 प्रशासन  ने  हम  आपको  अनुमति  नहीं  देंगे  हम  356  लाख  रुपये  का  जा  उसे  इस  उद्योग

 की  स्थापना  के  लिए  प्रोत्साहित  करने  लिए  स्वीकृत  किया  गया  नहीं  उसे  यह  औद्योगिक

 इकाई  किसी  अन्य  क्षेत्र  में  स्थापित  करनी  महोदया  आप  कल्पना  कीजिए  कि  उन  योग्य

 नियरों  की  क्या  हालत  होगी  जिन्होंने  अपनी  कमाई  में  से  ४2  लाख  रुपये  का  निवेश  किया  ओर  कगाल

 हो  गये  ।  उसके  बाद  मैं  माननीय  मंत्री  श्री  फैलीरों  से  मिला  ।  मैं  उनकी  शिष्टता  को  प्रशंसा  करता  हूं  जो

 उन्होंने  मेरे  और  उन  इजी  नियरों  के  प्रति  दिखायी  उन्होंने  कुछ  हैदराबाद  बेंक  के

 अध्यक्ष  से  बात  की  ।  उन्होंने  यह  सुनिश्चित  करने  के  लिए  अपने  निजी  सचिव  को  नियुक्ति  किया  कि

 इस  व्यक्ति  की  कठिनाई  में  सहायता  की  जाए  ।  मैं  उनकी  उदारता  की  प्रशंसा  करता  मंत्री  जी  को

 सदाशयता  में  कोई  शंका  नहीं  की  जानी  चाहिए  ।  परन्तु  प्रश्त  यहू  है  कि  यह  सब  निरथंक  प्रयास  सिद्ध

 हुआ  ।  मेरे  सामने  उन्होंने  अपने  अतिरिक्त  सचिव  से  कहा  कि  इस  व्यक्ति  को
 सहायता

 की  जाए  परन्तु

 कुछ  नहीं  हुआ  ।  सभापति  आप  बड़ी  अच्छी  तरह  से  स्थिति  समक्ष
 सकती  हैं

 इन

 परिस्थितियों  में  ये  योग्यता  प्राप्त  इंजीनियर  आत्महत्या  करना  अधिक  अच्छा  नहीं  समझेगे  ।  वे  अपनी

 आजी  बिका  कमाने  के  लिए  मारे-मारे  फिर  रहे  उनके  बहुत  प्रयत्नों  के  बावजूद  फंक्टरी  को  नहीं

 चलाया  जा  सका  ।  मैं  समझता  हूं  कि  इस  प्रकार  के  औद्योगिक  एककों  के  लिए  बेंक  सुविधाएं  प्रदान  की

 जाती  व ेअभिकरण  जिनके  माध्यम  से  ये  ऋण  सुविधाएं  दो  जा  रही  सरकार  की  नीतियों  का

 पालन  नहीं  करते  ।  सभापति  मैं  आपके  माध्यम  से  माननीय  मंत्री  श्री  फेलीरो  का  ध्यान  इस

 माह  के  इंडिया  टुडे  के  पृ८ठ  90  में  छपे  फोटो  की  ओर  अ
 क्षित  करता  जिसमें

 पिता  एवं  पुत्र  जोकि
 दोनों  इंजीनियर  अपनी  आंखों  में  आंसू  भरे  दिखाए  गए  वे  मुझे  गालिया  देते  हुए  आए  और  कहते

 लगे  कि  शर्मा  जी  आपने  ही  हमें  एक  उद्योग  लगाने  के  लिए  अन्यथा  हम  कुबेत  में  अच्छा  जीवन

 बसर  कर  रहे

 ru  की

 इन  बैंकों  के  पास  धन  है  ।  भारतीय  ओद्योगिक  विकास  बैक  अब  उसमें  भी  जोड़  दिया

 गया  सरकार  ऐसी  सभी  सुविधाएं  उपलब्ध  करा  रहा  देश  सभी  क्षेत्रों  विशेषकर  उद्योगों

 के  क्षेत्र  बहुत  उन्नति  कर  रहा  जहां  तक  उद्योगों  का  प्रश्न  अब  हम  राष्ट्रमंडल  में  भाते

 ;  यश
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 चिरंजो  लाल

 इन  सुविधाओं  के  फलस्वरूप  उद्यमियों  को  वित्तीय  सहायता  दी  जा  रही  मैं  सभा में  एक  मामले  का
 उल्लेख  कर  रहा  यह  भासं  एसोसिएट्स  विलली  का  मामला  है  ।  ऐसे  व्यक्ति  कहां
 जाएं  ?

 इस  विषय  पर  बहुत  कुछ  कहा  जा  चुका  समस्या  को  सुलझाने  के  लिए  अपने  उपायों  में

 हमारी  सरकार  बहुत  ईमानदार  है  कितु  जो  कर्ता-धर्ता  जो  बेंकों  और  निगमों  के  चेयरमेन  है  वे  अपने

 कपटपूर्ण  व्यवहार  के  कारण  दुःखी  व्यक्तियों  का  दुःख  नहीं  समझते  |  क्या  माननीय  मंत्री  ऐसे  मामलों
 पर  विशेष  ध्यान  देंगे  ?

 महोदया  मैं  आपका  को  मती  समय  नहीं  लेना  चाहता  ।  मैं  जानता  हूं  कि आप  बार-बार  अपनी
 घड़ी  की  ओर  देख  रही  हैं  ।  आप  अगले  व्गता  को  बुलाना  चाहती  होंगी  ।  मैं  इस  विषय  पर  बहुत  देर  तक
 बोल  सकता  था  कितु  मेरे  दिमाग  में  एक  और  मामला  है  ।  मेरे  निर्वाचन  क्षेत्र  करनाल  में  एक  लघु
 उद्योग  सुपर  टायसं  वे  छोटे  प॑माने  पर  टायर  बनाते  है  |  वे  छोटे  पैमाने  प्र  टायरों  का  निर्यात
 करते  हैं  ।  उस  कारखाने  की  प्रगति  से  बड़े  कारखाना  मालिकों  को  वास्तव  में  उससे  जलन  होती
 कितु्  कुछ  तकनी की  कारणों  से  वह  व्यक्ति  परेशान  है  ।  मैंने  वह  मामला  श्री  पांजा  को  बताया  और

 उन्होंने  उसे  कुछ  राहत  देने  की  कृपा  की  ।  उन  सज्जन  द्वारा  लगभग  30  से  40  लाख  रुपए  का  माल
 निर्मित  किया  जाता  वह  माल  स्टाक  में  जमा  था  और  बेचा  नहीं  जा  सका  कुछ  तकनीकी
 समस्याओं  के  कारण  वह  माल  बेचा  नहीं  जा  सका  था  ।  जब  मैंने  यह  वात  मंत्री  जी  को  बताई  ती  उन्होंने
 कहा  शर्मा  मुझे  फाईल  देखने  मुझे  प्रसन्नता  है  कि  फाईल  देखने  के  पश्चात्  उन्होंने

 एक  सप्ताह  के  भीतर  राहत  दे  उस  व्यक्ति  ने  चेन  की  सांस  ली  और  महीनों  से  पड़े  माल  का
 निषटारा

 इस  वर्ष  के  बजट  के  पश्चात्  नियमों  में  कुछ  संशोधनों  क  कारण  कुछ  समस्यायें  उत्पन्न  मैं
 फिर  मंत्री  जी  श्री  पांजा  से  मिना  ।  यह  आसमान  स  गिरने  ओर  खजूर  में  अटकने  वाली  बात
 उन्होंने  कहा  ;

 ”  मैं  देखूंगा  ।  कितु  अभो  तक  कुछ  नहीं  हुआ  ।

 मैं  माननीय  मंत्री  का  आटर  करता  नि:सन्देह  वे  उद्योगों  की  सहायता  करने  के  लिए
 कुछ  करना  चाहते  उनकी  निष्ठा  में  मुझे  कोई  सन्देह  नहीं  कितु  प्रश्न  यह  है  कि  जो  सरकारी  तंत्र

 इस  कार्य  +  लिए  जिम्मेदार  जिन्हें  सरकारी  नौंतियों  का  कार्यान्वयन  करना  होता  है  क्या  वे

 ईमानदार  यदि  नहीं  तो  इसका  क्या  इलाज  है  ?  इलाज  माननीय  मंत्री  जी  के  पास  हम  केक््स

 उनकी  भ्रमस्याओं  के  बारे  में  बता  सकते  हैं  । हम  केवल  उनकी  जानकारी  में  ऐमै  मामले  ला  सकते  हैं
 जहां  व्यक्ति  परेशान  यदि  उसके  बाबजूद  भी  उन्हें  सहायता  नहीं  मिलती  तो  इसका  कोई  अन्स  नहीं
 है  ।

 धन्यवाद  ।  इन  शब्दों  के  साथ  मैं  विधेयक  का  समर्थन  करता  हूं  ।

 थ्री  प्राशुतोष  लाहा  )  :  सभापति  छोटे  एवं  लबू  उद्योगों  की  लम्बे  समय  से

 मांग  है  फि  एक  शीर्ष  निकाय  होना  चाहिए  ।  इस  प्रकार  ने  बंकों  को  न  केवल  लघ  उद्योगों  के  हितों  की

 रक्षा  करनी  चाहिए  ओर  उन्हें  रुणण  होने  से  बचाना  चाहिए  अपितु  उनके  वित्त  का  भी  हिसाब  रखना

 चाहिए  और  उसका  मार्ग  दशंन  करना

 व्यर्वितंगंत  रूप  से  तथा  अपने  निर्वाचन  क्षेत्र  की  भोर  से  मैं  वित्त  मंत्रालय  तथा  केन्द्रीय  सरकार

 को  यह  धविघयकਂ  ल।नि  के  लिए'श्धीई  देता  हूं  ---  इसका  नाम  भारतीय  लघु  उद्योग  विकास  बेंक  विधेयक
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 1989  है  बारे  में  मुझे  बिश्वास  है  कि  यदि  इसे  उचित  ढंग  से  कार्यान्वित  किया  गया  तो

 इससे  हमारे  देश  में  एक  स्वस्थ  औद्योगिक  वातावश्ण  तैयार  करने  में  लघु  उद्योगों  को  मदद  मिल्रेगी

 इस  विधेयक  में  कुछ  विस्ृंगतियों  की  बात  करने  से  जिनका  अभी  मैं  उल्लेख  करूंगा  और
 खंडवार  उनके  बारे  में  मेरे  विचार  में  हमें  विधेयक  की  पृष्ठभूमि  पर  विचार  करना
 अर्थात  वे  कौन  सी  परिस्थितियां  थीं  जिनके  कारण  यह  विधेयक  लाना  आवश्यक  आज  आधुनिक
 विश्व  में  यह  बात  सवंमान्थ  है  कि  कोई  भी  देश  उद्योग  एवं  अर्थव्यवस्था  लघु  उद्योगों  को  प्रोत्साहन  दिए
 बिना  विकास  नहीं  कर  सकता  ।  यह  सिद्धांत  आज  सववंमान्य  हमने  ऐसा  कोरिया  तथा  सब
 देशों  से सीखा  इंग्लैंड  में  शताब्दियों  पूर्व  औद्योगिक  क्रांति  हुई  थी  और  तब  से  हमने  अनेक

 अनुभव  एकत्रित  किये  हैं  ।  अब  हम  इस  निष्कषं  पर  पहुंच  चुके  हैं  और  यह  भली  प्रकार  ध्िद्ध  हो  चुका
 है  कि  लघु  उद्योगों  को  प्रोत्साहन  दिये  बिना  कोई  भी  देश  विकास  नहीं  कर  सकता  भोर  ईष्टतम  रूप  में
 आर्थिक  दृष्टि  से  समृद्ध  नहीं  हो सकता  ।  ऐसा  हम  अपने  अनुभव  से  सीखते  मैं  पूर्वी  भारत  से  हूं  ।
 मेरा  निर्वाचन  क्षेत्र  कलकत्ता  के  निकट  यह  लगभग  कलकत्ता  में  ही  200  वर्ष  पूर्व  जब  अंग्रेज
 भारत  आए  तो  हमारे  सभी  तथाकथित  पारम्परिक  उद्योग  जैसे  वस्त्र  तथा  हैवी
 गंगा  के  आस-पास  स्थापित  भारी  उद्योम  एवं  बड़े  संयुक्त  उद्योग  अभी  भी  वहां  पर  आज  हम
 किस  ह्थिति  का  सामना  कर  रहे  हैं  ?

 वे  या  तो  रुग्ण  हैं  अथवा  बन्द  हैं  या  किसी  प्रकार  अपना  अस्तित्व  बनाए  हुए  हैं  ।  बड़े  उद्योगों  के
 बीच  सर्देव  बहुत  अन्तर  होता  दूसरे  विश्व  युद्ध  के  पश्चात्  जापान  ने  इसे  महसूस  हाल ही  में
 कोरिया  ने  इसे  समझा  उन्होंने  देखा  है  कि  बड़े  उच्योग  यह  समस्या  नहीं  सुलझा

 विशेषकर  विश्व  के  इस  भाग  बढ़  रही  भारत  भी  कोई  अपवाद  नहीं  इस

 शताब्दी  के  अन्त  तक  हमारी  जनसंख्या  100  करोड़  हो  मैं  जानता  हूं  और  मुझे  विश्वाश्त  है  कि

 इस  बात  पर  सभी  मूझ्से  सहमत  होंगे  कि  ऐसे  देश  की  बेरोजगारी  की  समस्या  को  कोई  बड़ी  ताकत  नहीं

 सुलझा  सकती  जहां  जनस््या  तेजी  से  बढ़  रही  हो  ?  क्या  हम  असहाय  होकर  बेठ  जाएं  ?  क्या  हमें  यह

 नहीं  सोचना  चाहिए  कि  अधंव्यवस्था  को  मजबूत  बनाने  के  देश  के  निराश  युवकों  का  मतोबल

 बढ़ाने  के  लिये  हमें  क्या  करना  चाहिए  ?  बड़  उद्योगों  के  बीच  काफी  अन्तर  उसे  दूर  किया  ज़ाना

 दो  बड़े  उद्योगों  के  बीच  के  इस  अन्तर  को  कोन  दूर  कर  सकता  केवल  लघ्  उद्योग  तथा

 कुटीर  उद्योग  ही  इस  अन्तर  को  समाप्त  १२  सकते  यांद  लोगों  को  बड़े  उद्योगों  के  वीच  सहाग्रक

 उद्योग  लगाने  के  लिए  प्रोत्साहन  दिया  जाये  तो आज  अन्तर  उत्पन्न  हो  रहा  है  उसे  दूर  किया  जा

 सकता

 हजारों  उद्योग  बन्द  हो  गये  हैं  और  उनके  कमंचारियों  का  रोजगार  समाप्त  हो  गया  मैं  ऐसे

 अनेक  उदाहरण  दें  सकता  अखबार  में  परसों  एक  दुखद  तथ्य  प्रकाशित  हुआ  यह  एक  अत्यन्त

 दुखद  कहानी  हे  ।  पत्नी  और  एक  इन  तीन  व्यक्तियों  का  एक  परिवार  पत्नी
 को

 आशा  थी  कि  उद्योग  पुनः  चालू  हो  जाएगा  ।  जब  पति  को  रोजगार  मिलना  असम्भव  ही
 गया

 तो  पत्नी  को  अपने  बच्चे  सहित  आत्महत्या  करनी  इस  प्रकार  की  घटनाएं  हर  रोज  ह्व  रहा  हैं  ।

 हम  कब  तक  सहा  दुभूति  दर्शाते  रहेंगे  ?  इसके  लिये  कोन  उत्त  रदायी  इन  उद्योगों  को
 बला  रहे  लोग

 लोगों  के  प्रति  उत्तरदायी  नहीं  चुने  हुए  प्रतिनिधियों  के  रूप  में  लोगों  के
 भ्रति  उत्तरदाय

 यदि  हम  इन  लोगों  को  इस  अधिनियम  को
 लागू  करने

 के  लिये  बाध्य  नहीं  करेंगे  तो  यह  थ्यर्थं  ही

 यह  कागज  का  एक  टुकड़ा  मात्र  रह  जाएगा  जिसे  व्यर्थ  समझ  कर  फेंक  दिया  जाएगा  ।
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 |
 |  श्रो  भ्राशुतोष  लाहा  ]

 मैं  एक  वकील  अपनी  वकालत  के  दोरान  मैंने देखा  है  कि  किस  प्रकार  उद्योग  रुग्ण  हो  रहे  हैं  ।
 बैंक  यह  नहीं  जानते  कि  इन्हें  धनराशि  कंसे  दी  मान  लीजिए  मुझे  अपनी  परियोजना  के  लिए
 प्रारम्भिक  चरण  में  50,000  रुपये  यदि  मुझे  यह  घनराशि  नहीं  मिले  तो  मैं  नुकसान  उठाने

 दो  वर्ष  के  बाद  मुझे  2  लाख  रुपये  मिलते  तब  मैं  किस  मदद  की  अपेक्षा  कर  सकता  हूं  ।  उस

 समय  तक  मैं  पूरी  धनराशि  की  अदायगी  करने  में  असमर्थ  रहूंगा  और  मुझे  अत्यन्त  कठिनाईपूवंक  ब्याज

 की  अदायगी  करनी  एक  लघु  क्षेत्र  के  उद्योग  के  तुलनपत्र  में  कभी  भी  कोई  लाभ  नहीं
 होगा  ।

 भारतीय  औद्योगिक  विकास  बैंक  बहुत  अच्छा  संगठन  है  और  इसका  कार्यक्षेत्र  सर्वाधिक
 यदि  प्रस्तावित  भारतीय  लघु  उद्योग  विकास  बेंक  भारतीय  औद्योगिक  विकास  बेक  की  सहायक  कम्पनी
 होगी  तो  भारतीय  औद्योगिक  विकास  बेंक  उनकी  कंसे  सहायता  कर  सकता  इस  बारे  में  पहले  जांच
 की  केवल  तभी  हम  यह  जान  सकेंगे  कि  क्या  यह  विधेयक  लधु  क्षेत्र  के  उद्योगों  के  लिये  लाभप्रद
 साबित  होगा  या  नहीं  ।  इसके  उद्देश्य  बटुत  स्पष्ट  हैं  ।  ये  है  उद्योगों  को  बढ़ावा  वित्त
 उपलब्ध  कराना  तथा  उद्योगों  का  बिकास  करना  ।  इन  उद्देश्यों  के  साथ-साथ  जो  विचार  वे  बहुत
 अच्छे  लेकिन  मैं  समझता  हूं  कि यदि  एक  और  संगठन  स्थाण्ति  नहीं  किया  गया  जो  बेंक  के  साथ
 परस्पर  सम्बन्ध  रखेगा  ओर  लघु  क्षेत्र  के  उद्योगों  को  प्रशिक्षण  उपलब्ध  करवाने  के  साथ-साथ  निगरानी
 भी  तो  उनके  प्रयास  विफल  हो  जाएंगे  ।

 लघ  क्षेत्र  के  उद्योगों  क ेसाथ  मुख्य  कठिनाई  कच्चे  माल  के  बारे  में  उन्हें  कच्चा  माल  कौन

 सप्लाई  करेगा  ?  उन्हें  कुछ  समय  के  लिये  तो  अधिक  अदायगी  करने  के  बाद  ग्जार  से  अधिक  दर  पर

 कच्चा  माल  खरीदना  पड़ेगा  ।  हम  प्रचार  के  यूग  :।  रह  रहे  हैं  ।  लघू  क्षेत्र  के  उद्योग  उपभोक्ता  वस्तुओं
 का  उत्पादन  कर  रहे  वे  बड़े  उद्योगों  के  लिए  भी  छोटे  उपकरणों  का  उत्पादन  करते  इस  सबके

 लिए  उन्हें  प्रधार  की  आवश्यकता  है  ।  हम  टी  वी  ०,  रेडियो  तथा  फिल्मों  के  युग  में  रह  रहे  हैं  ।  वे  वित्तीय

 मजबूरियों  के  कारण  अपने  द्वारा  उत्पादित  उत्पादों  को  प्रदर्शित  करने  के  लिए  प्रचार  माध्यमों  का  सहारा
 नहीं  ले सकते  ।  इस  उन्हें  मुश्किल  से  ही  अपने  उत्पाद  थेचने  के  लिये  कोई  बाजार  मिलता
 यदि  वे  इसमें  भाग  नहीं  ले  सकते  अथवा  प्रचार  माध्यमों  द्वारा  अपने  उत्पादन  का  प्रदर्शन  नहीं  कर

 तो  वे  कभी  भी  बाजार  नहीं  पा  सकंगें  अर्थात  उन्हें  अपने  उत्पाद  बेचने  का  स्थान  नहीं  मिलेगा
 ओर  परिणाम  यद्र  होगा  कि  उन्हें  हालि  होगी  ।

 अगला  मुद्दा  प्रशिक्षण  का  अधिकांश  लघु  उद्योगों  के  उद्यमी  रोजगार  से  वंचित  होने  तथा
 दर-दर  भटकने  के  बाद  लोक-प्रतिनिधियों  के  पास  आते  हैं  ।  वे  उन्हें  राष्ट्रीयक्ृत  बैंकों  के  पास  भेज  देते

 राष्ट्रीयक्त  बैंकों  क॑  एस  स्व-रोजगार  करने  वालों  के  लिए  अनेक  परियोजनाएं  तथा  कार्य॑त्रम
 इन  लोगों  को  41  प्रशिक्षण  नहीं  दिया  गया  वे  नहीं  जानते  कि  वे  किस  बाजार  में  अपना  माल  बेचेंगे
 ओर  उद्योग  कैसे  यदि  किसी  केन्द्रीय  इस  बैंक  की  किसी  सहायक  संस्था  अथवा  किसी
 अन्य  संगठन  द्वारा  प्रशिक्षण  उपलब्ध  नहीं  तो  इस  बंक  के  साथ  समन्वय  कौन  जव  भी
 यह  बेंक  छोटे  उद्यमी  को  धनराशि  देने  के  लिए  निर्णय  तो  इसके  साथ-साथ  यह  संगठन  उन्हें  इस
 बारे  में  मार्ग  दशंन  उन्हें  बाजार  दिखखायेगा  और  उन्हें  व्यवसाय  चलाने  के  लिये  प्रशिक्षण  देगा  ।

 महो  व्यतिक्रम  श्वण्ड  बहुत  बड़ा  मैं  इस  विधयक  को  पेश  करने  वाले  माननीय  मंत्री  से

 अनुरोध  करता  हूं  कि  खण्ड  को  देखें  ।  हसमें  कहा  गया  है  :--



 6:  1911  )  )  भारतीय  लब्ु  उद्योय  विकास  बेंक  विधेयक

 उद्योग  बैंक  को  लघु  उद्योग  सेक्टर  के  उस  औद्योगिक  समुत्यान  का  प्रबन्ध  ग्रहण
 या  पर  कब्ज  करने  या  दोनों  का  ग्रहण  करसे  का  अधिकार  होगा  तथा  लघु  उद्योग

 बेक  के  पास  अंडमान  रखी  गई  या  उसे  समनुदेशित  संपत्ति  को  पट्टे  या  विक्रय
 के  तौर  पर  अन्तरित  करने  का  अधिकार  होगा  1”

 इस  विधेयक  में  एक  बात  स्पष्ट  नहीं  मैं  मंत्री  महोदय  से  गंभी  रताधूवंक  यह  पूछ  रहा  हूं  कि
 क्या  प्रस्तावित  बैंक  उद्योग  में  भाग  लेगा  या  यह  स्पष्ट  नहीं  मैंने  अपने  सीमित  शान
 से  कम  से  कम  इस  विधेयक  से  यह  जानने  का  प्रयास  किया  है  कि  क्या  वे  में  पैसा  लगाने  के
 लिए  तंयार  हैं  ओर  इसके  दच्छुक  हैं  तथा  कोई  व्यावसायिक  प्रबन्ध  उपलब्ध  करवाने  के  लिए  भी  तंयार
 और  इच्छुक  हैं  या  नहीं  ।

 महवेदब्रा  .  इन  सब  बाऊ़ों  के  होते  हुए  भी  मैं  इस  विधेयक  का  समर्थन  करता  मैं  समझता  हूं
 कि  कुछ  तब्दीलियां  को  जानी  चाहिए  ।  यदि  उचित  समन्वय  स्थापित  किया  जाए  और  यदि  कार्यान्ययन

 सुनिर्चिक्त  कियम  जाए  तथा  निगरानी  की  विशेषकर  इस  बेंक  के  माध्यम  से  लघु  उद्योग
 को  अश्विम  धनराशि  देने  के  मिए  अवधि.का  पालन  हो  तो  मैं  समझता  हूं  कि  कुछ  उद्देश्य  पूर्ण  हो
 जाएगा  ।

 ]

 शो  प्पेगेश्यद  प्रकाद  :  सभापति  मैं  श्री  एडुआर्डो  फंलीरो  को  यह
 समाज  इंडक्ट्रीज  डवलपमेंट  बेंक  आफ  इंडिया  बिल  लाने  के  लिए  धन्यवाद  देता  हूं  ।  क्योंकि  लघु  उद्योग
 क्षेत्र-मेंचलने  : बाली  इकाइयों  का  देश  हित  में  एक  विशेष  महत्व  आर्थिक  विषमता  को  दर  करने  में
 उनकी  एक  किश्लेत्र-भूमिका  हे  |

 हमारे  प्रघयन  जी  की  दूरदर्श्षिता  के  उनकी  व्यावहारिक  आर्थिक  नीतियों  के  कारण

 इंडक्ट्रिय ब्लप्र॒प्तेत्ट  बेंकु,ते  न  केदल  अपने  निर्धारित  लक्ष्यों  को  पूरा  किया  है  बल्कि  सातवीं  पंचवर्षीय
 यदेजड़ा  को  -  करके  वह  अस्ये  बढ़  गया  हे  ।  यह  परफोरमेंस  जो  हुई  है  इसके  लिए  मंत्री  जी

 व्योर,अश्षिकारीजत  -  बश्ाई  के  पात्र  यह  परफारमेंस  और  प्रयति  तब  हुई  है  जबकि  देश  में  लग््रतार

 बाड़  सूद्धा  कडिनाइयां  रही  हैं  ओर  उनमें  काफी  संसाधन  लग्व  गए  हमारे  घरेलू
 विकास  में  जो  की  वृद्धि  हुई  यह  बहुत  ही  सराहुनीम  बात  है  ।  इस  सराहुनीय
 वजह  से  फैली रो  साहब  कहा  है  कि  मैं  कम्पलासेंट  नहीं  हूं  और  इस  काम  को  आगे  बढ़ाना

 चाइता  अच्छी  आई०  डी०  बी०  आई०  परफारमेन्स  ठीक  रहा  क्योंकि  1981-82  2
 से  1989  1582  करोड़  से  धपह  राशि  चोंतीस  हजार  चार  सौ  करोड़  तक  बढ़ी  यह  काफी

 अजक्ष  का्म्रहुआ  है  152.  लाख  लोगों  को  नियोजन  भी  प्राप्त  हुआ  स्माल  इंडस्ट्रीज  के

 बारे  में  मेरा  भी  कुछ  अनुभव  क्योंकि  मैं  कुछ  इस  तरह  के  लोगों  के  साथ  काम  कर  चुका  हूं  ।

 इंडक्ट्रीज  बररे  में  अश्नने  प्रान्त  में  जब  इस  ओर  ध्यान  दिया  तो  इसमें  बहुत  उत्साहवर्धक
 बाढ़ें  देखते  में  आईं  ।.  लेकिन  इसका  दूसरा  पहलू  भी  यह  बात  सही  है  कि  लघु  उद्योगों

 के  लिए  इस

 बेंक़  को  मां  तरह  व्यवहार  करता  चाहिए  और  उसकी  देखभाल  करनी  चाहिए  व  मार्किट  के  तथा

 सारे  हम्फ्रास्ट्रक्चर  के  बारे  में  मार्गंदशंन  भी  देना  लेकिन  डिस्ट्रिक्ट  इंडस्ट्रीज  सेंटर  के  स्तर  पर

 इतकी  कठिनाई  विशेषरूप  से  दिखई  पड़ती  है  ।  फाइनेंशियल  कारपोरेशन  के  स्तर  पर  भी  ये  कठिनाइयां
 देखी  जा  रही  मामनीय  मश्त्री  जी और  उनके  अधिकारी  विशेषरूप  से  इस  ओर  ध्यान
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 योगेइतर  प्रसाद  योगेश  ]

 शियल  कारपोरेशन  में  काफी  समय  से  दरख्वास्तें  लंबित  पड़ी  हुई  लेकिन  उन  पर  विचार  नहीं  हुआ  ।
 जो  पीछे  की  दरख्वास्त  होती  हैं  और  जो  आफिस  की  दोड़-धूप  करते  उनको  क्लीयरेंस  मिल  जाती  है
 और  बाकी  लोगों  को  निराशा  ही  प्राप्त  होती  काफी  लोगों  ने  इस  बारे  में  कहा  मेरा  सुझाव  यह
 है  कि  उद्योग  विभाग  के  अधिकारियों  को  विशेषरूप  से  अभियान  चलाना  उस  अभियान  के

 तहत  सारी  स्टेट  के  फाइनेंशियल  कारपोरेशन्स  को  नोटिस  देना  चाहिए  कि  आप  निर्धारित  समय  के
 एक  या  दो  महोने  में  सारी  दरख्वास्तों  को  जिनको  रिजेक्ट  करना  रिजेक्ट  कर  दीजिए

 ओर  जिनको  पास  करना  पास  कर  दीजिए  ओर  इतने  समय  तक  पेंडिंग  न  जिन  लोगों  का

 नहीं  होना  है  वे  अनावश्यक  रूप  से  बफ्तरों  के  दौड़  न  करें  ।  क्योंकि  उनके  समय  और  पैस  की  बरबादी

 होती  है  और  यह  करना  चाहिए  कि  इतने  समय  के  अन्दर  सारी  दरख्वास्तों  को  निपटा  डिस्ट्रिक्ट

 इंडस्ट्रीज  सेंटर  के  आफिस  में  भी  हम  देखते  हैं  कि  वर्षों  से  ये कागज  पड़े  रहते  जो  लोग  अधिकारियों
 के  इर्द-गिर्द  घ॒मते  उनकी  पैरवी  बैंकों  से  भी  हो  जाती  जहां  आप  कहते  हैं  कि  मां  की  तरह
 क्षण  व  मार्गदशंन  देगा  वहीं  विमाता  की  तरह  कठोरता  से  पेश  आने  वाले  अधिकारियों  पर  भी  नजर

 रखने  की  आवश्यकता  इसमें  कदाचार  की  सम्भावना  दिखाई  पड़ती  इसकी  वजह  से  लघु  उद्योगों

 को  जितना  प्रोत्साहन  मिलना  चाहिए  वह  नहीं  मिल  पा  रहा  है  ।  मैं  जानता  हूँ  आपके  पास  समय  की

 कमी  है  इसलिए  थोड़े  समय  के  अन्दर  ही  सारी  बातों  को  बताने  की  कोशिश  करूंगा  ।  मेरा  सुझाव  यह  है
 कि  स्माल  स्केल  इंडस्ट्रीज  को  सरकार  को  अपने  स्तर  से  भी  चलाने  की  आवश्यकता  जो  परम्परागत

 उद्योग  उनको  प्रोत्साहित  करने  के  लिए  सरकार  को  स्माल  स्केल  इंडस्ट्री  में  बड़ी  काया  बनाकर  रखना
 जिस  तरह  से  माकिट  ओर  इसन्फ्रास्ट्रक्चर  की  बात  आती  है  उनके  विकल्प  की  वात  आती  है  तो

 कुछ  इलाकों  में  लाखों  की  संख्या  में  गरीबों  को  रोजगार  दे  सकते  इस  लघु  उद्योग  के  माध्यम  से  ओर
 आटिसन  इंडस्ट्री  को  बड़ी  काया  बहुत  सी  कोयला  द्वदानें  हैं  या  सरी  खदानें  है  या  वेगन

 लोडिग  के  अन्दर  केन  बास्केट  की  आवश्यकता  होती  है  ।  करोड़ों  रुपये  के  केन-बास्केट  की  प्रति  वर्ष

 जरूरत  पड़ती  इस  केन  बास्केट  को  बनामे  के  लिए  विशेषरूप  से  वही  हरिजन  और  आदिवासी  वर्ग

 के  लोग  आते  उनको  नियोजित  करने  के  लिए  एक  जगह  से  सामूहिक  रूप  से  जहां  ज्यादा  माइन्स
 हैं  वहां  सरकार  संस्थान  खोले  और  वहां  पर  केन  बास्केट  भी  बने  ।  दूसरी  ओर  टूल्स  हैंडल्स  बनाने
 के  लिए  ज॑ंसे  कुदाल  और  बेलची  बनाने  के  लिए  उनके  हैंडल  की  जरूरत  पड़ती  है  जो  कि  लकड़ी  से
 बनते  हैं  ।  उसके  लिए  भी  बड़े  पेमाने  पर  लोग  नियोजित  किए  जा  सकते  हैं  ।  दूसरी  ओर  कोयला  खानों
 में  स््टोइंग  के  लिए  बंम्बज  के  मेटिग्स  की  आवश्यकता  होती  इसके  अलावा  बड़े  पैमाने  पर  बड़े-बड़े
 दफ्तरों  में  वदियों  सी  जाती  वहाँ  पर  भी  सामूहिक  रूप  से  दर्जी  का  प्रशिक्षण  देकर  उनको  आप
 जित  कर  सकते  हैं  ।  कालीन  और  दरियों  की  सारे  कार्यालयों  में  हमारी  ही  मार्केट  है  जहां  हम  उनकी
 खपत  कर  सकते  उनके  लिए  भी  हम  व्यवस्था  कर  सक़ते  जो  बाल  श्रमिकों  की  समस्या

 सरकार  की  निगरानी  के  सामने  अगर  सरकार  विशेषरूप  से  इनको  लाइफ  इंशोरेंस  देकर  उनके
 विकास  के  रास्ते  को  स्पष्ट  करे  और  उनको  प्रशिक्षित  मजदूर  के  रूप  में  निकालने  के  िएं  उनकी
 समगभावनाओं  को  अच्छी  तरह  से  विकसित  कर  सकती  है  और  नियोजन  की  सम्भावनाओं  को  आगे
 बढ़ा  सकती  इसकी  लघु  उद्योग  में  ज्यादा  सम्भावनाएं  इसलिए  सरकारी  सेक्टर  मे  भी  लघु
 उद्योग  आपने  दो  बार  घण्टी  बजाई  इसलिए  मैं  विशेष  समय  न  लेते  हुए  अपनी  बात  समाप्त
 करता

 ह
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 4 तो  फिर  अलग  करने  की  क्या  जरूरत  लोग  यह  कहते  हैं  कि  वाइन  हन  नये  और

 राज्यों
 में  आई०  डी०  बी०  आई०  का  क्या  अनुभव  है  मैं  नहीं  कह  सकता  ।  लेकिन  बिहार  में

 भआाई०  डी०  बा०
 आई०

 का  एक्सपीरिएंस  बड़ा  ददंनाक  यदि  बिहार  में  स्माल  स्केल  इंडस्ट्रीज  का

 विकास
 नहीं

 हो
 सका  तो  इसका  बहुत  बड़ा  कारण  आई०  ढी०  बी०  क्षाई०  आपने  हसमें

 धान  किया  है  कि  स्माल  इंडस्ट्रीज  डिवलपमैन्ट  बैंक  सीधे  फाइनेंस  भी  करेगा  और  री-फाइनेंसिंग  भी
 राज्यों  में  फाइनेंसिंग  इंस्टीट्यूशन  हैं  उनको  री-फाइनेंसिंग  मेरी  गुजारिश  है  कि  जो

 कुछ  करना  है  सीधे  राज्य  में  10  प्रतिशत  देना  होता  है  और  10  प्रतिशत  देते-देते  एक  ऐसी
 स्टेज  आ  जाती  दै  कि  उसको  ४0--90  प्रतिशत  कमीशन  देने  में  चला  जाता  है  और  लोन  लेने  वालों
 को  दस-बीस  प्रतिशत  हाथ  में  आता  लेकिन  सेंटर  पर  लोगों  का  अभी  भी  बहुत  विश्वास  है  ।
 लिए  यदि  आप  फाइनेंस  करना  चाहते  हैं  तो  सीधे  करें  और  री-फाइनेंसिंग  न  करें  ।  आपने  कहा  है  कि
 अथोराउज्ड  केपिटल  250  करोड़  रुपये  होगी  जिसको  बढ़ाकर  1000  करोड़  रुपये  किया  जाएगा  तो
 इससे  क्या  होगा  ।  देश  कितना  बड़ा  इस  वैश  में  सबसे  बड़ा  तो  स्माल  ह्केल  सेक्टर  इसी  को
 आगे  बढ़ाना  है  यदि  कृषि  को  और  उद्योग  को  आगे  बढ़ाना  है  तो  उद्योग  में  स्माल  स्केल  इंडस्ट्रीज  को
 बढ़ाना  इसलिए  आप  अथोराइज्ड  केपिटल  को  बढ़ाकर  5000  करोड़  रुपये  कीजिए  ।  लोगों  को
 उदारता  से  लोन  खानापूर्ति  करने  से  काम  नहीं  इसमें  प्रोविजन  जैसा  मंत्री  जी
 ने  कहा  भी  है  यह  बेंक  इंटरप्रेनरशिप  डायरेक्टरशिप  लीसिंग  करेगा  और प्रोकयो  रमेंट
 आफ  इनपुट  करेगा  ।  दूसरे  नानफाइनेंसियल  सर्विसेज  यदि  सब  कुछ  देगा  तो  १)ई  कारण  नहीं  है
 कि  यह  बंक  सफल  न  लेकिन  मेरा  अपना  अनुभव  है  कि  इस  देश  में  जितने  भी  स्माल  स्केल

 स्ट्रीज  बीमार  हुए  सभी  से  पहले  यही  कहा  गया  था  कि  हम  आपके  सामान  की  मार्क  टिंग  की  व्यवस्था

 हम  आपको  टेक्निकल  नो-हाउ  हम  आपको  पैसा  हम  आपको  इन्सन्टिव  हम  आपको
 कपिटल  हसके  बावजूद  वे  बीमार  कैसे  हो  क्या  इसके  बारे  में  कभी  सोचा  गया  ।  यदि  वे  ही
 बातें  मैं  यहां  फिर  से  दोहराऊं  तो  उसका  कोई  अथं  नहीं  मैं  चाहता  हूं  भाप  ऐसा  करके  दिखा
 10-20  या  50  ऐसे  उदाहरण  दीजिए  कि  एन्टरप्रेन्यौर  शिप  डेवलपमेंट  में  आपने  यह  उसे
 अखबारों  में  छापिये  ।  आज  कोई  भी  आदमी  स्माल  स्केल  इंडस्ट्री  लगाते  हुए  घबराता  यदि  बाकी

 चीजों  को  छोड़  भी  दिया  जाए  तो  भी  हजारों  नहीं  तो  सैंकड़ों  स्माल  स्केल  इंडस्ट्रीज  हमें  अपने  देश  में

 ड्बते  दिखाई  आप  केवल  एक  छोटी-सी  व्यवस्था  इस  लघु  उद्योग  विकास  बेक  के  जरिए  करा

 दीजिए  कि  लघ्  उद्योगों  द्वारा  उत्पादित  सामान  की  मार्केटिंग  का  इंतजाम  हो  हमें  बिजली  नहीं
 मिलेगी  तो  हम  डीजल  से  उत्पादन  रॉ-मंटीरियल  हमें  चाहे  कहीं  से  लेना  हम  लेकिन

 जितना  इन  लघ्  उद्योगों  में  सामान  बनता  कृपा  करके  उसके  बिकवाने  की  ब्यवस्था  आप  करा
 यदि  उनका  उत्पादित  सामान  पड़ा  रहेगा  तो  जो  आपने  लोन  दिया  वह  ब्लाक  हो

 आप  फिर  उद्यमियों  को  जेलों  में  डालने  की  कोशिश  करेंगे  तो  इंडस्ट्री  सिक  हो  अतः

 इस  बैंक  का  वन-प्वाइंट  प्रोग्राम  आप  यह  निश्चित  कर  दीजिए  कि  वह  उत्पादित  सामान  की  बिक्री  की

 व्यवस्था  वैस  आपने  कहा  है  कि  आप  नॉन-फाइनैन्श्यल  सविसेज  दें  लेकिन  आप  केवल  भाकटिंग

 की  व्यवस्था  हो  करा  इससे  ही  आपका  वह  उद्देश्य  प्राप्त  हो  जिसको  लेकर  अ  पने  लघु
 उद्योग  विकास  बंक  विधेयक  लाया  मैं  जानता  हूं  कि  इस  देश  में  लघु॒  उद्योगों  के  आगे  बढ़ने  के

 ट्रिमेंडस  स्कोप  उतने  स्कोप  किसी  दूसरे  देश  में  आपको  नहीं  हमारे  पास  रॉ-मंटीरियल  प्रचुर
 मात्रा  में  ऐनर्जी  उपलब्ध  कन्जम्पशन  के  लिए  लोग  हैं  लेकिन  बिल-पावर  की  आवश्यकता

 जापान  का  उंदाहरण  हमारे  सामने  है  जहां  हैवी  इंडस्ट्रीज  की  भरमार  है'*ਂ  '
 लेकिन  बहां

 हैवी  इंडस्ट्रीज  के  साथ-साथ  स्माल  स्केल  इंडस्ट्रीज  का  जाल  बिछा  हुआ  है  ।  हमार  राडप

 आर०  आदि  स्माल  स्केल  इंडस्ट्रीज  में  ही  बनते  सभी  चीजों  का  बहुत  भष्छा  प्राइक्शन
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 गौरी  शंकर  राजहुंस

 होता  बसे  ही  हमारे  देश  में  भी  क्यों  नहीं  हो सकता  ।  आपने  इस  बिल  में  प्रावधान  किया  है  कि
 पोर्ट  ओरियेन्टेड  इंडस्ट्रीज  को  प्रोत्साहन  प्रिफरंस  इससे  अच्छी  बात  और  कया  हो  सकती  है
 क्योंकि  इस  समय  हमें  फोरेन  एक्सचेंज  की  बहुत  आवश्यकता  लेकिन  वर्तमान  समय  में  हमारे  बैंकों
 की  जो  कायंप्रणाली  उसमें  परिवर्तन  लाये  जाने  की  बहुत  जरूरत  है  |  ऐसा  मैं  बहुत  दुखो  होकर
 कहता  हूं  क्योंकि  इस  देश  में  बैंकों  का  इतिहास  बहुत  ही  दुर्भाग्यपूर्ण  रहा  मैं  एक  जिम्मेदार  आदमी

 हूं  ओर  मैं  एक  नहीं  सैंकड़ों  ऐसे  केसेज  जानता  हूं  जिनमें  बेंकों  के  लोगों  न ेउससे  साफ  कहा  कि  इतना  कैसा
 दो  तो  तुम्हारा  लोन  मंजूर  हो  यदि  नहीं  दोगे  तो  हम  तुम्हें  ब्रोन  बहीं  फिर  चाहे.तुम  किसी
 भी  स्टेज  से  प्रोटंस्ट  करके  देख  बैंकों  में  यह  मानकर  लोग  चलते  हैं  कि  रिश्वतश्वोरी  ऑफ
 लाइफਂ  आपको  पैसा  देना  ही  होगा  ।  बैंकों  में  जितनी  धांघली  आज  शायद  ही  किसी  दूस री  जगह
 होती  हो  ।  वहां  ओव  रठाइम  का  भी  ब्लेकमेल  होता  जितना  क्लेरिकल  स्टाफ  सबोडिनेट  स्टाफ
 फोर्थ  क्लास  के  लोग  चाहे  वे  काम  करें  या  न  एक  निश्चित  ओवरटाइम  उन्हे  हर  स्थिति  में

 यह  ओवरटाइम  का  ब्लेंकमेल  नहीं  तो  और  कया  है  ;  मै  मानता  हूं  कि  स्थिति  में  पहले  से  कुछ
 सुधार  आया  है  लेकिन  बहुत  ज्यादा  स्थिति  नहीं  सुधरी  ठीक  इस  देश  में  बेंकों  का  नेशनेलाइजेशन
 किया  गया  है  ओर  इसमें  भी  कोई  णक  नहीं  कि  देण  की  आ्थिक  उन्नति  में  बँकों  का  बहुत  बड़ा
 दान  रहा  है  लेकिन  उनमें  यदि  ईमानदारी  से  काम  होता  तो  निश्चित  तौर  से  इससे  हजार  गुना  ज्यादा
 उन्नति  हो  गई  होती  ।  आज  बेंकों  में  जितना  करप्शन  विद्यमान  उतना  किसी  दूसरे  सेक्टर  में  आपको

 नहीं  मिलिगा  ।  इसलिए  मैं  चाहता  हूं  कि  इस  लघु  उद्योग  विकास  बेंक  को  आप  दूसरे  बेंकों  को  तरह  का
 मत  सही  अथं  में  यह  बंक  इस  देश  के  इंडस्ट्रियलाईजेशन  में  मदद  रे  ।

 इस  विधेयक  की  क्लाज  6  में  आपने  यह  प्रावधान  किया  है  कि  बोर्ड  आफ  ढांयर॑क्टंस भें
 किस  इंटरेस्ट  के  लोगों  को  लिया  इस  सम्बन्ध  मैं  आपसे  एक  ही  रिक्वेस्ट'करना  चाहते  हूं
 कि  इसमें  आप  एक  डायरंक्टर  ऐसा  जरूर  रखिए  जिप्तका  स्माल  स्केल  इंडस्ट्रीज  से  सीध  '  सथ्यन्ध
 जिसकी  इंडस्ट्री  सिक  हो  गई  वह्  अपने  अनुभव  के  आधार  पर  आपको  बतायेगा  कि  इंडस्ट्रीज*कैसे
 सिक  हो  जाती  आप  एक  ऐसा  डायरंक्टर  बोर्ड  आफ  डावरेक्टर्स  में  अवश्य  रश्षिये  'औरा/एक
 जन-प्रतिनिधि  रखिये  जो  लोगों  की  भावनाओं  को  समझता  हो  ।  सारेब  यूरोकेट्स  भाप  रख  शारे
 आऔकिंग  डिपार्टमेंट  के  लोगों  को  रख  तो  वही  पुरानी  की  पुशानी  बातें  होंगी  और  साल  भर'के'धाद

 हैम  फिर  इसी  सदन  में  आपके  खिलाफ  भ्रस्ताव  लाएंगे  कि  यह  बेंक  भी  असफल  हुआ  मैं  चाहता'हेकि
 यह  बेंक  सफल  इसलिए  पूरी  डिटरमिनेशन  के  एक  नये  चैप्टर  को  जोड़  कर  एक  नये  शरीके
 से  इस  काम  को  कीजिए  ।

 ]

 श्री  एम०  टोस््ब्ा  सह  :  मैं  इस  महत्वपूर्ण  ऐतिहासिक
 का  समर्थन  करता  हूं  ।

 आप  जानती  मैं  ऐसे  क्षेत्र  से  हुं  जिसे  आथिक  दृष्टि  से  व्यावहारिक  नहीं  माना
 जाता  पूर्वोत्तर  के

 छोडे  राज्य--यह  एक  राज्य  बल्कि  कथित  सात  बहनें  हैं
 अभी  भी  इस क्षेत्र  की  आथिक  व्यवहायंता  के  लिए  संषषं  कर  रहे  हैं  और  ऐसे  कारण  १  ।  हुए  एक

 ही  रास्ता  कि  सामान्य  आजीविका  के  स्तर  के  लिए  लघु  उद्योगों
 को

 अपनाया  इस

 लिए  इस  पृष्ठभूमि  को  देखते  हुए  मैं  कहूंगा  कि  प्रस्तावित  विधेयक  एक  अत्यन्त  ऐ।|  तहासिक  विधेयक  है
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 इस  सरकार  द्वारा  उठाए  गए  अच्छे  कदमों  पर  की  गई  कार्यवाही  है  जो  कि  ध्रारंभ  में  पंडित  जी
 तथा  इन्दिरा  जी  जंसे  लोगों  के  नेतत्व  में  रही  और  इस  समय  राजीव  जो  का  नेतत्व  क्योंकि  स्वतंत्रता
 के  बाद  शुरू  से  ही  हमने  देखा  है  कि  प्रारंभ  में  पंडित  जो  के  समय  से  ही  कांग्रेस  नेत॒त्व  द्वारा  यह
 पूर्ण  प्रयास  किया  गया  है  कि  सुनिश्चित  किया  जाए  कि  सा  माजिक  तथा  आध्थिक  दष्टि

 से  कठिनाई  वाले  क्षेत्रों  का पता  लगाया  जाए  और  उन्हें  इस  देश  के  अखंड  भाग  के  रूप  में  आगे  लाया
 जाए  |  इस  प्रकार  मैंने  इस  क्षेत्र  में  सावंजनिक  जीवन  में  अपने  42  वर्ष  बिताए  है  मैंने  देखा  है
 किएक

 पृथक  प्रक्रिया
 अभी  भी  उभरने  का  प्रयास  कर  रही  इस  विधेयक  का  उद्देश्य  है  कि  यह

 उद्योग  क्षेत्र  में  उद्योगों  को  बढ़ावा  देने  वित्त  उपलब्ध  करने  और  उनके  विकास  के  लिए  एक  मुख्य  वित्तीण
 सैस्था  केਂ  रूप  में  कार्य  यह  कितता  महत्वपूर्ण  जैसा  कि  अभी  मेरे  पूर्व  बबता  ने  इस
 सन्ना  में  बहुत  रचित  कहा  वह  प्रस्तावित  भारतीय  लेंधू  उद्योग  विकास  बेंक'केवल  एक  सहायक  बेंक
 ही  रहना  चाहिए  ।  यह*भा  रतीय  औद्योगिक  विकास  बैंक  की  तरह  एक  स्वतंत्र  संस्था  होनी
 हम  सब  कुछ  अपेक्षित  कर  सकते  यह  अपने  काबों  तथा  अन्य  कार्य  निष्पादन  में  बैंक

 तरह  नहीं  होना  चाहिए  #  यह  एक  जंसा  न  इसका  विशेष  उद्देश्य  होना  फिर
 हसमें  किसी'भी  कायं  का  विशेष'स्वरूप  होना  कहिए  ।  मैं  इस  उद्देश्य  से  कुछ  सुझाव  देना
 काहूंगा  ।

 ।
 मैं  अन्य  राज्यों  के  पिछड़े  क्षेत्रों  के  बारे  में  नहीं  जानता  लेकिन  जहां  तक  मैं  पूर्वोत्तर

 छोटे-छोटे  राज्यों  के  बारे  में  जानता  हमें  वहां  पर  समस्या  का  पता  लगाना  चाहिए  और  व्यावहारिक
 उच्चीगों  की  एक  अत्यन्त  सही  सूची  के  आधार  पर  परियोजनाओं  को  स्वोकृति  वेनी  चाहिए  और  ऐसी
 स्वीकृत  योजनाओं  को  वित्तीय  सहायता  देनी  परियोजनाओं  को  स्वोक्षति  देने  से  पृ  उन्हें  पूर्ण
 रूप  से  तंयार  किया  जाए  और  उनके  भविष्य  की  परिकल्पना  की  जाए  और  फिर  परियोजना  स्वीकृत
 हीने  के  बाद  इसे  पूर्ण  रूप  से  वित्त  उपलब्ध  कराया  जाए  और  इस  उद्देश्य  हेतु  लघु  उद्योग
 विकास  बेक  द्वारा  उपलब्ध  कराया  जाने  वाला  समन्वय  एक  महत्वपूर्ण  पहलू  होना  चाहिए  ।  उद्यमी  दो
 समस्याओं  का  सामना  कर  रहे  हैं--एक  तो  पूंजी  ऋण  है  ओर  दूमरी  सावधि  ऋण  है  ।  हमने  इसमें  देखा

 हैं  कि  दो  एजेंसियां  कार्य  कर  रही  एक  तो  राज्य  वित्त  निगम  दूसरा  बंक  लेबि.न  इन  दोनों

 एजेंसियों  क ेबीच  उचित  सम्पर्क  तथा  समन्वय  नहीं  है  जिसके  फलस्वरूप  उद्यमियों  को  प्रारम्भिक  चरण

 में  विशेष  रूप  से  काफी  कठिनाईयों  का  सामना  करना  पड़ता  पूंजी  ऋण  के  नियमित  रूप  से  न  आने  के

 करण  उस्भो  म्क्मत्म  उत्पावम  स्तर'बनाये  नहीं  रख  सकता  ओऔर  ग्राहकों  की  जरूरतों  को  भी  पूरा  नहीं

 कर  सकता  बह  अत्यभ्त  महत्वपूर्ण  है  कि  नया  उच्चीग  नये  उत्पन्न  हुए  ग्राहक  बाजार  को  संतुष्टि  मैं

 अआमझता  हूं  बैंक  ज्यवाਂ  वित्त  आयोग  की  ऋण  की  वापसी  नहीं  कर  सकता  ।  इस  बछिनाई  को

 करने'के'लिए कित  सं  श्याओं  के  ठचित'समन्वय  होना

 जिला  औद्योगिक  केन्द्रों  का  कार्य  प्रकाश  में  आता  मेरे  पूर्व  वक्ता  ने  यह  उल्लेख  किया  था

 कि  एक  बार  एक  परियोजना  को  स्वीकृति  देने  के  बाद  जिला  औद्योगिक  केन्द्रों  को  कुछ  वित्तीय  दायित्व

 तो  लेना  ही  चाहिए  और  इस  उद्देश्य  के  लिए  लघु  क्षेत्र  का  विकास  बेक  जहां  तक  व्यावहारिक  हो

 औद्योगिक  केन्द्र  के  मुख्यालथ'में  अथवा  इसके  कार्यालयों  के  निकट  स्थित  होना  चाहिए  ताकि

 जब  एक  दार  एक  परियोजना  मंजूर  हो  जाये  तो  बैंक  उसी  संभय  निर्णय  ले  जिम्मेवारी  मिघारित

 करने  की  जरूरत  हम्कार  किया  सैंकता  यह  कहना  चाहता  हूं  कि जिला  औद्योगिक  केन्द्र

 के  शमीप-जेठे  वैंक  के  उद्यमियों  सहायता  देने  हेतु  उत्तरदायी  होने  चाहिए  तथा  उन्हें  पूर्ण

 खॉमकारी  होतीਂ  वे  काफी  स्यक्ति  होने  आहिएं  |  उन्हें  यह  आमकारी  होनी  चाहिए  कि

 a ००  मा
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 एन०  टोस्बी  लिह  ]
 यदि  कोई  उद्यमी  असफल  हुआ  है  तो  वह  क्यों  असफल  हुआ  है  ।

 यदि  वह  अपने  स्वयं  के  कार्य  क्रम  के  अनुरूप  सही  साबित  नहीं  हुआ  तो  ऐसा  क्यों  हुआ  है
 उद्यमियों  की  असली  कठिनाइयों  का  पता  लगाने  में  सक्षम  होने  यह  सुझाव  हे  कि  जिला
 ओद्योगिक  केन्द्रों  को  इन  बैंकों  द्वारा  मदद  दो  जाए  जो  उनके  समीप  हों  ताकि  उद्यमियों  को  परियोजनाओं

 के  स्वीकृत  होने  पर  वित्त  के  लिए  एक  बेक  से  दूसरे  बक  जाना  न  पड़े  ।  तब  जिला  ओद्योगिक  केन्द्रों  की

 स्थिति  एक  डाक  घर  वाली  नहीं  रहेगी  ।

 जहां  तक  मुख्यालयों  के  स्थान  का  संबंध  जेसा  कि  ठीक  ही  उल्लेख  किया  गया  हमें

 मुख्यालयों  को  लखनऊ  या  किसी  अन्य  स्थान  पर  स्थापित  करने  में  कोई  आपत्ति  नहीं  है  लेकिन  सुविधा
 को  महँनजर  रखते  हुए  इसे  प्रत्येक  क्षेत्र  में  स्थापित  करना  संभव  नहीं  दिल्ली  प्रत्येक  राज्य  से  निकटतम

 स्थान  है  और  यदि  दिल्ली  नहीं  तो  इन  महानगरों  में  से कोई  एक  नगर  क्यों  जहां  भारत  सरकार
 तथा  बेंकों  के  अधिकतम  क्षेत्रीय  कार्यालय  स्थित  हैं  ?  यदि  इसका  कोई  विशेषश्व  कारण  नहीं  तो  मैं

 सरकार  द्वारा  यह  स्पष्टीकरण  चाहूंगा  कि लखनऊ  का  चुनाव  क्यों  किया  गया  है  ।  मैं  समझता  हूं  कि  यह
 निर्णय  पत्रका  नहीं  है  क्योंकि  जेसाकि  विधेयक  में  उल्लेख  किया  गया  लखनऊ  या  किसी  अन्य
 बेकल्पिक  स्थान  का  प्रावधान  है  ।

 जैसा  कि  मैंने  शुरू  में  कहा  था  मैं  उस  क्षेत्र  से  हुं  जहां  आथिक  व्यावहारिकता  उत्पन्न  की  जानी
 मैं  इस  बिघेयक  को  प्रस्तुत  कर  रहे  वित्त  मंत्री  के  माध्यम  से  उद्योग  मंत्री  को  सुझाव  देता  हूं  कि

 पूर्वोत्तर  क्षेत्र  के  छीटे  राज्यों  में  लघु  उद्योगों  का  पता  लगाएं  क्योंकि  इस  क्षेत्र  में  बड़े  उद्योग  स्थापित
 करना  संभव  नहीं  है  ।  मैंने  पिछले  सत्र  तथा  उससे  पूर्व  के  सन्न  मैं  भी  लघु  उद्योगों  का  पता  लग।ने  के  लिए
 बार-बार  मांग  की  थी  और  कहा  था  कि  एक  बिशेष  सूची  उपलब्ध  कराई  जाये  जिसके  आधार  प९  कुछ
 कार्यक्रमों  का  कार्यान्वयन  किया  जा  सके  ।  उद्योग  मन्त्री  श्री  वेंगल  राव  ने  सहर्ष  एक  प्रश्न  के  उत्तर  में

 एक  बहुत  लम्बो  सूची  उपलब्ध  कराई  जिसके  अन्तगंत  सभी  राज्य  थें  लेकिन  इस  सूची  को  बहुत  असानी
 से  लिया  गया  मैं  सरकार  से  अनुरोध  करता  हूं  कि  वह  इस  मामले  में  आगे  विचार  करे  और  सूची
 संशोधित  करे  जिसमें  केवल  व्यावहारिक  हो  सकने  वाले  कायं  निहित

 2.00  म०  प०

 इससे  पता  चलता  है  कि  अभी  भी  उद्योग  मन्त्रालय  पिछड़े  क्षेत्रों  की  समस्याओं  के  प्रति  सजग

 नहीं  है  ।  मुझे  प्रधानमन्त्री  की  गंभीरता  के  प्रति  शंका  नहीं  है  क्योकि  वह  बहुत  सच्चे  ब्यक्ति  हैं  और
 छोटे  पिछड़े  राज्यों  विशेषकर  पूर्वोत्तर  राज्यों  की  मदद  करना  चाहते  इस
 कोण  मैं  इस  सुझाव  पर  जोर  देना  चाहूंगा  कि  एक  नई  सूची  बन।ई  जाये  जिसमें  प्रत्येक  राज्य  की
 अनिवायंता  तथा  प्राथमिकता  का  पता  लगाया  गया  हो  ओर  इसे

 अरुणाचल  प्रदेश  और  सिक्किम  से  शुरू  किया  जाये  ।  हम  इस  प्राथमिकता  के  आधार  पर  कुछ
 कार्यान्वित  कर  बेंकिंग  संस्थाओं  को  इस  उद्देश्य  को  देखते  हुए  उनकी  सहायता  करनी

 इन  शब्दों  के  मुशे  बोलने  का  यह  अवसर  देने  के  लिए  मैं  आपका  धन्यवाद  करता  मैं

 इस  सभा  के  सम्मुख  भाये  इस  अत्यन्त  महत्वपूर्ण  विधेयक  का  भी  समर्थन  करता

 भ्रो  बुजमोहन  मह॒न्तोी  :  शुरू  में  मैं  इस  विधेयक  को  इस  सभा  के  सम्मुख
 माननीय  वित्त  मंत्री  द्वारा  ऐसे  समय  पेश  करने  के  लिये  समर्थन  करता  हूं  जबकि  सारा  माहौल  ऋण
 माफ़ी  के  नारे  से  दूषित  हो  गया  है  ।  आप  जानते  हैं  कि  विपक्ष  में  मुख्य  राजमतिक  प्रार्टियों ने  यह  खुली
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 —  सअयस  ——  ——  वा

 घोषणा  की  है  उनके  चुनाव  घोषणापत्र  का  भाग  भी  है--कि  यदि  वे  सत्ता  में  आर  तथा

 सीमान्त  किसानों  के  10,000  रुपये  से कम  के  बकाया  ऋण  माफ  कर  दिये  सिर्फ  इतना  ही
 नहीं  कुछ  राज्यों  में  तो ऋण  माफी  पहले  ही  शुरू  हो  चुकी  उन्होंने  हरियाणा  में  यह  दावा  किया
 है  कि  45  करोड़  रुपये  के  ऋण  माफ  कर  दिये  गये  इसके  फलस्वरूप  देश  में  ऋण  की  स्थिति  बहुत
 खराब  हो  गई  देश  की  ऋण  स्थिति  को  कया  हो  रहा  है  ?  इसको  जांच  करने  को  आवश्यकता
 है  ।

 जहां  तक  छोटे  तथा  सीमान्त  किसानों  पर  10,000  रुपये  तक  धनराशि  का  सम्बन्ध
 यह  लगभग  3037  करोड़  रुपये  बठती  है  ।  मैं  इस  सम्बन्ध  में  आपकी  विस्तुत  आंकड़े  दूंगा  ।  किसानों  के
 पास  2.5  एकड़  तक  की  भूमि  जोत  के  आकार  तक  10,000  रुपये  से  कम  लघु  अवधि  के  ऋण  की
 बकाया  राशि  066  करोड  तथा  76  लाख  रुपये  इसी  प्रकार  2.5  एकड़  से  5  एकड़  तक  के  लिए

 बकाया  ऋण  राणि  696  करोड़  तथा  35  लाख  रुपये  जंसा  कि  मैंने  पहले  उल्लेख  किया  ये  लघ
 अवधि  के  ऋण  अब  मैं  किसानों  को  सीधे  दिये  गये  सावधि  ऋण  का  राज्यवार  ब्योरा  प्रस्तुत  क  रता

 ।  2.5  एकड़  तक  सावधि  के  ऋणों  की  बकाया  राशि  759  करोड़  तथा  14  लाख  रुपये  5  एकड़
 तक  यह  बकाया  राशि  786  करोड़  तथा  58  लाख  रुपये  और  5  एकड़  से  ऊपर  बकाया  राशि

 2,785  करोड़  तथा  48  लाख  रुपये  ये  ब्योरेवार  आंकड़े
 3

 समापति  महोवया  :  महन्ती  आप  असली  मुद्दे  पर  क्यों  नहीं  आ  रहे  आप  किसी  अन्य

 विषय  पर  बोल  रहे

 श्री  बजमोहन  महन्तोी  :  यह  इसका  एक  भाग  है  क्योंकि  देश  की  ऋण  स्थिति  दूषित

 हो  गई  है  ।  क्या  कोई  इसका  अन्दाजा  लगा  सकता  है  कि  यह  बेंकिंग  निगम  के  लिए  कंसे  सहायक

 होगा  ?  मैं  इसी  वजह  से  यह  इस  सभा  के  सम्मुख  रख  रहा  मैं  असली  मुद्दे  पर  आ  रहा  हूं  ।  जेसा  कि

 मैं  पहले  कह  चुका  हूं  5  एकड़  जोत  भ्रम्ति  से  अधिक  भमि  वाले  किसानों  पर  यह  बकाया  राशि  2785

 करोड  तथा  48  लाख  रुपये  इसी  प्रकार  लघु  अवधि  के  ऋणों  की  5  एकड़  से  ऊपर  के  लिए  बकाया

 राशि  892  करोड़  तथा  30  लाख  रुपये  है  ।  यत्  लगभग  7,000  करोड़  रुपये  बेठती  क्या  इसे  माफ

 किया  जा  सकता  है  ?  यह  एक  मुद्दा  माननीय  वित्त  मंत्री  यह  स्पष्ट  करें  कि  इसका  अधथंव्यवस्था  पर

 क्या  प्रभाव  पड़ेगा  ?  इसी  कारण  आज  यह  सर्वाधिक  महत्वपूर्ण  विचारणीय  विषय

 मैं  इस  मामले  के  अन्य  पहलुओं  पर  आता  हूं  ।  हम  बित्त  मंत्री  का  समर्थन  करते  लेकिन

 म्  देश  की  बैंकिंग  गतिविधियों  में  असक्षमता  अपर्याप्तता  का  समर्थन  नहीं  मैं  आपके  सम्मुख
 केज्टीय  सतर्कता  आयोग  का  प्रतिवेदन  रखना  केन्द्रीय  सतकंता  आयोग  ने  वर्ष  1987  के  अपने

 ब्राषिक  प्रतिवेदन  में  कहा  मैं  इसे  उद्धत  करता  हू  कि

 मामलों  में  लाभाथियों  ने  कभी  भी  कोई  व्यवसाय  शूरू  नहीं  किया  जैसाकि

 बैंक  के  रिकार्ड  में  दर्शाया  गया  इसका  यह  अथे  हुआ  कि  बिचोलियों  की  फर्म  द्वारा  दिये  गये

 इमवॉयस  बिल  नकली  थे  ।

 इस  ऋण  प्राप्तकताओं  के  पक्ष  में  ऋण  अंधाधुंध  मंजूर  किये  ऐसा  नकली

 इनवॉयंस  के  आधार  पर  बिचौलिए  के  माध्यम  से  उचित  शिनाख्त  किये  बिना  ही  किया

 सतकंता  आयोग  ने  मैं  उद्धत  करता  हू  किः

 ऋण  राशि  का  अधिकतम  भाग  व  स्तव  में  बिचौलिए  कया  पृ  े  हट
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 सहन्तो  ]

 शाखा  प्रबन्धक  तथा  अन्य  ने  ले  लिया  था  ओर  कोई  भी  गरीब  आदमी  जिसके  लिए  यह  ऋण
 प्रारम्भ  हुए  इससे  लाभान्वित  नहीं  हुआ  ।:  इस  प्रकार  उचित-रोकथाम  तथा  कियन्त्रण के
 अभाव  में  एक  अच्छे  कार्य  क्रम  का  दुष्पयोग  हुआ  और  यह  निष्फल  हों  गया  ।/

 मैं  वित्त  मंत्री  को  याद  दिलाना  चाहूंगा  कि  वह  इन  बातों  को  न  भूलें  और  इन्हें  बेक  के  कार्यों  में
 दोहराया  न  वह  इसका  ध्यान

 अब  मैं  अशोध्म  ऋम़ों  का  उल्लेख  करता  हूं  |  दो  स्लो  करोड़  रप्रये  अश्योक्ष्य  ऋणों  को  बट्टे  खाते
 डाला  जा  रहा  इसके  जब  हम  छोदे  तथा  सीमःन््त  किस्परनों  और  छोटे  दस्तकारों  के  लिए
 भी  चक्रवर्ती  ब्याज  की  इस  प्रशाली  को  समाप्त  करने  की  मांग्र  कर  रहेहैं  तो  हमें  कोई  उत्तर  नहीं
 मिलता  ।  लेकिन  अक्ष।ध्य  ऋणों  के  कारण.दो  सो  करोड़  रुपये  प्रतिवष.,बट्टे  खते  डाले  जा  रहे  मैं  एक

 अनुरोध  करता

 भहो  दय  प७॥सीन  हुए  ॥  |

 वर्ष  1986-87  में  राष्ट्रीयक्तत  बेकों  का  कुछ  775  करोड़  रुपये  था  अद्योध््य  ऋणों
 तथा  अशोध्य  ऋणों  की  आरक्षित  निधि  के  कारण  यह  कुल  लाभ  घट  कर  250  रुपग्रे गया  4

 )
 उपाध्यक्ष  महोश्प  .:  भाषण  समप्रप्त  कीजिए  ।,

 श्री  ध्वजमोहम  महम्तो  :  आप  नहीं  जानते  -
 मैंने  साधणਂ  कब  शुरू  अपने  सुके

 असमंजस  में  डाल  विक्त  मंत्री  हंस  रहे  हैं  क्येंकि  मैं  अन्य  मुद्दे  नहीं  उठा  सकगा  |  कृपा  सुक्षे  थोड़ा
 सप्नय्य  ओर  वें  ।  मेरा  अनुरोध  हैਂ  कि  अधंध्यनस्था  के  लिए  बक/कुस्ललतापू्ं  क  कार्य
 करें  .।

 जहां  तक  राज़नेतिक  माहौल  की  आात  इस्प्से  का  विस्तार  होगा  ।  जब  बेंकों
 का  राष्ट्रीयकरण  किया  गया  था  तो  यहू  देश  को  समतावादी  बनाने  तथा  कुछ  ही  हाथों  में  सम्पत्ति  के

 होने  को  रोकने  की  तरफ  एक  ठोस  कश्म  लेकिन  अज्जये  ताकतें  बिभिग्म  बहानों  से  बेंकों  के
 बिरुद्ध  थडयंत्र-रच  रहीं  हैं  ।  वे  अब  लोगों  से  वायदा  कर  रहे  हैं  कि  बार  सका'में  जाने  पर  वे

 10,000  रुपये  से  के  सभी  ऋणों  को  म्तफ  कर  यह  7000  करोड  रुष्ये  बैठता  जिसकी
 कि  कल्पना  भी  नहीं  की  जा  सकती  है  ।  इस  पृष्ठ-भूम्मि  में  मेराः  निवेदन  है'क्ि  माननीय  ज़ित्ते  मं  क्री  करे

 काययंकर  को  कुशल  तक्षा  समय  झप्ृश्न  अश्न  व्यवस्था  को  आगे  बढ़ाने  के  प्रयत्न

 करने

 थी  ए०  चाल्स  मैं  भारतीय  लघु  उद्योग  विकास  बैंक  1969,  का

 समश्त्र  करता  का  में-ज़ेंकों  एक  बहुत  बड़ी
 उपबब्ध्रि  राष्ट्रीमक रण  फलस्वरूप  बेकोों  इश्-देश में  पहली.ब[र  गढ़ीब  से  गरीब

 आदमी  के  लिए  भी  खुल  गए  यद्यपि  राष्ट्रीयकरण  हुए  20  वर्ष  हो  चुके  हैं  फिर  भी  राष्ट्रीयकरण
 का  वास्तविक  उद्देश्य  अभी  प्राप्त  करना  बाकी  है  हालांकि  जो  परिणाम  अब  तक  मिले  हैं  थे  भी  कम
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 इस  देश  में  सभी  ओद्योगिक  क्षेत्र  ओर  विशेषरूप  से  छोटे  ओर  लघु  ओद्योगिक  क्षेत्र  इस  देश  के
 ओद्योगिक  विकास  में  बहुत  महत्वपूर्ण  भूमिका  निभाते  यहां  पहले  ही  पेश  किये  जा  चुके
 देश  में  16  लाख  लघु  उद्योग  उनका  कुल  निवेश  लगभग  4000  करोड़  रुपये  आता  वे  लगभग

 एक  करोड़  लोगों  को  रोजगार  उपलब्ध-करती  इससे  इस  प्रमुख  क्षेत्र  के महत्व  का  पता  चलता  है  ।
 साथ  ही  कुल  उत्पादन  का  लगभग  40  प्रतिशत  लघु  औद्योगिक  क्षेत्र  से  होता  है  तथा  कुल  निर्यात  का
 लगभग  25  प्रतिशत  इस  क्षेत्र  से  होता  है  इस  लघु  क्षेत्र  को  बढ़ावा  देने  तथा  सुदृढ़  करते  को

 जरूरत  के  महत्व  की  कम  नहीं  किया  जा  सकता  है  ।

 भारतीय  औद्योगिक  विकास  बेंक  स्वयं  इस  छोटे  और  लघु  ओौद्योगिक  क्षेत्र  की  जरूरतों  को

 बहुत  अच्छी  तरह  पूरा  कर  रहा  लेकिन  इकाइयों  की  संख्या  तथा  इसके  नये  कायं  क्षेत्रों  में  बहुत
 अधिक  वृद्धि  हो  जाने  की  वजह  से  यह  मांग  जोर  पकड़ती  जा  रही  है  कि  केवल  इस  क्षेत्र  की  जरूरतों

 को  पूरा  करने  के  लिए  एक  शीष॑  बेंफ  खोला  वर्तमान  विधेयक  इस  मांग  को  पूरा  करने  के  लिए
 लाया  गया  इसलिए  मैं  पूर्ण  रूप  से  इस  विधेयक  का  समर्थन  करता

 विशेषरूप  से  इस  देश  में  लघु  क्षेत्र  के  उद्योग  काफी  समस्याओं  का  सामना  कर  रहे
 मश्ले  प्रसन्तता  है  कि  इस  विधेयक  के  खण्ड  13  में  उनसे  सम्बन्धित  कई  बातों  को  लिया  गया  समय  पर

 निधियों  का  आवश्यकतानुरूप  नहीं  कच्चा  माल  उपलब्ध  नहीं  होना  तथा  विपणन  की

 समस्या  आदि  ये  सब  काफी  ह॒द  तक  इस  विशेष  रूप  से  लघु  क्षेत्र  के  उद्योग  की  रुग्णता  में

 सहायक  हैं  ।

 मैं  पहले  ही  माननीय  मंत्री  को  लिख  चुका  उन्हें  याद  होगा  कि  उसमें  मैंने  सुझाव  दिया  था  कि

 प्रत्येक  राज्य  में  उद्योग  की  रुग्णता  के  पहलुओं  पर  एक  अध्ययन  कराया  जाना  रुग्ण  इकाइयों

 को  पुनः  चालू  करने  के  लिए  काफी  प्रोत्साहन  दिया  गया  इस  रुग्णता  के  बारे  में  या  किन

 क्षेत्रों  मे ंररणता  है  हस  संबंध  में  वास्तविक  कारणों  का  अभी  तक  पता  नहीं  लगाया  गया  मैं  अनुरोध
 करू गा  कि  उद्योगों  की  रुग्णता  का  अध्ययन  करने  के  लिए  एक  समय  बद्ध  कार्यक्रम  बनाया  जाना

 चाहिए  तथा  उन  उद्योगों  को  जिन्हें  पुनः  चालू  किया  जा  सकता  है  एक  निश्चित  समयावधि--के

 अन्दर  चालू  किया  जाना  ।  जब  नया  बेंक  खोला  जाता  है  तो  इसे  इस  पहलू  पर  ध्यान  देना

 दूसरे  मैं  धत  के  वितरण  की  बात  वर्ष  1988-89  के  लिए  बजट  पेश  करते  समय

 तत्कालीन  वित्त  मंत्री  श्री  नारायण  दत्त  तिवारी  ने  एक  खिड़की  वाली  व्यवस्था  शुरू  करने  का  वायदा

 किया  था  उन्होंने  कहा  कि  सभी  ओऔपचारिकताओं  पर  गौर  जायेगा  विभाग  तथा  बैंक

 क्षेत्र  क ेमध्य  कोई  समन्वय  नहीं  यह  बहुत  जरूरी  इसी  तरह  ऊर्जा  विद्युत  विभाग  तथा

 वित्त  विभाग  के  मध्य  कोई  समन्वय  नहीं  है  ।  ये  लघु  क्षेत्र  की  औद्योगिक  की  महत्वपूर्ण  समस्यायं

 जब  आप  घन  देते  जब
 आप  परियोजनाओं

 को  मंजूरी  देते  हैं  और  फिर  पहली  किश्त  देते  हैं  और

 जब  लाइसेंस  मिल  जाता  है  सारी  ओपचारिकता.थयें  पूरी  हो  जाती  हैं  तो  बिजली  उपलब्ध  नहीं

 होती  फिर  पहली  किश्त  के  भुगतान  का  समय  आता  यवि
 इसका

 तीन  महीनों  में  एक  बार

 भुगतान  नहीं  किया  जाये  तब  ब्याज  के  रूप  में  जर्माना  पड़ेगा
 और  यदि  इसी  तरह  एक  वर्ष  बीत  जाये

 तो  ब्याज  के  रूप  में  जुर्माना  मूल  राशि  में  जोड़  दिया  जायेगा
 और  सारा  उत्योष  रमल  हो

 इसलिए  इसमें  समन्वय  करने  की  आवश्यकता  मैं  अनुरोध  करूंगा  कि  इस  पहलू  पर  गोर  किया

 इस  पहलू  पर  गौर  करने  विद्यमान  वित्तीय  संस्थाओं  के  लिए  कोई  सुविधा  नहीं  इस  पर  विचार

 किया  जाना  भाहिए  |
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 तीसरी  बात  निगरानी  की  आधशिर  हम  80  प्रतिशत  सरकारी  पैसा  देते  मैं  समझता  हूं
 कि  पूरा  धन  देते  हैं--तथा  वह  सारी  राशि  जो  लघु  उद्योग  क्षेत्र  को  देते  हैं  वह  राष्ट्र  का  पैसा  जैसे

 ही  आप  धन दे  देते  हैं  वेसे  ही  आपकी  जिम्मेदारी  खत्म  हो  जाती  आपकी  जिम्मेदारी  तो  दुबारा
 केवल  तभी  हो  सकती  है  जब  वह  घन  की  अदायगी  नहीं  करे  ।  और  उस  समय  तक  तो  उद्योग  रुग्ण  हो
 जायेगा  ।  लेकिन  उसे  कुछ  भी  नुकसान  नहीं  होगा  क्योंकि  वह  केवल  थोड़े  से  घन  का  ही  निवेश  करता

 हैऔर  शेष  वित्तीय  संस्थाओं  द्वारा  दिया  जाता  है  ।  इसलिए  इस  के  रुणण  होने  पर  भी  इसके  लाभ  नहीं  कमाने
 पर  भी  8:  प्रतिणत  उद्यमी  इसके  सम्बन्ध  में  चिन्तित  नहीं  होते  इस  सम्बन्ध  में  एक  उचित
 निगरानी  व्यवस्था  होनी  चाहिए  ।  इन  लघु  ओद्योगिक  इकाइयों  के  प्रबन्धन  पर  निगरानी  के  लिए
 कोई  व्यवस्था  होनी  चाहिये  ।  जिन-जिन  समितियों  में  मैंने  भाग  लिया  मैंने  एक  सुझाव  दिया  वह
 यह  है  कि  जब  किसी  वित्तीय  संस्था  द्वारा  कम  से  कम  3  लाख  रुपये  की  आर्थिक  सहायता  दी  जाती  है  तो
 प्रबन्धक  मंडल  में  इनमें  से किसी  एक  वित्तीय  संस्था  का  प्रतिनिधि  होना  चाहिये  जो  कि  लघु  उद्योग  की
 वित्तीय  स्थिति  तथा  इसके  कार्यकरण  के  सम्बन्ध  में  तीन  महीने  में  एक  बार  वित्तीय  संस्था  की  रिपोर्ट
 देगा  ।  इससे  इन  इकाइयों  को  अच्छी  तरह  चलाने  मे  निश्चित  रूप  से  मदद

 जहां  तक  विधेयक  की  बात  है  मुझे  बहुत  प्रसन्नता  है  कि  खण्ड  13  के  अन्तगंत  कई  बातें  शामिल
 की  गई  हैं  |  में  विधेयक  की  सराहना  करता  हूं  तथा  मैं  उन  सबको  बधाई  देता  हूं--जिन्होंने  इस  विधेयक
 में  इतनी  सारी  वे  सब  बातें  शामिल  करने  की  जिम्मेदारी  निभाई  है  जो  वर्तमान  वित्तीय  संस्था
 नियम  में  नहीं  खण्ड  ।3  के  उपखण्ड  2]  में  तकनीकी  और  वित्तीय  परामर्श  का  प्रावधान
 खण्ड  22  में  उद्योग  को  बढावा  देने  सम्बन्धी  उद्यमी  विकास  संबंधी  कच्चे  माल  की

 विपणन  आदि  की  बात  ये  सब  निश्चित  रूप  से  सराहनीय  अब  मैं  उस  उपखण्ड  23  की
 बात  करता  हूं  जिसकी  मेरे  कुछ  मित्रों  ने  नये  बेंक  को  संस्था  के  कायंभार  को  संभालने  के  अधिकार  देंने
 पर  आलोचना  की  है  और  उन्होंने  कहा  है  कि  यह  ठीक  नहीं  परन्तु  मैं  इस  खण्ड  का  पुरजोर  समंथैन
 करता  हूं  क्योंकि  यह  उन  खण्डों  में  से  एक  है  जिसके  द्वारा  हम  कुप्रबन्ध  पर  नियन्त्रण  रख  पाएंगे  मैंरे
 निर्वाचन  क्षेत्र  में  ऐसे  कई  लघु  उद्योग  हैं  जो  रुग्ण  उनमें  से  कुछ  को  जानबूझ्न  कर  रग्ण  किया  थया  है
 क्योंकि  धन  लेने  के  बाद  वे  इस  घनराशि  को  कहीं  ओर  लगा  देते  हैं  तथा  इस  बात  को  सुनिश्चित  करते  हैं
 कि  उद्योग  रुग्ण  हो  इस  तरह  के  प्रबन्धक  मण्डलों  को  पकड़ना  चाहिए  |  इसलिये  यह  ऐसा  खंर्ड

 है  जिसके  द्वारा  आप  नियंत्रण  रख  सकते  फिर  उपखण्ड  25  है  जिसमें  अनुसंधान  सम्बन्धी
 विधियों  वी  व्यवस्था  है  ।  उपशण्ड  26  में  विपणन  तथा  प्रशासनिक  कार्यवाहियों
 की  बात  है  ।  यहां  मेरी  चिन्ता  केवल  यह  है  कि  आप  यह  कंसे  सुनिश्चित  कर  रहे  हैं  कि  इन  खण्डों  का
 उचित  ढंग  से  कार्यान्वयन  हो  ।  यह  विधेयक  सराहनीय  मैं  अनु रोध  करूंगा  कि  अधीनस्थ  कानून  या
 नियम  बनाते  हुए  आपको  इस  बात  को  बहुत  सावधानी  बरतनी  पड़ेगी  कि  इन  खण्डों  का  कड़ाई  से
 कार्यान्वयन  हो  ।

 एक  गौर  बात  कार्यालयों  के  स्थान  निर्धारण  से  सम्बन्धित  मैं  इस  बात  पर  नहीं  झगड़
 चाहे  यह  लखनऊ  में  हो  या  कहीं  ओर  हो  ।  लेकिन  कुछ  क्षेत्रीय  कार्यालय  होने  मुख्यालय
 बनाने  से

 १हले  यह  सुनिश्चित  कर  लेना  चाहिए  #  प्रत्येक  क्षेत्र  की  औद्योगिक  इकाइयां  इससे  सम्पर्क

 कर  इसी  तरह  भविष्य  में  प्रत्येक  जिले  भ॑  एक  बैंक  होता  आपको  इस  पर  इस  तरह  ध्यान
 देना  चाहिए  ।

 इस  विधेयक  में  अधिकार  प्रदान  करने  वाला  एक  खण्ड  यह  खण्ड  3  है  जिसकी  उपधारा  4  में



 €  1911  )  भारतीय  लघु  उद्योग  विकास  बैंक  विधेय

 कहा  गया  है  :

 उद्योग  ब्रेंक  भारत  में  या बाहर  किसी  स्थान  पर  शाखाएं  या  अभिकरण
 स्थापित  करेया  ।

 मैं  अनुरोध  करता  हूं  कि  एक  शाखा  त्रिवेन्द्रम  में  भो  खोली  जाये  जहां  80  प्रतिशत  उद्योग
 रुण्ण

 इन  शब्दों  के  साथ  मैं  पुनः  विधेयक  की  सराहना  करता  हूं  और  इसका  पूरी  गर्मजोशी  के  साथ
 स्वागत  करता  हूं  तथा  मैं  अनुरोध  करता  हूं  कि  यह  उसी  इच्छाशब्ति  के  साथ  कार्यान्वित  किया  जाये
 जिस  दृण्छाशक्ति  से  इसे  लाया  गया  है  ।

 ]

 श्रो  बन्द  लाल  चोधरो  माननीय  उपाध्यक्ष  यह  जो  बिल  सदन  के  समक्ष  लाया
 गया  मैं  उसके  समर्थन  मे  खड़ा  हुआ  स्वामाविक  रूप  से  इसका  लाभ  भी  देश  की  गरीब  जनता
 तक  पहुंचेगा  ।  जब  समर्थन  में  इन्दिरा  जी  ने  बैंकों  का  राष्ट्रीणमकरण  किया  था  तो  वह  भी  जनता  को  लाभ

 पहुंचाने  के  लिये  किया  था  ।  उसका  लाभ  भी  देश  के  गरीब  लोगों  को  मिल  रहा  है  ।  यह  जो  विधेयक  पेश

 हुआ  है  यह  भी  समाजवादी  समाज  की  रचना  के  उद्देश्य  से  हुआ

 मैं  यह  चाहता  हूं  कि  गरीब  लोगों  को  बँकों  से  लोन  आसानी  से  आजःल  क्या  होता  है
 कि  जब  कोई  बैंक  के  पास  लोन  लेने  के  लिए  जाता  है  तो  कमंचारी  लोगों  को  बहुत  परेशान  करते

 हैं  भर  उनसे  बहुत  से  चक्कर  लगवाते  कमंचारीगण  लोगो  को  जानबूझ्  कर  परेशान  करते  हैं  भौर

 उसके  बाद  भी  गरीब  लोगों  को  लोन  नहीं  मिल  पाता  है  ।  इसके  बारे  में  मेरा  सुझाव  होगा  कि  बेंक

 बारियों  के  लिए  छोटे  लोगों  को  लोन  देने  के  लिये  एक  कोटा  निर्घारित  किया  जा  कमंचारी  उस

 क्वोटे  को  पूरा  न  करें  उनके  ऊपर  पेनल्टी  होनी  कुछ  दण्ड  का  प्रावधान  एक्ट  में  होता

 दूसरा  मेरा  सुझाव  यह  है  कि  बो्ड  आफ  डाइरेक्ट्स  में  महिलाओं  ओर  शोड्युल्ड  कास्ट्स  जो

 वीकर  सेक्शंज  उनके  प्रतिनिधि  भी  होने  चाहिएं  ।

 मेरा  यह  भी  सुझाव  है  कि  कृषि  को  उद्योग  मानते  हुए  जिस  प्रक।र  की  सहायता  उद्योगों  को  दी

 जाती  उसी  प्रकार  की  सहायता  क्रषि  को  भी  बैंकों  से  मिलनी  चाहिये  ।  हमारे  देश  में  पान  का  उत्पादन

 होता  इस  पान  उत्पादन  को  भी  उद्योग  मान  कर  बेंकों  से  पान  उत्पादन  को  भी  सहायता  मिलनी

 चाहिये  ।

 प्रेरा  यह  भी  कहना  कि  स्माल  इंडस्ट्रीज  डवलपमेंट  बैंक  मे  वीकर  छोटे  और  गरीब
 ग्रौी१२  सेक्शंज  के

 वंचित  हो  जाएं

 व लोगों  के  लिए  दी  जान  वाली  सहायता  का  परसेंटेज  मुकरंर  तभी  गरीब  और

 लोगों  के  लिए  इसकी  सार्थकता  बढ़ेगी  ।  इसमें  ऐसा  न  हो  कि  छोटे  लोग  तो  सहायता

 और  बढ़े  लोग  ही  सारी  सहायता  प्राप्त  कर  ले  जाएं  ।

 छोटे  उद्योग  गांवों  में  अधिकाधिक  इसके  लिए  इस  बेंक  द्वारा  विशेष  प्रयास  होना

 यह  ऐसे  उद्यमों  को  विशेष  सहायता  दे  जिनसे
 कि  लोगों  को  अधिक  रोजगार

 ऋण  देने  के  लिए  जो  जमानत  ली  जाती  मेरा  सुझाव  है  कि एक  लाख  रुपये  तक  कोई  जमानत

 लोगों  से  न  ली  जाए  ।
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 श्री  शंकर  लाल  :  उपाध्यक्ष  छोटे  उद्योगों  को  पनपने  में  सहायता  देने  के लिए
 यह  जो  माननीय  मंत्री  जी  ने  विधेयक  प्रस्तुत  किया  है  यह  वास्तव  में  एक  सराहनीय  कदम  मैं  इस
 विधेयक  का  समर्थन  करने  के  लिए  हुआ  हूं  ।  इस  बंक  के  द्वारा  ऐसे  लोगों  को  जो  कि  हमारे  देश  में

 बेरोजगार  हैं  ओर  जो  कि  छोटे-छोटे  उद्योग  लगा  करया  गांवों  में  या  शहरों  में  अपना  धंघा  खोल  कर
 अपनी  रोजी  रोटी  कमाना  चाहते  आथिक  सहायता  दी  जानी  चाहिए  ।  तभी  हम  देश  में  से
 गारी  ओर  बेकारी  कम  करने  में  सफल  हो

 उपाध्यक्ष  मैं  यह  निवेदन  करना  चाहूंगा  कि  इस  बिल  की  क्लाज  13  (1)  (27)  में
 प्रमोर्टिग  एण्ड  डेंवलरपिंग  इंडस्ट्रीज  इन  द  स्माल  स्केल  सेक्टरਂ  की  बात  कही  गई  है  ।  इसमें

 प्लेनिग  की  बात  भी  कही  गई  मैं  निवेदन  करना  चाहुंगा  कि  छोटे  उद्योगों  को  मदद  देने  के  लिए  एक
 योजना  बननी  चाहिए  ।  देश  के  अन्दर  उ  धोगों  से  प्रदूषण  फंलता  मेरे  निर्वाचन  क्षेत्र  पाली  के  अम्दर

 तकरीबन्  750  टेक्सटाइल  को  स्माल  स्केल  इंडस्ट्रीज  उनसे  प्रदूषण  फेलता  जिन  उद्योगों  से

 प्रदूषण  नहीं  फेलता  उनको  इन  बेंकों  से  ज्यादा  से  ज्यादा  मदद  दी  जानी  चाहिए  ।  जिन  लघु  उद्योगों  के

 एन्टर  पिन्योर  प्रदूषण  को  मिटाने  के  लिए  ट्रीटमेंन्ट  प्लांट  लगाकर  उद्योगों  को  चलाना  चाहते  हैं  तो
 उनको  प्रदूषण  हटाने  के  लिए  भी  मदद  देनी  हमारे  देश  के  अन्दर  जो  प्रदूषण  की  समस्या  है  उससे

 हुमारे  आई०  डी०बी०आई०  का  ध्यान  जुटाकर  इसके  प्लानिंग  को  तरफ  ध्यान  रखना  यह  बात

 सही  है  कि  इस  बिल  के  अंदर  आपने  इसका  हंडक्वार्टर  लखनऊ  में  रखा  आप  कहीं  भी  रखें  जैसाकि
 ओर  सदस्यों  ने  कहा  है  ।  मैं  उससे  पीछे  हटऋर  बात  कहना  चाहता  जो  पिछड़े  राज्य  हैं  जंसे  राजस्थान

 है  वहां  लघु  उद्योगों  के  बारे  में  लोगों  को  ज्यादा  जानकारो  देने  की  जरूरत  ऐसे  बेकवर्ड  राज्य  में
 इसकी  ब्रान्चेज  अवश्य  खोलें  ।  वेसे  हर  राज्य  के  अंदर  इसकी  ब्रान्चेज  खोलें  ।  जवाहर  रोजगार  योजना
 और  पंचायत  राज  कानून  के  तहत  जब  हम  राजीव  जी  और  हमारी  पार्टी  के  सिद्वांत  को  देखकर  बे  रोजगा री
 मिटाने  की  बात  करते  हैं  तो  इस  डवलपमेंट  बेंक  को  आपको  लघू  उद्योगों  के  लिए  जिला  स्तर  पर  भी  ले
 जाना  पड़ेगा  ।  जिला  स्तर  पर  जहां  हमारी  जिला  परिषदें  जो  कि  डिस्ट्रीक्ट  हेडक्वार्टर  के  ऊपर  काम  करती

 उनको  इससे  जोड़ना  पड़ेगा  ताकि  ये  पंचायत  राज  इन  लोकल  बाड़ीज  से  जुड़े  और  वे  लोकल  बाडीज  से
 मिलकर  लघु  उद्योगों  के  बेंक  स ेमिलकर  लोगों  की  समस्याएं  हल  करने  में  मदद  कर  सके  ।  जहां  तक  इसके
 गठन  का  सवाल  है  यह  बात  सद्गी  है  कि  यह  एक  सब  सिडियरी  बेंक  ड्वलपमेंट  जेंक  का  सबसिडिय री
 बैंक  आपने  इसको  रखा  है  ओर  इसको  अआधोराइज  कंपिटल  250  करोड़  रुपए  रखी  यह  बात  जरूर

 कही  गई  है  कि  इसकी  आथोराइज  कंपिटल  एक  हजार  करोड़  तक  हो  सकती  है  लेकिन  वह  डवलपमेंट
 बेंक  की  मरजी  पर  आप  इसका  सबसिडियरी  बेंक  रखें  लेकिन  इसका  कुछ  इंडीपेंडेंट  अस्तित्व

 इसको  डवलपमेंट  बैंक  की  ब्रांच  बेंक  बनाकर  रख  देंगे  तो  इसकी  कोई  साथंकता  नहीं  इसका
 अलग  बिल  ला  रहे  हैं  ओर  स्माल  इंडस्ट्रीज  का  अलग  बैक  स्थापित  करना  है  तो  इसको  एक  इंडीपेंडेंट

 एनटायटी  हमको  देना  पड़ेंगा  ओर  इसकी  आथोराइज  कंपिटल  25C  करोड़  को  जगह  पांच  सौ  करोड़
 रखनी  इसके  कांस्टीच्युशन  का  जो  सवाल  उसके  अन्दर  डबलपमेंट  बंक  के  चेयरम॑न  को

 मैन  रखना  या  उसके  मैनेजिग  डायरेक्टर  को  चेयरमंन  रखना  उचित  नहीं  इंडीपेंडेंट  बैंक  के

 लिए  आपको  एक  फ्  ल  टाइम  चेयरमेन  रखना  पड़ेगा  जो  बिल्कुल  इंडीपेंडेंट  हो ओर  जिसका  काम  स्माल

 स्केल  इंडस्ट्रीज  तथा  और  बंकों  की  ब्रान्चेज  खुलें  उसको  देखने  के  लिए  इसके  अन्दर  नोमिनेशन  की

 बात  कही  गई  है  ।  नोमिनेशन  के  अंदर  डवलपमेंट  बैंक  ज॑ंसा  चाहे  वेसे  नहीं  बल्कि  इसके  अंदर  सरकार

 से  मनोनीत  होना  चाहिए  |  हर  जगह  वैसा  ही  नोमिनेशन  सब  बैंकों  के  द्वारा  होगा  |  मैं  यह  भी  निवेदन

 करना  चाहूंगा  कि  आप  विलेज  आटिसन्स  को  भी  नोमिनेट  आज  जो  गांबों  के  अन्दर  कुम्हार

 चाहे  खाती  चाहे  लुह्वार  हैं  जो  छोटे-छोटे  उद्योग  करने  वाले  हैं  जिनके  धंधे  बड़े-बड़े  उद्योग  लगने
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 से  खत्म  हो  गये  उनके  प्रतिनिधित्व  को  लेने  के  लिए  केन्द्र  सरकार  उसके  अन्दर  विलेज  आटिजन्स  के
 प्रतिनिधियों  को  मनोनीत  करें  ।  इस  तरह  की  बात  भी  इसमें  रखनी  अ।पने  अपने  उद्देए  के
 अन्दर  यह  बात  कही  कि  फारेन  एक्सपोर्ट  के  लिए  उसको  स्पेशल  कंसिडरेशन  यह  बात  हमारी
 समझ  में  नहीं  आपने  क्लाज  ।3  के  अन्दर  (1)  10  में  यह  लिखा  है

 ]

 विदेशी  सरकार  या  किसी  वित्तीय  संस्था  या  भारत  के  बाहर  किसी  व्यक्ति  को
 निर्यात  या  आयात  के  प्रयोजन  के  लिए  बद्ध-प्रत्ययं  अनुदत्त

 |  हिम्दो  )

 तो  फारेन  एक्सपोर्ट  के  लिए  स्माल  स्केल  इंडस्ट्रीज  को  यह  देने  की  बात  समझ  में  नहीं  आई  ।

 इसलिए  इसको  भी  मंत्रीजी  स्पष्ट  करें  कि  आप  एक्सपोर्ट  क.ने  के  लिए  ज्यादा  ध्यान  देंगे  या  स्माल
 स्केल  इंडस्ट्रीज  के  जो  रीजग्स  हैं  उसके  लिए  ज्यादा  ध्यान  मैं  यह  निवेदन  करना  चाहूंगा  कि

 एक्सपोर्ट  करने  वाले  स्माल  स्केल  इंडस्ट्रीज  हमारे  यहां  पर  उपभोक्ताओं  की  आवश्यकताओ  को  पूरा
 करने  के  लिए  उनकी  जो  जछूरी  चीजें  हैं  उनका  उत्पादन  करने  के  लिए  जो  काम  करते  हैं  उनके  ऊपर

 आप  विशेष  ध्यान  दें  न  कि  निर्यात  करने  वाले  स्माल  स्केल  इंडस्ट्रीज  वरना  यह  व्यावसायिक

 वृष्टिकोण  ही  बन  जायेगा  ।  स्माल  स्केल  इंइस्ट्रोज  डिवलपमेंट  बेंक  वास्तव  में  कार्यान्वित  हो  तो  हमारे
 लिए  हितकर  होगा  ।

 भ्री  माणिकरात्र  होडल्य  गाबित  :  माननीय  उपाध्यक्ष  मैं  आपका  ज्यादा
 समय  नहीं  भारतीय  लघु  औद्योगिक  विकास  बेंक  का  मैं  समथंन  करता  हूं  ।  मैं  इसमें  दो-तीन

 सुझाव  देना  चाहता  भारतीय  लघ  उद्योग  विकास  बेंक  खुलने  से  हमारे  देश  का  लघु  उद्योग

 मजदूरों  को  रोजगार  लघु  उद्योग  हर  जिले  की  हर  तहसील  मे  खुलने  ऐसा  मेरा  मंत्री

 जी  से  अनुरोध  जो  बेरोजगार  हमारे  देश  में  वड़ी  संख्या  में
 हैं

 उनकी  तरफ  ज्यादा  ध्यान  दिया  जाना

 चाहिए  ओर  लघु  उद्योगों  में  वह  बड़ी  संख्या  में  जौड़े  जाएं  इसके  लिए  उनको  प्रोत्साहन  देना

 अनुसूचित  जाति  और  जनजाति  के  लोगों  को  बड़ी  संझुया  में  लघु  उद्योग  मे  शामिल  करने  की  व्यवस्था

 जिससे  उनकी  दशा  में  सुधार  हो  सके  ।  बोर्ड  का  गठन  करते  समय  अनुसूचित  जाति  और  जनजाति

 का  सदस्य  इसमें  होना  जरूरी  मैं  समझता  हूं  ।  मैं  मंत्री  जी  स  निवेदन  करना  चाहता  हूं  कि  वह्

 यह  बात  ध्यान  में  रखें  और  बोर्ड  का  गठन  करते  सयय  अनुसू चित  जाति  ओर  जनजाति  के  सदस्य  उसमें

 रखें  और  महिला  सदस्थों  को  भी  रखें  ।  इस  बंक  की  शाखा  हर  राज्य  में  होना  जरूरी  है  ओर  जिला  स्तर

 पर  भी  होना  जरूरी  अभी  इसमें  भारत  सरकार  एक  मुख्यालय  हमारे  लखनऊ  में  बनाने  वाली  है

 उसके  बावजद  भी  राज्य  में  इसकी  ओर  शाखाएं  होनो  चाहिए  इतना  ही  मैं  सुझाव  देकर  अपनी  बात

 समाप्त  करता

 क्रो  शास्ति  घारोबाल  :  उपाध्यक्ष  मैं  भारतीय  लघु  उद्योग  विकास  बेंक

 यक  का  समर्थन  करते  के  लिए  खड़ा  हुआ  इस  बिल  को  लाकर  सरकार  ने  जो  मंशा  प्रदर्शित  की

 सरकार  इस  देश  में  स्माल  स्केल  इंडस्ट्रीज  को  डंवलप  करना  चाहती  मैं  उसका  स्वागत  करता

 इस  देश  में  यह  एपेक्स  बैंक  बनाया  जा  रहा  है  जिससे  निश्चित  तौर  पर  स्माल  स्केल  इंडस्ट्रीज  की  काफी

 काफी  दिक्कतें  दूर  हो  ज  और  उनकी  स्थिति  में  सुधार  इसे  मैं  विकास  की  दिशा

 में  एक  बहुत  बड़ा  कदम  मानता  कुछ  समय  पहल  हमने  जनता  से  कुछ  बायदे  किए  हमा रो  सरकार

 ओर  हमारे  प्रधान  मंत्री  श्री  राजीव  गांधी  ने  वायदे  किये  उन  बायदों  को  पुरा  करते
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 शान्ति

 आज  जिस  तरह  का  बिल  सदन  के  सामने  लाया  गया  उससे  निश्चित  रूप  से  लघु  उद्योगों  की  काफी

 उनन्नति  तरक्की  आज  तक  लघु  उद्योगों  को  जिस  तरह  बेंकों  से  मदद  मिला  करती
 उनके  सामने  किसी  न  किसी  तरह  किसी  न  किसी  बहाने  रुकावर्टे  पैदा  कर  दी  जाती  आई०  ही ०
 बी०  आई०  लक  उद्यमियों  की  एप्लीकेशन  की  एंटरटेन  नहीं  करता  छोटे  उद्योगपतियों  को  हमेशा
 हैरान  किया  जाता  उनकी  चिर-प्रतिक्षित  मांप  थी  कि  हमारे  लिए  कोई  अलग  से  व्यवस्था  की

 हमें  मिलने  वाली  सुविधाओं  में  बढ़ोसतरी  की  जिस  किसी  प्रकार  सम्भव  हमारा  ज्यादा  से  ज्यादा

 विस्तार  हो  ऐसी  परिस्थितियां  पैदा  की  उनकी  सारी  जरूरतों  को  पूरा  करने  की  दिशा  में

 यह  बिल  निश्चित  रूप  से  बहुत  बड़ा  कदम  सिद्ध  हमारे  वर्ष  1988-89  के  बजट  भाषण  में

 ऐसा  उल्लेख  आया  था  और  सरकार  की  ओर  से  कहा  गया  था  कि  हम  लघु  उद्योगों  के  विकास  के

 लिए  एक  बेंक  की  स्थापना  सरकार  ने  अपने  उस  बचत  को  इस  बिल  के  माध्यम  से  पूरा  कर

 दिखाया  मैं  इसे  छोटे  उच्यभियों  के  हित  में  तुन्दर  कदम  मानता  हूं  और  तहेदिल  से  इसका  समर्थन
 करता  इस  विकास  बैंक  विधेयक  में  जिस  तरह  की  व्यवस्था  की  जा  रही  हैँ  उससे  निश्चित  रूप  से

 स्माल  स्केल  इंडस्ट्रीज  को  बढ़ावा  वे  प्रोमोट  उनकी  वित्तीय  स्थिति  में  सुधार
 और  उनका  विकास  हुंगा  ।  मैं  इस  बिल  के  बारे  में  ज्यादा  डिटेल  में  न  माननीय  चित्त  मंत्री  जी

 को  घन्यवाद  देना  चाहता  हूं  कि  उन्होंने  हमारे  वर्षों  पुरानी  मांग  को  आज  पुरा  कर  दिखाया  लेकिन

 इसके  साथ-साथ  एक  छोटा-सा  सुझाव  यह  देना  चाहूंगा  कि  दूसरे  बैंकों  की  लोन  देने  के  संबंध  में  आज

 जिस  तरह  को  प्रक्रिया  जब  भी  लघु  उद्यमी  लोन  लेने  के  लिए  किसी  बैंक  के  पास  जाते  हैं  तो  उ्हें

 पहले  एक  जटिल  प्रक्रिया  स  होकर  गुजरना  पड़ता  बड़े  उद्योगों  को  ऋण  देने  को  प्रक्रिया  और  छोटे

 उद्योगों  को  ऋण  देन  को  प्रक्रिया  एक-सी  नहीं  होनी  आप  जरा  इसका  ध्यान  सरकार  को

 यह  देखना  होगा  कि  बड़े  उद्योगों  के  पास  श्रचुर  मात्रा  में  मंनरपावर  उपलब्ध  होती  काफी  स्टाफ  होता

 है  और  वे  जटिल  से  जांदल  प्रर्किया  को  |भी  उपलब्ध  साधनों  के  जरिए  आसान  बना  लेते  हैं  जवकि  लघु
 उद्योगों  के  पास  वेसी  सुविधाएं  उपलब्ध  नहीं  लघु  उद्योग  एक-दो  या  चार  व्यक्षि  भिलकर

 खोलते  हैं  अतः  यह  धुनिश्चित  करना  भावश्यक्र  है  कि  उन्हें  उस  जटिल  प्रक्रिया  से  होकर  गुजरना  न
 जिस  प्रक्रिया  से  बड़ें-उद्योगपतियों  का  ग्रुजरना  पड़ता  अन्यथा  सरकार  को  वांछित  परिणाम  प्राप्त

 नहीं  जिनको  लेकर  यह  बिल  सदन  में  लाया  गया  मैं  यहां  विक्त  मंत्री  जी  बिल  को  अन्य

 व्यवस्थाओं  का  स्वागत  करते  इतना  ही  निवेदन  करना  कि  आई०  डोी०  बी०  आई०  द्वारा

 वित्तीय  सहायता  देन  का  जो  जटिल  प्रसीजर  लघु  उद्योगों  के  मामले  में  उसका  सरलीकरण  किया

 उसे  सिम्पल  बनाया  जाए  भोर  स्माल  स्केल  इंडस्ट्रीज  को  पूरी  सहायता  मिले  ।  इन  शब्दों  के  साथ

 आपने  मुझे  बोलने  का  अवसर  उसके  लिए  मैं  आपका  घन्यवाद  करता

 भ्रो  बृद्धि  चय  जन  :  उपाध्यक्ष  सदन  में  जो  भारतीय  लघु  उद्योग  विकास

 बैंक  विधेयक  1989  प्रस्तुत  हुआ  मैं  उसका  स्वागत  करता  आज  से  20  साल  पहले  सन्  1969

 में  इस  देश  में  बेंकों  का  राष्ट्रीयकरण  हुआ  था  ।  बैंकों  के  राष्ट्रीयकरण  के  पीछे  हमारी  तत्कालीन  प्रधान

 श्रीमती  इंदिरा  गांधी  की  इच्छा  थी  कि  बैंकोंसे  सहायता  लेकर  इस  देश  के  तमाम  छोटे-बढ़े

 उद्योग  उन्नति  करें  और  साथ-साथ  इस  देश  को  गरोबी  को  भी  दूर  किया  गरीबी  दूर  करने

 के  लिए  जो  प्रयास  आज  तक  किये  बैंकों  के  वे  अभी  उतने  सफलीभूत  नहीं  हुए  जितनी

 हमें  आग्या

 मैं  इस  विधेयक  के  बारे  में  जो  सुझाव  प्रस्तुत  करना  चाहता  हूं  वह  यह  है  कि  इसमें
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 डायरेक्टर्स  के  बारे  में
 जो  नामिनेशन्स  का  प्रस्ताव  रखा  मैं  चाहता  हूं  कि  स्माल  स्केल  इंडस्ट्रीज  की

 एसोसि"शन  के  दो  प्रतिनिधि  भी  उसमें  नामिनेट  किए  अगर  ये  दो  प्रतिनिधि  नामिनेट  किए  जाते
 अपने  इंटरेस्ट  को  भी  व।च  कर  सकेंगे  और  सही  तोर  से  जो  भी  निर्णय  वे  निष्पक्ष  हो

 र॒  उतने  की  भूमिका  भी  इस  में  महत्वपूर्ण  रहेगी  ।

 छः

 दूसरा  सुझाव  मेरा  यह  है  कि  बैंकों  के  एकेडेमिक  नेचर  के  जो  प्रोफेसर  उनको  भी  डायरेक्टमं
 में  सम्मिलित  किया  जाना  चेयरमैन  के  बारे  में  मेरा  यह  दृष्टिकोण  है  क्योंकि  यह  एपेक्स  बैंक
 है  और  इसमें  अभी  जो  चेयरमैन  का  प्राविजन  किया  गया  वह  यह  है  कि  आई०  डी०  बी०  आई०  का
 चेयरमेन  जो  वही  अपेक्स  बंक  का  भी  चेयरमैन  रहेगा  ।  माननीय  मंत्री  यह  बहुत
 पृर्ण  बिन्दु  है  और  इस  पर  मेरा  सुझाव  यह  है  कि  ट्रांजीशनल  पीरियड  के  यानी  एक  साल  तक  के

 लिए  तो  हम  मान  सकते  £€  कि  जो  आई०  डी०  बी०  आई०  का  चेय  रमेन  है  वह  मगर  एक  साल  के
 बाद  इंडिपेंडेंट  वॉडी  होकर  के  वह  यानी  इस  स्माल  स्केल  इंडस्ट्रीज  डवलपमेंट  बंक  का  चेयरमेन

 इंडिपेंडेंट  होना  ट्रांसीशनल  पीरियड  के  लिए  तो  अभी  फिलहाल  एक  ही  चेयरमंन  चल
 लेकिन  हमेशा  के  लिए  ऐसा  नहीं  होना  क्योंकि  पहले  जब  आई०  ढी०  बी०  आई०  की  स्थापना

 हुई  थी  तब  भी  रिजवं  बैंक  के  डिप्टी  चेयरमेन  को  आई०  डी०  बी०  आई०  का  चेयरमैन  )

 बनाया  गया  था|  तथ  यह  गया  कि  यह  प्रक्रिया  ठोक  नहीं  ह ैऔर  उसमें  परिवर्तन  किया  गया  फिर

 इंडिपेंडेंट  अलग  से  आई०  डी०  *to  आई०  का  चेयरमैन  बनाया  गया  ।  इसलिए  ट्रांजीशनल  पीरियड  के

 लिए  तो  चल  सकता  लेकिन  ऐसी  व्यवस्था  करना  ठीक  नहों  इसलिए  मेरा  भाग्रह  है
 कि  आप  इसका  चेयरमन  अलग  और  स्वतंत्र  बनाइए  |  यदि  ऐसा  तो  यह  बैंक  उन्नति  और  तरक्की

 कर  सकेगा  ।

 मेरा  सुझाव  यह  है  कि  इसका  जो  हैड  आफिस  बताने  का  सुझाव  दिया  गया  यह

 बिलकुल  पक्षणातपूर्ण  मालूम  ऐसा  पड़ता  उस  समय  विक्त  मंत्री  यू०  पी०  से  इसलिए  उन्होंने

 लखनऊ  ट्रैड  आपिस  खोलने  का  सुझाव  दे  दिया  ।  अब  वित्त  मंत्री  चूंकि  गोवा  के  हैं  तो  वे गोवा  हैड  आफिस

 खोखने  का  सझाव  दे  सकते  ऐसा  नहीं  होना  हम  यह  बात  किसी  भी  सूरत  भ  बरदाश्त  नहीं

 इस  बारे  मे  स्माल  स्केल  इंडरट्रीज  के  काम  को  देखना  चाहिए  कि  कहां  काम  ज्यादा  उसके

 अनस!र  ही  इसके  मुख्यालय  को  खोलने  के  स्थान  का  निर्णय  लेना  मेरे  ख्याल  से  स्माल  स्केल

 इंडस्ट्रीज  का  काम  बम्बई  में  सबसे  ज्यादा  होता  इसलिए  इस  बैंक  का  हैडआफिस  बम्बई  में  खोलना

 यदि  आप  यह  समझते  हैं  कि  बम्बई  में  पहले  से  ही  बहुत  ज्यादा  आफिसेस  हैं  तो  आप  उसको

 दिल्ली  में  खोल  दीजिए  ।

 एक  माननोस  सदस्य  :  राजस्थान  में  खोल  दीजिए  ।

 श्रो  वद्धि  चल्न  जैन  :  इसमें  राजस्थान  का  सवाल  नहीं  इसका  लाभ  तो
 पूरा

 देश  लेना

 चाहता  है  ।  लेकिन  इसका  मुख्यालय  लखनऊ  में  नहीं  खोला  जाना
 चाहिए

 ।  यदि
 लखनऊ  में  खुल

 गया
 ;

 ज॒  वालों  को  बहुत  कष्ट  उठाना  इसमें  राजस्थान  वालों  की  भी  शक्ति

 लखनऊ  में  हैड  आफिस  खोलने  का  जो  निर्णय  लिया  गया  है  यह  बहुत  मलत
 स्माल  स्केल  इंडस्ट्री

 और  समय  ज्यादा  लगेगा  ।

 इसको  परिवर्तित  किया  जाना

 रिव्यू  कमेटीज  के  बारे  में  एक  निर्णय  लिया  गया  है  कि  इन  कमेटियों  में  एम  ०  पी और एल० १७  एज०  है
 छ

 ्  है
 ड़

 हे
 नर्ण  कि

 हैं

 और  एल०  एल०  एज०  को  शामिल  किया  यह  निर्णय
 स्वागत

 योग्य  है  ।  मैं  तो  बहुत

 पहले  से  यह  कहता  आ  रहा  हूँ  कि  इस  प्रकार  फ्री  कमेटीज  में  एम०  पी०  और  एम०  एल०  एज०
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 यानी  पब्लिक  रिप्रजेंटेटिब्स  को  लिया  मैं  तो  समझता  हुं  कि  इतनी  देरी  के बाद  और  इतने  क्यों

 के  बाद  यह  निर्णय  लिया  गया  है  कि  लीड  बेंक  के  अन्दर  एडवायजरी  कमेटीज  में  और  रिव्यू  कमेटीज
 में  पब्लिक  रिप्रजेंटेटिक्स  को  लिया  गया  यह  स्वागत  योग्य  कदम  अगर  वास्तव  में  आप  इन  बैंकों

 में  हो  रहे  करप्शन  को  समाप्त  करना  चाहते  खत्म  करना  चाहते  तो  यही  एक  ऐसा  निर्णय  है  जिससे

 इन  में  जो  करप्णन  हो  रहा  है  वह  समाप्त  हो

 मैं  यह  भी  कहना  चाहता  हूं  कि  जितनी  भी  ब्रांचेज  उन  सबकी  ऐडवायजरी  कमेटी

 बनानी  चाहिए  और  प्ैं  तो  कहता  हूं  कि  अगर  पंचायती  लेवल  पर  इस  प्रकार  की  उनसे  पास  व्यवस्था

 हो  तो  वहाँ  पर  भी  कमेटीज  बननी  चाहिएं  और  जिन  लोगों  को  आप  ऋण  देते  उनकी  लिस्ट

 पब्लिश  की  जानी  इससे  यह  पता  चलेगा  कि  वाकई  में  किसी  को  लोन  दिया  गया  है  या  नहीं  ।
 आपको  इस  संबंध  में  प्री  तरह  से  ऐसे  स्टैप्स  लेने  चाहिए  जिससे  कि  करप्शन  को  रूट  आउट  किया  जा

 अनइम्पलायमैंट  की  कठिनाई  को  देखते  हुए  यह  स्कीम  बिल्कुल  सक्सेसफुल  नहीं  रही  अगर

 आप  कमेटी  बेठाएं  तो  यह  देखें  कि  जो  पक्षपात  किया  गया  उसकी  जांच  की  जानी  चाहिए  और  जांच
 जिन  आफिसरों  ने  इस  प्रकार  की  कारंवाई  की  उनको  दण्डित  किया  जाना  चाहिए  और  उनके

 खिलाफ  ऐक्शन  लेना

 जिस  परपज  के  लिये  आप  लोन  देना  चाहते  उसके  लिए  पहले  ट्रेनिंग  दीजिए  ताकि  बाद  में

 वह  व्यक्ति  अच्छा  घंधा  कर  सके  तो  यह  बहुत  ही  उपयोगी  इस  संबंध  में  ऐसी  व्यवस्था  होनी
 चाहिए  जिससे  कि  गरीब  लोगों  को  उसका  लाभ  मिल  सके  ।  जो  इंडस्ट्री  डिस्ट्रिक्ट  की  जो  पालिसी  है  भगर

 उसे  समाप्त  कर  दिया  जाएगा  तो  इससे  बेकवर्ड  एरियाज  में  जो  उद्योग  हैं  जो  आगे  बढ़  रहे  पनप

 नहीं  सकते  ।  इन्हीं  शब्दों  के  साथ  मैं  इसका  समर्थन  करता  हूं  ।

 श्रो  फेयूर  भूषण  :  अत्यन्त  मन  में  हष॑  होता  है  कि  अभी-अभी  जितने  प्रस्ताव  यहाँ
 पर  लाये  जा  रहे  हैं  सारे  देश  का  जीवन  बदलने  के  लिये  और  जो  कायं  वे  हमारे  राजीब

 गांधी  हमारे  नेता  के  मार्गदर्शन  पर  हो  रहा  मैं  अपनी  प्रसन्नता  प्रकट  करते  हुए  इस  भारतीय

 लधु  उद्योग  विकास  बेंक  विधेयक  जो  सामने  आया  उसका  तहे  दिल  से  समर्थन  करते  हुए  मन  से

 दन  करना  चाहता  हूं  कि  नघ्  उद्योग  का  ही  आधार  है  कि  हम  उन  छोटे  वर्गों  को  उद्योग  में  आगे  लाने

 के  लिये  एक  बैंक  की  स्थापना  कर  रहे  यह  एक  ऐतिहासिक  निर्णय  इसमें  उस  छोटे  वर्ग  को  जो

 स॒विधा  चाहिए  और  जो  भज के  बैंक  में  नहीं  मिल  पा  रही  जहां  कठिनाई  हो  रही  मैं  उसे  आपके

 सामने  प्रस्तुत  करना  चाहता  हूं  ताकि  इस  बेंक  का  लाभ  उस  वर्ग  को  मिल  सके  ।  ज्यादातर  उद्योग  में

 बही  लोग  आते  हैं  जो  कुछ  उसकी  समझ  रखते  पढ़े-लिखे  भी  होते  हैं  और  उन्हें  कुछ  समझ  भी  रहती
 मगर  उस  वर्ण  में  से  जो कमजोर  वर्ग  विशेषकर  हरिजन  और  वे  वर्ग  जो  गरीबी  की

 रेखा  से  नीचे  हैं  पा  थोड़े  से  उसके  ऊपर  पढ़े  भी  हैं  मगर  फिर  भी  फामं  भरने  के  बाद  जब

 उद्योग  लगाने  के  लिए  एक-चौथाई  रकम  देने  की  बात  आती  है  तो  उसके  लिए  कोई  रास्ता  नहीं  रहता
 तो  कया  इसमें  उन्हें  कोई  छूट  दी  जा  सकती  अगर  सचमुच  में  कमजोर  वर्ग  को  आप  सहयोग

 देना  चाहते  हैं  तो वह  बंधन  उस  वर्ग  से हटा  दिया  उसके  स्थान  पर  आप  पूरे  तरीके  से  उसका

 मापदण्ड  कर  लें  और  जैसे  गरीबी-रेखा  से  नीचे  वालों  के  लिए  जो  नियम  लागू  किया  गया  है  और

 योजनाओं  के  ट्रायसम  योजना  और  दूसरी  योजनाओं  के  उसी  तरह  से  वह  रकम  या  तो

 शासन  अपनी  ओर  से  जमा  तभी  वह  उसका  उपयोग  कर  या  उसका  परसेंटेज  कम-से-कम

 किया
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 दूसरी  जो  कठिनाई  ऋण  देने  के  बाद  आती  जो  दूसरी  किश्त  देनी  होती  पहला  किश्त
 मान  लीजिये  10  लाख  का  आपने  दिया  ओर  उसमें  आप  उसे  पूरा  यंत्र  खरीदने  के  लिये  कहते  हैं  तो  और
 आगे  बढ़ने  के  लिये  जो  उसको  और  रकम  वह  उसे  नहीं  मिल  पाती  उसमें  देर  होती  है  या
 कई  कानूनी  अडंगे  उसमें  अ'्ते  है ंऔर  वह  अपने  उद्योग  को  आगे  बढ़ा  नहीं  पाता  भ्रापके  अधिकारी
 उसका  काम  देखते  हैं  और  फिर  कहते  हैं  कि  अभी  उसमें  उत्पादन  पूरा  नहीं  हो पाया  और  उसके  पास
 अपने  उद्योग  को  आगे  बढ़ाने  के  लिये  राशि  यह  उसके  पास  नहीं  रहती  है  और  वह  उसे  आगे

 नहीं  ले  जा  आखिर  में  जिस  उद्योग  के  लिए  जिस  लालसा  से  वह  आगे  बढ़ने  का  प्रयत्न  करता

 वह  पूरा  नहीं  कर  पाता  और  कर्ज  से  पूर्रा  तरह  दब  जाता  है  और  थोड़ी  बहुत  जो  छोटी-मोटी  पूंजी
 उसके  पास  खेती-बाड़ी  से  होती  है  उसे  खर्च  करके  भी  वह  उसे  पूरा  नहीं  कर  पाता  यह  स्थिति  बस्तर
 जैसे  इलाके  जो  आदिवासी  क्षेत्र  का  बहुत  बड़ा  इलाका  उसमें  वहां  एक  पढ़ा-लिखा  नौजवान
 जो  शिड्यूल्ड  कास्ट  का  उसकी  स्थिति  यह  हुई  कि  पूंजी  लगाकर  जो  सीमेंट  का  उद्योम  चला  रहा  था
 वह  पूरे  से  नष्ट  हो  गया  ओर  वह  आगे  कुछ  नहीं  कर  पाया  ।

 मैं  एक  उदाहरण  ओर  देना  चाहता  हूं  ।  एक  बहिन  उत्तर  प्रदेश  की  उन्होंने  महिला  के  नाते
 से  एक  उद्योग  खड़ा  मौके  पर  आपके  बैंक  से  उसे  पैसा  नहीं  मिला  इसके  कारण  आज  उसकी  सारी

 सम्पत्ति  नष्ट  हो  गई  ओर  उसका  सपना  कि  उद्योग  से  आगे  वह  भी  निराशा  में  परिणत  हो

 इन  कठिनाइयों  की  तरफ  भी  आप  ध्यान  दें  ।  लघु  उद्योग  की  ओर  आपने  ओर  हमारे  नेता  ने

 ध्यान  दिया  इसलिए  एक  ही  लाइन  दोहराने  के  बाद  में  अपनी  बात  समाप्त

 प्रभुता  देख  बड़ेन  लघु  न  दीजिये

 जहां  काम  आवे  काह  करे  तरवार  ।

 )

 तने [  प्रभुबाव

 उषाष्यक्ष  महोवय  :  अनेक  विधेयक  अभी  लम्बित  पड़े  हुए  हमें  हनको पूरा  करना

 हम  अगला  विधेयक  उठाते  फिर  आप  चर्चा  में  भाग  ले  सकते  अन्यथा  मंत्री  के  उत्तर  के  पश्चात्
 यदि  आप  स्पष्टीकरण  चाहते  हैं  तो  आप  ले  सकते  हैं  ।

 मंत्री  जी  बोलेंगे  ।

 वित्त  सरत्रालय  में  श्राथिक  कार्य  विमाग  में  राज्य  भरी  एड्शार्डो  :  गलपि

 सप्ताह  का  अन्तिम  दिवस  होने  के  कारण  ओर  सप्ताह  के  दौरान  ऐसी  भन्य  घटनाओं  के  कारण  सदन  को

 भली-भांति  जानकारी  सदन  खाली  खाली  सा  तथापि  वाद-विवाद  का  स्तर  अत्यन्त  प्रभावशाली

 रहा  मैं  उन  सभी  सदस्यों  का  आभारी  हूं  जिन्होंने  इस  वाद-विवाद  में  भाग  मैं  उन्हें  वाव-विकाद
 की  दिए  गए  मल्यवान  सुझावों  के  लिए  बधाई  देता  और  मैं  उन्हें  हमारी  मति|  विधियों  के

 खिलाफ  हमारे  हमारे  निगमों  के  हमारी  वित्तीय  बैंकों  और  सरकार  की  और

 व्यक्तिगत  रूप  से  मेरी  आलोचना  करने  के  लिए  बधाई  देता  हूं  ।

 5  ने
 पर

 भी
 उपाध्यक्ष  महोदय  :  बहुत  आप  उन्हें  आपकी  आलोचना  करने  पर  भी  का
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 भी  एड्श्रार्डो  फलोरो  :  हम  आलोचना  का  स्वागत  करते  हैं  यद्यपि  आलोचना  हमारे  ही  खिलाफ
 है  क्योंकि  हससे  सदा  सुधार  की  गन्जाइश  रहती  यशपि  हम  अपनी  योग्यतानुसार  उत्तम  काम  करते  हैं
 फिर  भी  आलोचना  का  स्वागत  और  हम  देखते  हैं  कि  संसद  सरकार  के  कार्यकलापों  पर  कंसे  नजर
 रखती  है  और  उनका  कंसे  मूल्यांकन  करती  है  ।

 मैं  अब  माननीय  सदस्यों  द्वारा  उठाए  गए  विभिन्न  प्रश्नों  और  मुद्दों  का  उत्तर  देने  का  प्रयास
 करूंगा  मैं  उठाए  गए  कुछ  मुद्दों  पर  प्रकाश  डालने  के  लिए  कुछ  आंकड़े  भी  देता  हूं  ।  यह  उचित  ही  ।
 कहा  गया  है  कि  लघु  उद्योग  ओर  लघु  क्षेत्र  न  केवल  आधिक  विकास  में  सहायक  होते  परन्तु  रोजगार
 उत्पन्न  करने  भी  बहुत  योगदान  देते

 मैं  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  गत  वर्ष  1987-88,  जिसके  आंकड़े  उपलब्ध  की  स्थिति  के

 अनुसार  लघ्  उद्योगों  से  107  लाख  लोगों  को  रोजगार  उपलब्ध  हुआ  ।  रोजगार  के  संबंध  में  यह  इनका
 योगदान  उन्होंने  निर्यात  के  मामले  में  भी  भारी  योगदान  दिया  जो  आजकल  हमारे  भुगतान  शेष  के

 सुधार  क ेलिए  ओर  हमारी  राष्ट्रीय  अथंव्यवस्था  को  मजबूत  बन्नने  के  लिए  महत्वपूर्ण  प्राथमिक
 क्षेत्र  निर्यात  में  लधु  उद्योग  क्षेत्र  का  योगदान  1५86-87  के  उपलब्ध  नवीनतम  आंकड़ों  के  अनुसार
 3648  करोड़  रुपये  हैं  जो  कुल  निर्यात  का  29  प्रतिशत  उद्योग  भी  रुग्णता  के  संबंध  में  चिन्ता  व्यक्त
 की  गई  औद्योगिक  क्षेत्र  द्वारा  उत्पन्न  किए  गए  रोजगार  के  अवसरों  ओर  इस  क्षेत्र  के योगदान  के
 संबंध  में  यह  सारी  बातें  कहते  समय  हमारे  मन  में  ओद्योगिक  रुग्णता  का  प्रश्न  सर्वोपरि  मैं  पूरी  तरह
 माननीय  सदस्यों  से  सहमत  हूं  कि इसका  समाधान  केवल  बातो  से  नहीं  बल्कि  सक्रिय  काम  से  किया  जाना

 मैं  इस  समय  यह  कहना  चाहुंगा  कि  आंकड़ों  के  भारतीय  रिजवं  बेंक  द्वारा  विए  गये
 आंकड़ों  के  अनुसार  दिसम्बर  1987  की  स्थिति  के  अनुसार  रुग्ण  इकाइयों  की  संख्या  204,  259
 दिसम्बर  1987  को  बकाया  बैंक  ऋण  1797.31  करोड़  रुपये  इन  रुग्ण  औद्योगिक  इका  हयों  की
 व्यावहारिकता  के  सम्बन्ध  में  अध्ययन  किया  गया  है  कि  क्या  यह  ब्यवहायं  है  या  नहीं  और  किस  प्रकार
 इन्हें  दुबारा  चालू  किया  जा  सकता  है  अथवा  किस  प्रकार  रखा  हमने  देखा  है  कि  ।  /484
 इकाइयां  व्यवहायं  जिनमें  से  8470  इकाइयों  को  व्यबहायं  बनाने  के  लिये  प्रयास  किये  जा  रहे
 अव्यवहायं  इकाइयां  1,86,834  4941  इकाइयों  के  मामले  में  उस  समय  व्यवहायंता  निर्धारित
 नहीं  की  गई  ।  यह  संस्थान  बनाने  से  पूर्व  अभी  तक  दी  गई  आर्थिक  सहायता  के  संबंध  में  सुझाव  दिया
 गया  है  ।  भारतीय  ओद्योगिक  विकास  बेक  द्वारा  लघु  उद्योगों  को  कया  आथिक  सहायता  दी  जा  रही  है  ?
 मैं  यह  कहना  चाहता  हूं  कि जब  भारतीय  ओऔद्योगिक  विकास  बैंक  चालू  किया  गया  तो  1964  और
 1970  के  बीच  भारतीय  ओऔद्योगिक  विकास  बैंक  के  कुल  कारबार  की  तुलना  में  लघु  उद्योगों  को  बहुत

 थोड़ी  सहायता  दो  गई  ।  केवल  2.9  प्रतिशत  ।  यही  प्रतिशतता  जुलाई  1988  और  मा  1989  की
 अवधि  के  दोरान  3।  4  तक  बढ़  गई  ।  इसी  प्रकार  1964  और  1970  की  अवधि  के  दौरान  वास्तव  में

 लघु  क्षेत्र  को  9.4  करोड़  रुपये  की  सहायता  मिली  जबकि  जुलाई  1988  से  मार्च  1989  की  अवधि
 के  दोरान  1500  करोड़  रुपए  हमने  देखा  है  कि  भारतीय  ओद्योगिक  विकास  बेंक  लगभग  एक
 तिहाई  ऋण  उद्योग  क्षेत्र  को  ही  प्रदान  करता  ह ैऔर  इसके  विकास  ओर  महत्व  के  लिए  हस  क्षेत्र  की
 ओर  पूरा  ध्यान  देने  की  आवश्यकता  जिस  संस्थान  के  निर्माण  का  प्रयत्न  यह  करता  है  उस  पर
 हमने  विचार  किया  है  ।

 भारतीय  लघु  उद्योग  विकास  बेंक  और  नये  संस्थान  के  संबंध  में  विभिन्न  पहलुओं  के  संबंध  में
 अनेक  सुझाव  दिये  गये  भारंभ  में  हम  मुख्यालयों  के  संबंध  में  कहते  कुछ  लोगों  का  कहना  है  कि

 हम  लखनऊ  में  ही  क्यों  स्थापित  करना  चाहते  हैं  ।  दिल्ली  और  मद्ठास  में  क्यों  नहीं  ?  मैं  गंभी
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 पूर्वक  निवेदन  १  रता  हूं  कि  इस  सभा  में  जो  कुछ  कहा  गया  है  ओर  पहले  जो  कुछ  कहा  गया  है  उसमें
 अन्तर  यह  सभा  कह  चुकी  है  कि  हमें  पिछड़े  हुए  क्षेत्र  की ओर  अधिक  ध्यान  देना  अब  सभा

 कहती  है  या  मैं  कहना  चाहूंगा  अथवा  सभा  के  कुछ  सदस्य  कहते  हैं  कि  इस  संस्था  को  पिछड़े  हुए  क्षेत्र  में
 न  इसे  बम्बई  में  रखिए  |  हम  यह  संस्था  बम्बई  में  नहीं  रख  सकते  हैं  क्योंकि  वहां  स्थान  उपलब्ध

 नहीं  वे  यह  भी  कह  सकते  हैं  कि  यदि  बम्बई  में  जगह  नहीं  है  तो  फिर  दिल्ली  में  खोलिए  परन्तु  पिछड़े

 हुए  क्षेत्र  में  मत  रखिए  ।  यह  सभा  का  बिचार  नहीं  मुझे  पूरा  विश्वास  है  कि  यह  सभा  की

 सम्मति  राय  नहीं  है  ।  सभा  की  स्वंसम्मत  राय  है  आथिक  गतिविधियों  का  कोई  केन्द्रीकरण  नहीं  होना
 चाहिए  और  न  आर्थिक  गतिविधियों  का  संचालन  करने  वाली  संस्थाओं  का  ही  केन्द्रीयक रण  होना

 3.00  भम०प०

 अर्थात्  इसका  विकेन्द्रीक रण  किया  जाना  इसे  देश  के  विभिन्न  भागों  में  स्थापित  किया

 जाना  हमने  इसे  लखनऊ  और  उत्तर  प्रदेश  में  स्थापित  किया  है  क्योंकि  यह  सबसे  बड़ा  पिछड़ा
 राज्य  तथापि  सुझाव  दिये  गये  थे  कि  अग  र  आप  इसे  लखनऊ  में  स्थापित  करते  तो  इसकी  शाखाएं

 दूसरो  जगह  भी  खोली  जाएं  ।  मैं  सदन  को  यह  आएवासन  देता  हूं  कि  हम  प्रत्येक  छोटे  या  बड़े  राज्यों  में
 इसकी  शाखाएं  स्थापित  करेंगे  जिसके  लिए  कदम  उठाये  जा  रहे

 तत्पश्चात  महोदय  निदेशक  मंडल  के  संबंध  में  सुझाव  दिये  गये  इस  सुझाव  पर  कि  हसमें

 एक  महिला  प्रतिनिधि  और  एक  प्रतिनिधि  अनुसूचित  जाति  से  जरूर  होना  मैं  यह  कहूंगा  कि

 हमारे  प्रधान  मंत्री  ने  राष्ट्रीय  स्तर  पर  यह  संकेत  दिया  है  कि  समाज  के  सभी  वर्ग  के  लोगों  को

 राष्ट्रीय  कायंशक्ति  में  सहयोग  देना  और  इसके  लिये  उन्हें  प्रोत्साहित  किया  जाना  चाहिए  ।

 समान  अवसर  प्रदान  किये  जाने  चाहिए  और  निश्चय  ही  उन्हें  अन्य  व्यक्तियों  की  तरह  योगदान  देना

 चाहिए  जिससे  कि  राष्ट्र  और  इसकी  अरधंव्यबस्था  को  सुदृढ़  बनाया  जा  सके'*ਂ  )

 क्री  एन०  जो०  रंगा  :  ग्रामीण  लोगों  को  भी  ।

 थो  एडश्ार्डो  इसमें  ग्रामीण  लोगों  को  भी  सम्मिलित  किया  लायेगा  ।  अपने  नेता

 के  विचा  रानसार  निदेशक  मंडल  में  एक  महिला  एक  प्रतिनिधि  अनुसूचित  जाति  से  और

 एक  प्रतिनिधि  ग्रामीण  क्षेत्रों  के  उन  लोगों  में  से  नियुक्त  करना  होगा  जिन्हें  निचले  स्तर  पर  हो  रही

 घटनाओं  के  सम्बन्ध  में  अच्छा  अनुभव  है  ।

 इसके  अतिरिक्त  यह  प्रश्न  उठाया  गया  था  भारतीय  ओऔद्योगिक  विकास  बेंक की  ऐसी

 सहायक  शाखाएं  क्यों  खोली  गई  हैं  जिन्हें  कोई  अधिकार
 प्रदान  नहीं  किये  गये  हैं  ।  मैं  लोगों  का  यह

 संदेह  दूर  करना  चाहूंगा  कि  हमने  जिस
 भारतीय  लघु  उद्योग

 विकास  बेंक  की  स्थापना  का  विचार

 किया  उसे  भुगतान  और  स्वीकृति  संबंधी  पूर्ण  स्वतंत्रता  होगी  ।

 एक  दूसरा  प्रश्न  यह  उठाया  गया  था  कि  हमने  नई  वित्तीय  प्तंस्था  और  भारतीय

 औद्योगिक  विका  स  बैंक  के  लिये  एक  ही  चेयरमेन  क्यों  नियुक्त  किया  है  ?
 इस

 संबंध  मैं  यहां  यह

 कहना  चाहूंगा  कि  हम  एक  नई  संस्था  का  गठन
 कर  रहे  यह  नई  संस्था  कोई

 अन्य  जगह  से  नहीं  भा

 रही  है  ।  भारतीय  ओऔद्योगिक  लघु  विकास
 बेंकों

 को  सहायता  देकर
 भारतीय  ओद्योगिक  विकास  बैंक

 ने  इसकी  नींव  रखी  जिसका  उल्लेख
 मैं  पहले  कर

 चुका
 इस  संबंध

 में
 अनेक  कार्य  किये  जा  चुके

 है  ओर  इस  तरह  इसके  विकास  में  सहयोग  किया  गया  अतः  यहू  एक  नवजात  शिशु  है  जिसे  आप
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 मनन

 एडा्डों

 ऐसे  ही  नहीं  छोड़  सकते  *'  )

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  तब  तो  उन्हें  बम्बई  से  लखनऊ  की  यात्रा  करनी  होगी  ।

 शो  एड्मार्डो  फैलोरो  :  आप  सहित  हम  सभी  यात्रा  करते  रहे  हैं  *  )

 मैं  कहना  चाहूंगा  कि  हमें  एक  अधिकारों  विशेष  के  बारे  में  बहुत  गव॑  जो  इस  देश  के  एक

 बहुत  उत्कृष्ट  अधिकारियों  में  से एक  हैं  और  जिन्हें  सर्वोच्च  रतर  पर  भारत  सरकार  द्वारा  हाल  ही  में
 मास्यता  प्रदान  की  गई  तो  भी  मुझे  सभा  द्वारा  कही  गई  बात  का  उल्लेख  करना  है  कि  हमें  इसकी
 समीक्षा  करनी  सरकार  इस  संस्था  द्वारा  कार्य  आरम्भ  करने  के  एक  साल  के  उपरांत
 इसकी  समीक्षा  करेगी  ।  जब  भारतीय  भ्रौद्योगिक  विकास  बैंक  का  गठन  किया  गया  तो
 रिजये  बेक  के  डिप्टी  मबनंर  को  इसका  चेयरमेन  नियुक्त  किया  गया  था  और  इस  अनभव  के  आधार
 पर  एक  अलग  चेयरमेन  नियुक्त  किया  गया  इससे  अच्छा  कोई  अन्य  उदाहरण  नहीं  इस
 बात  को  हम  अपने  ध्यान  में  रखेंगे  ।  इस  संस्था  द्वारा  काय  शुरू  करने  के  एक  साल  के  सभा  के

 कथनानुसार  हम  इसकी  आवश्यकताओं  की  प्रारम्भिक  समीक्षा  करेंगे  ।

 दूसरा  मुद्दा  संसद  सदस्यों  को  इसमें  सम्मिलित  करने  के  बारे  में  उठाया  गया  है  कि
 ऐश  संस्थाओं  की  प्रवृत्ति  नोक  रशाही  वाली  हो  जाती  है  ।  नोकरशाही  का  नोकरशाहों  से  कोई  संबंध  नहीं  है
 जो  कि  बहुत  अच्छे  स्रोम  हैं  भोर  हमारे  सभी  लोगों  में  से  सर्वोत्कृष्ट  व्यक्ति  नौकरशाही  एक  व्यवस्था
 है  ।  नोकरशाही  प्रवृत्ति  एक  प्रवृत्ति  जंसा  कि  मैं  समझता

 यह  एक  ऐसी  व्यवस्था  है।जसमें  हम  कोई
 भी  परिवतंन  नहीं  करना  जिसमें  हम  इसमें  कोई  नया  परिवर्तन  नहीं  करना  जिसमें
 विचले  स्तर  पर  कोई  ध्यान  नहीं  दिया  जाता  हमने  यह  दृष्टिकोण  अपनाया  है  जिसके
 अन्तगंत  पहली  बार  ऐसा  हुआ  है  कि  बंकों  की  पुनरीक्षा  समितियों  में  संसद  सदस्यों  को  भी  सम्मिलित
 किया  ओर  फिर  इसके  कायं  अनुभव  के  आधार  पर  हम  भारतीय  लघु  उद्योग  विकास  बैंक
 सहित  अन्य  संस्थाओं  पर  भी  इसे  लागू

 डा०  गोरोशंकर  राजहूंस  :  इसके  निदेशक  मंडल  में  संसद  सदस्यों  को  क्यों  नहीं
 शामिल  किया  गया

 झो  एडशार्डो  फंलोरो  :  हमें  संसद  सदस्यों  को  निदेशक  मंडल  में  सम्मिलित  करने  में  कोई

 आपत्ति  नहीं  लेकिन  आपकी  लाभ  के  पदों  संबंधी  समिति  को  इस  पर  आपत्ति  होगी  और  वे  निदेशक

 बनने  वाले  संसद  सदस्यों  की  सदस्यता  को  निरहं  घोषित  कर  सकते  हैं  ।

 प्रो०  सेफुद्दीन  सोज  :  बिना  किसी  मानदेय  के  ।

 उपाध्यक्ष  महोबय  :  हमारी  संसदीय  समितियां  ओर  अन्य  समितियां  इसका  ध्यान  आप
 निदेशक  मंडल  में  संसद  सदस्यों  को  शामिल  किये  जाने  के  लिए  इतने  ज्यादा  इच्छुक  क्यों  हैं  ?

 भो  एड्लार्डो  पिछड़े  क्षेत्रों  पर  ज्यादा  ध्यान  केन्द्रित  करने  की  बात  उठाई  गई  थी  ।
 मैं  कहना  चाहंगा  कि  ऐसा  ही  किया  जा  रहा  इस  समय  सरकार  की  यह  नीति  है  कि  ज्यादा  बल  पिछड़े
 क्षेत्रों  क ेविकास  के  लिए  दिया  जाना  भारतीय  ओद्योगरिक  विकास  बेक  द्वारा  पिछड़े  क्षेत्रों को
 सन्  1970-71  में  दी  गई  सहायता  राशि  21  करोड़  रुपये  से  बढ़कर  सन्  1987-88  में  2336  करोड़
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 कता  अनाज  +  जनन प्रतिशत

 रुपये हो  गई  जोकि  दी  गई  कुल  सहायता  के  40  प्रतिशत से  अधिक  है  ।

 प्रो०  पंफुहोस  सोज  :  जम्मू  तथा  कश्मीर  में  ऐसा  कुछ  भी  नहीं  किया  गया है  ।

 थी  एड्ग्राडों  हम  जम्मू  ओर  कश्मीर  में  भी  इसकी  व्यवस्था  करेंगे  ।  आप  मुझसे  मिलें
 ओर  हम  इस  पर  चर्चा  मैंने  हाल  ही  में  खुद  वित्त  मंत्री  के  साथ  श्रीनगर  का  दोरा  किया  था  जहा
 मुझे  अपनी  नियमित  चर्चा  से  माननीय  संसद  सदस्य  से  मिलने  का  अवसर  प्राप्त  हुआ  वहां
 पर  जो  भी  निर्णय  किया  गया  हम  उसका  अनुपालन  करेंगे  और  अन्य  सुझ,ओं  पर  भी  ध्यान

 जम्म  तथा  कश्मीर  के  माननीय  संसद  सदस्य  ने  कतिपय  विशिष्ट  मामले  का  उल्लेख  किया  था
 जिसमें  सम्बद्ध  क्षेत्रीय  प्रबंधक  ने  समुचित  कार्यवाही  नह  की  थी  ।  जानकारी  के  अभाव  में  में  इस  संबंध
 में  मैं  कोई  टिप्पणी  नहीं  कर  सकता  ।  लेकिन  मैं  सदस्य  को  आश्वासन  देता  हूं  कि  मैं  सत्र  के  ८  रान  बेंक
 के  चेयरमेन  को  संबंधित  अधिकारी  के  साथ  उपस्थित  होने  को  कहूंगा  ओर  संसद  सदस्य  क  स।थ  बंठकर

 विचा  र-विमशं  करके  यह  देखेंगे  कि  इसके  लिए  यास्तव  में  कथा  किया  जा  सकता

 प्रो०  सेफुद्दीत  सोज  :  उन्होंने  कहा  है  |क  वह  माननीय  मंत्री  को  जवाब  देने  के  लिए  उत्तरदायी

 नहीं  हैं  ।

 थो  एडप्रार्डो  फ़्लोरो  :  यहां  पर  एक  महा  उठाथा  गया  और  यह  मुद्दा  उठाने  के  लिए  मैं
 माननीय  सदस्य  का  आभारो  हू  कि  मात्र  धन  या  वित्तीय  सहायता  प्रदान  करने  से  हमे  श,छ  प्राप्त  नहीं

 इसके  लिए  हमें  यह  ध्यान  रखना  होगा  कि  दिये  गये  धन  का  सही  तरीक  से  उपयोग  किया  जाय
 और  रूप  से  यह  ध्यान  रखा  जाना  चाहिए  कि  धन  लेने  वाले  उद्यमी  के  पःस  इसके  सही  उपयोग के
 लिए  आवश्यक  निपुणता  अन्यथा  वह  खुद  भी  कठिनाई  में  और  साथ  ही  साथ  वित्तीय  संस्थ

 गैर  बैंक  के  लिए  भी  समस्या  उत्पन्न  करथा  |  भारतीय  औद्योगिक  विकास  बेंक  द्वारा  उद्य

 संबंधी  कार्य क्रम  तंवार  किये  गये  हैं  । हम  उन्हें  जारी  और  उन्हें  रावसे  ज्यादा  +  हत्व  ।

 माध्यम  से  न  केवल  उन्हें  शैक्षिक  देंगे  अपितु  उन्हें  व्यवहायंता  रिपोर्ट  तंयार  करने  आ

 प्रशिक्षण  भी

 मैं  विशेष  रूप  से  सो ०  यू०  योजना  का  जिक्र  करना  चाहूंगा  जिसका  माननीय  सदस्यों  ने  उल्लेख
 किया  सदस्यों  ने  यह  भी  कहा  है  कि  सी०  यू०  योजना  का  ना  तो  उचित  क्रियान्वयन  हो  रहा  है  और
 ना  ही  यह  कारगर  ध्षिद्ध  हुई  समृचित  क्रियान्वयन  के  संबंध  में  सदस्यों  ने  कहा  हें  कि  जिला  उद्योग

 केन्द्र  कभी  कुछ  नामों  की  सिफारिश  करते  हैं  किन्तु  बेंक  उनकी  सिफारिशों  को  स्वीकार  नहीं  करते  हैं

 वे  इसको  जांच  करना  चाहते  हैं  और  बोर्ड  इनका  सहयोग  नहीं  हमने  रिजवं  बैंक

 है  कि  वह  इसकी  जांच  करें  ताकि  इन  योजनाओं  क॑  लिए  एक  बिड़की  प्रणाली  व्यवस्था  हो  तथा  जला
 औद्योगिक  केन्द्रों  द्वारा  अन्तिम  रूप  से  की  गयी  सिफारिशों  को  बैंक  द्वारा  क्रियान्वित  किया  जाये  ।  इसे
 क्रियान्वित  करने  के  पहले  बँकों  को  इसकी  जांच  क  रने  का  अवसर  प्र;प्त  होगा  |  लेकिन  इसकं  लिए  एक

 ब्िड़की  प्रणाली  व्यवस्था  के  तहत  इसे  अन्तिम  मंजूरी  दी  जाएगी  ओर  यह  अन्तिम  मजूरी  बैंक  द्वारा

 क्रियान्यित  की  टृम  ऐसा  ही  करना  चाहते  हैं  ।

 जहां  तक  महिलाओं  का  संबंध  इस  चर्चा  के  दौरान  दो  महिला  योजनाओं  के  बारे  में  जिक्र

 किया  गया  मुझे  सभा  को  यह  सूचित  करने  में  हुं  हो  रहा  है  कि  हमने  इन  दो  नों  योजनाएं  क्रियान्वयद

 के  लिए  राज्य की  वित्तीय  संस्थाओं  ओर  निगमों  प्रेषित  कर  दी  हैं--एक  व्या  क्तगत  महिला  उद्यमियों

 के  लिए  भौर  दूसरी  स्वयंसेवी  संगठनों  के  लिए  है  जो  इस  मामले  में  कार्यव  हैं  दोनों  ही
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 एड्प्रार्डों

 योजनायें  गत  जून  के  अन्त  से  क्रियान्वित  की  जा  चुकी  मैं  आशा  करता  हूं  कि  ये  ठीक  ढंग  से  कार्य
 करेंगी  ।

 थो  बद्धि  चम्ा  जन  :  लखनऊ  में  मुख्यालय  न  होने  के  बारे  में  आपका  क्या  कहना  है  ?

 क्रो  एडब्लार्डो  फंलोरो  :  इसका  मुख्यालय  लखनऊ  में  होगा  और  राजस्थान  में  भी  उसकी  एक
 शाखा  होगी  ।

 श्री  वढ्धि  चस्द्र  जम  :  हम  नहीं  चाहते  कि  मुख्यालय  लखनऊ  में  हो  ।

 हो  एड्स्ार्डो  फंलोरो  :  लखनऊ  में  मुख्यालय  के  होने  में  क्या  आपत्ति  है  ।

 शो  वद्धि  चन्द्र  जन  :  हम  पूरी  तरह  इसके  खिलाफ

 श्रो  एडप्रार्डो  फेलीरो  :  हम  राजस्थान  के  लिए  भी  कुछ  हम  राजस्थान  को  इसी  प्रकार
 की  सभी  सुविधाएं  देंगे  जिससे  इस  संबंध  में  कोई  शिकायत  न  हो***  )

 थ्रो  प्रजोज  कुरेशी  :  इसकी  शाखा  भोपाल  में  भी

 श्री  एडभ्रार्डो  फेलीरो  :  हम  भोपाल  में  भी  एक  शाखा  प्रत्येक  राज्य  में  इसकी  एक
 शाखा  होगी  जिससे  कोई  शिकायत  न  हो  ।

 इस  विधेयक  पर  चर्चा  करते  बैकों  की  कायं-पद्धति  का  भी  काफी  उल्लेख  किया  गया  है  ।

 हम  इस  वर्ष  बैंकों  के  राष्ट्रीयकरण  की  वर्षगांठ  मना  रहे  इस  अवसर  पर  हम  स्वर्गीय  प्रधानमंत्री
 श्रीमती  इन्दिरा  गांधी  जी  का  स्मरण  करते  हैं  जिन्होंने  यह्  साहसिक  कदम  उठाया  था  जिससे  जनता

 का  धन  जनता  को  ही  प्राप्त  हो  तथा  जनता  के  ही  विकास  में  लगे  और  यह  कुछ  ही  व्यक्तियों  तक  सीमित

 न  रहे  बल्कि  उन  सभी  को  इसका  लाभ  हो  जो  इसका  ठीक  से  उपयोग  करने  में  सक्षम  इस  अवसर

 पर  हम  बैंकिंग  उद्योग  से  भी  अनुरोध  करते  हैं  कि  वह  बैंकों  क ेविकास  के  राष्ट्र  को  समृद्ध  बनाने

 तथा  समाज  के  सभी  वर्गों  को इस  अवसर  का  लाभ  उठाने  के  योग्य  बनाने  में  अपने  आप  को  सामाजिक

 उद्देश्यों  ओर  अपने  लक्ष्यों  के  प्रति  समपित  हो  जिससे  बैंकिंग  क्षेत्र  को  भी  समृद्ध  बनाया  जा  सके

 क्योंकि  बैंकिय  क्षेत्र  की  सक्षमता  ही  राष्ट्र  की  सक्षमता  यह  कहते  समय  हमें  यह  स्वीकार

 करना  चाहिये  कि  जहां  तक  बेकिंग  क्षेत्र  को  सौंपे  गये  बड़े  और  जिम्मेदार  कार्यों  का  सम्बन्ध

 कभी  उसमें  विलम्ब  हो  जाता  है  तथा  कभी-कभी  दिशा  निर्देशों  का  भी  पालन  नहीं  किया  जाता  मैं

 एक  बहाने  के  रूप  में  इसका  उल्लेख  नहों  कर  रहा  हूं  ।  यह  कोई  बहाना  नहीं  यह  सभी  स्तर  के

 हमारे  चेयरमैन  से  लेकर  नीचे  तक  के  सभी  अधिकारियों  का  कतंव्य  है  कि  वह  यह

 सुनिश्चित  करें  कि  इन  दिशा  निर्देशों  को  सख्ती  से  लागू  किया  जाये  ।

 विलम्ब  के  बारे  में  ये  मार्गनिरदेश  हैं  :---25,000  र०  तक  के  लिए  कर्ज  के  आवेदनपत्रों  को

 बैंकों  द्वारा  पन्द्रह  दिन  में  निबटा  दिया  जाना  चाहिए  और  25,000  २०  से  ऊपर  के  आवेदन-पन्रों  को

 आठ  से  नौ  सप्ताह  के  अन्दर  निबटा  दिया  जाना  यह  अधिकतम  समय  सीमा  आवेदन-पत्र

 प्राप्त  होने  की  तिथि  के  पश्चात्  प्रायः  इससे  कम  समय  लगना

 बैंकों  के निदेशक  मंडल  को  समय-समय  पर  स्थिति  की  समीक्षा  करने  का  निदेश  दिया  गया
 आगे  के  मार्गनिर्देश  इस  प्रकार  हैं  को  यहू  सलाह  दी  गई  है  कि  वह्  सभी  शाल्षाओं  में  सभी
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 बक-कर्जों  हेतु  आवेदनपत्रों  की  प्राप्ति  क ेबाद  उनकी  एक  प्राप्ति-रसीद  भेजे  ।  आवेदनपत्र  प्राप्त  होने  के

 पश्चात्  यदि  किसी  प्रकार  की  इस  पर  चर्चा  अथवा  स्पष्टीकरण  की  आवश्यकता  हो  तो  प्रार्थी  को  एक
 निश्चित  तिथि  देकर  सूचित  करना  हन  मामलों  का  समय  से  निबटान  इसे  सुनिश्चित  क  रने
 के  लिए  बैंकों  को  एक  उचित  प्रणाली  अपनाने  की  आवश्यकता  श्रेत्रीय  प्रबन्धकों  को  प्रत्येक  महीने

 ऐसे  मामलों  की  समीक्षा  करनी  लघुक्षेत्र  की  इकाइयों  को  ऋण  देने  सम्बन्धी  प्रस्तावों  को
 उनके  प्राप्त  होने  की  तिथि  से  तीन  महीने  के  अन्दर  ही  यदि  उन  पर  निर्णय  नहीं  लिया  जाना  तो  ऐसे
 मामलों  की  बैंक  के  निदेशक  मंडल  को  त्रेमासिक  आधार  पर  रिपोर्ट  भेजी  जानी  चाहिए  जिससे  वह  इनकी
 समीक्षा  करे  और  इन  पर  प्रभावी  कारंवाई  क्षेत्रीय  प्रबन्धकों  द्वारा  गांवों  में  स्थित  बैंक-शाखाओं
 का  इस  प्रकार  से  दोरा  करना  चाहिए  ताकि  प्रत्येक  गांव  की  शाखा  का  तीन  महीने  की  अवधि  में  कम  से
 कम  एक  बार  अधिकारी  द्वारा  दौरा  अवश्य  किया

 मैं  इन  मार्गनिर्देशों  का  उल्लेख  कर  रहा  हूं  ओर  माननीय  सदस्यों  को  अन्य  मार्ग  निर्देशों  की  एक
 प्रतिलिपि  देते  हुए  मुझे  खुशी  होगी  ।  मैं  इनका  उल्लेख  कर  रहा  हूं  और  मैं  उन्हें  इसकी  एक  प्रतिलिपि
 भी  दूंगा  जिससे  उन्हें  इसकी  जानकारी  हो  सके  तथा  पुनरीक्षा  बैठकों  में  व ेपता  लगा  सकें  कि  किस  सीमा

 तक  इन  मार्गनिर्देशों  का  पालन  किया  जा  रहा  है  और  यदि  इन्हें  लागू  नहीं  किया  जा  रहा  है  तो  उसके

 क्या  कारण  हैं'*ਂ  )

 श्री  ए०  चाल्स  :  कया  मैं  एक  बात  की  ओर  आपका  ध्यान  दिला  सकता  हूं  ?  यह  एक

 अच्छी  व्यवस्था  है  परन्तु  हमारा  अनुभव  यह  है  कि  जब  कोई  व्यकित  कर्ज  के  लिए  बैंक  में  आवेदन  करता

 है  तो  उसका  आवेदनपन्र  अस्वीकृत  हो  जाता  है  क्योंकि  बेंक  में  इसके  लिए  एक  अलग  से  फार्म  निर्धारित

 किया  गया  है  ।  वे  उसके  आवेदन  को  केवल  उसी  निर्धारित  फामं  में  ही  स्वीकार  करते  परन्तु  साथ  ही
 साथ  वे  इस  फार्म  को  भी  नहीं  देते  ।  मैं  आपसे  निवेदन  करता  हूं  कि  आप  यह  सुनिश्चित  करें  कि  जब

 कोई  व्यक्ति  बैंक  ऋण  हेतु  आवेदन  पत्र  देता  है  तो  उसे  स्वीकार  किया  जाना  चाहिए  और  फिर  उस  पर

 आगे  कारंबाई  की

 भो  एडप्रार्डो  फंलीरो  :  हमें  या  तो  माननीय  सदस्य  के  सुझाव  को  मान  लेना  चाहिये  अथवा

 बैंकों  को  फाम  देने  के  संबंध  में  निदेश  जारी  करने  जो  सबसे  अ्ण्छा  हम  वही  करेंगे  ।

 परन्तु  यदि  उस  पुरुष  अथवा  महिला  जो  बेंक  से  कर्ज  लेना  चाहते  उस  निर्धारित  फाम॑  को  नहीं

 भरा  जाता  हैं  तब  शाखा  अधिकारी  को  फार्म  भरने  में  उसकी  मदद  करनी  चाहिए'*ਂ

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  समस्या  यह  नहीं  बेंक  द्वारा  निर्धारित  उस  विशेष  फार्म  को  भरना

 आवश्यक  ही  क्यों  उस  निर्धारित  फार्म  में  जो  भी  कांलम  उन्हें  टाइप  किया  जा  सकता  है  और

 आवेदनपश्र  दिया  जा  सकता  है  ।  बैंक  का  वह  छपा  हुआ  फार्म  ही  क्यों  आवश्यक  है  ?

 श्री  एडप्रार्डो  फंलोरो  :  आप  जानते  हैं  कि  बेकों  की  कार्यपद्धति  किस  प्रकार  की  है***

 )
 कु

 उपाध्यक्ष  महो  दय  :  शिकायत  यह  है  कि  आवेदन-पत्र  प्राप्त  करना  ही  एक  समस्या  है  ।

 थ्री  एडप्रार्डो  फंलोरो  :  हम  इस  मामले  को  देखेंगे  ।

 श्री  ए०  चाहत  :  मेरा  कहना  यह  है  कि  ये  फाम॑  बिना  किसी  कठिनाई  के  दिये  जायें  ।

 डा०  गौरी  शंकर  राजहूंस  :  वे  फाम  नहीं  देते  हैं  ।
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 की  एड्शार्डो  फंलोरो  :  यदि  फाम॑ं  की  मांग  की  जाती  है  तो  उन्हें  निश्चित  रूप  से  फाम॑  दिया
 यदि  इसकी  मांग  है  तो  हम  यह  निर्देश  जारी  करेंगे  कि  वास्तविक  ऋण  प्राप्तकर्ता  की  मांग  पर

 फार्म  दे  दिये  जायें  ।  एक  दूसरी  बात  जो  यहां  उठती  है  वह  यह  है  छि  बैंकिंग  प्रणाली  का  राष्ट्रीयकरण

 करने  का  उद्देश्य  बिघौलियों  और  दलालों  को  समाप्त  करना  बिचोलियों  और  दलालों  को  समाप्त

 करने  के  लिए  ही  बेकिंग  व्यापार  को  राष्ट्रीयकृत  किया  गया  अब  आप  इसे  उस  परिधि  से  बाहर  कर

 रहे  हैं  कि कोई  व्यक्ति  बंक  जाये  और  फाम॑  मांगें  तथा  फिर  उन्हें  कुछेक  व्यक्तियों  में  बांटे  और  फिर

 उनगे  वापस  लेकर  फिर  बैंकों  में  पुन  जमा  यह  एक  अच्छी  व्यवस्था  नहीं  हो  ऋण
 प्राप्तकर्ता  को  बैंक  जाकर  स्वयं  फाममं  लेना  चाहिये  ।  तब  निश्चित  रूप  से  उसे  फामम  दिया  जायेगा  ।

 एक  महा  यह  भी  उठाया  गया  है  कि  शहरी  क्षेत्रों  में  बेंक-शाखाएं  बहुत  अधिक  नहीं
 होनी  चाहिये  ओर  उन्हें  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  खोला  जाना  इस  बात  को  बहुत  अच्छी  तरह  से
 समझ  लिया  गया  मैंने  स्वयं  यह  देखा  है  कि  यद्यपि  नीति  यह  है  कि  अधिकतर  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  इन
 बैंक-शाखाओं  को  खोला  जाना  चाहिए  क्योंकि  शहरी  क्षेत्रों  में  पहले  से  ही  बहुत  अधिक  बंक  हैं  ओर

 कभी-कभी  से  अधिक  बेंक  प्रवत्ति  यह  होती  है  कि  शहरी  क्षेत्रों  में  ज्यादा  से  ज्यादा  बंक
 खोले  जाएं  जबकि  ग्रामीण  क्षत्रो  में  नावश्यक  बैंकिंग  सुविधाएं  भी  नहीं  होती  |  हम  इस  मामले  को
 भारतीय  रिजवं  बेंक  के  साथ  उठाएंगे  जिससे  यह  ध्यान  में  रखा  जाए  ओर  सभी  क्षेत्रों  में  समु  चित  संख्या
 में  बैंक  खोले  जाएं  जिसके  प्रभावस्वरूप  ग्रामीण  क्षेत्रो  में  अधिक  से  अधिक  बैक  खोले  जाएं  ओर  शहरी
 क्षेत्रों  में  कम  से  कम  बंक  खोले  जाएं  क्योंकि  शहरी  क्षेत्रों  में  पहले  ही  बेंक  की  काफी  शाख्राएं

 मौजूद  है  ।

 इसी  बेक  में  निदेशक  मंडल  के  प्रश्न  पर  हमने  व्यावहारिक  तौर  पर  इस  पर  अन्तिम

 निर्णय  कर  लिया  है  और  सुझाव  यह  है  कि  अनुसूचित  महिलाओ  इत्यादि  का  एक  प्रतिनिधि

 अवश्य  होना  चाहिए  ।  यह  अच्छा  सुझाव  है  और  जहां  तक  हो  सकेगा  हम  हस  पर  अमल  करेंगे

 और  देखेंगे  कि  बैंक  के  निदेशक  मंडल  में  अगुसूचित  जातियों  का  भी  एक  प्रतिनिधि  हो  ।

 प्रो०  सफुह्ीन  सोज  :  परद्रह  सूत्रीय  कार्य  क्रम  का  क्या  हुआ  ?

 श्री  एडश्मार्डो  फंलोरों  :  हम  पन्द्रट  सूत्रीय  कार्यक्रम  को  लामू  कर  रहे  जब  मैं  श्रीनगर  गया
 था  तो  मैंने  अल्पसंख्यक  आयोग  के  अध्यक्ष  से  निवेदन  किया  था  कि  वह  बैंकिंग  उद्योग  से  भी  बातचीत

 करें  और  उन्होंने  उनके  साथ  बातचीत  की  और  सारी  बातें  अब  सुचारू  रूप  से  होंगी  ।  जैसा  मैंने  कहा
 ऐसा  केवल  अल्पसंख्यकों  के  सन्दर्भ  में  हो  नहीं  है  बल्कि  यह  समाज  के  प्रत्येक  वर्ग  के  सन्दर्भ  में  है  ।
 इस  काय॑  क्रम  को  हमें  इस  भावना  के  साथ  आगे  बढ़ाना  है  कि  हम  सब  एक  हैं  ओर  हम  सब  सही  दिशा
 में  जा  रहे  हैं  परन्तु  देश  की  अर्थव्यवस्था  में  योगदान  करना  भी  हमारा  कत्तेव्य  है और  यदि  अथंव्यवस्था

 मजबत  होती  है  तो  इससे  हर  एक  को  लाभ  होगा  ।  मैं  अन्य  विभिन्न  समस्याओं  पर  और  अधिक  नहीं
 कहना  चाहूंगा  परन्तु  कार्यकारी  पूंजी  के  बारे  में  एक  प्रश्न  है  जिसे  सदन  में  उठाया  गया  एक  अन्य
 प्रश्न  जिसे  सदन  में  उठाया  गया  है  वह  है  कार्यकारी  पूंजी  में  विलम्ब  अर्थात  एक  बार  जब  हम  किसी
 विशेष  उद्योग  के  लिए  वित्तीय  सहायता  स्वीक्ृत  कर  देते  तो  शिकायत  यह  आती  है  कि  कभी-कभी

 हम  कार्यकारी  पंजी  देने  में  विलम्ब  कर  देते  हैं  और  यही  उद्योग  के  रुग्ण  होने  का  कारण  है  और  कई
 बार  हम  |र्याप्त  कायंकारी  पूंजी  नहीं  देते  हैं  ।  अ।वश्यकता  अमुक  लाख  रुपयों  की  हम
 उसे  कम  करना  शरू  कर  देते  हैं  और  उन्हें  उस  राशि  में  से अम॒ुक  लाख  रुपये  कम  देते  इसमें
 बाजी  करने  का  कोई  प्रश्न  ही  नहीं  यह  राशि  या  तो  आवश्यक  अथवा  यह  आवश्यक  नहीं  है
 यदि  इसकी  जरूरत  नहीं  है  तो  कुछ  भी  न  दिया  यदि  आवश्यक  तो  जितनी  आवश्यकता  है bi
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 उशेमी  राधे  दीਂ  अन्येंधा  उच्चोंग  रग्ण  हो  हम  इससे  सहमत  हमें  इसे  भारतीय
 रिजिक  हैक  के  सा  उंठाँऐँगे  क्योंकि  वे  इस  पर  निगराभी  रख  रहे  हैं  और  मैं  उन्हें  माननीय  संसद  सदस्यों
 को  भवन  ते  अंधगंते  कंरा  दूंशा  |  वे  केद्रीय  बैंक  वे  बैंकों  का  प्रवनन््ध  करते  सरकार  बैंकों  के
 संचालन  में  प्रत्यक्ष  हस्तक्षेप  नहीं  करती  है  ।  परन्तु  आपकी  भावनाएं  उन्हें  बता  दी  मैं  आपका

 बहुत  भाभारी  हूं  कि आपने  इस  विधेयक  पर  इतने  महत्वपूर्ण  सुझाव  दिये  ।

 जी  रामासह  बादव  :  यदि  आप  एक  सर्वेक्षण॑  कराएं  तो  आप  पाएंगे  कि  बड़े  उद्योगों
 की  खुलता  भें  शतु  कुटीर  उच्चोष  अधिक  रुग्ग  में  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  भारतीय  ओऔद्योगिक

 विकाल  बैंक  अबबा  अत्य  किन््हीं  वाणिज्यिक  जो  लघु-कुटी र  उद्योगों  के  वित्तपोषण  में  रुचि  रखते
 के  हाख  क्या  कोई  सर्वेक्षण  किया  गया  हे  ।

 थी  एश्शाड़ों  कई  लघु-कुटीर  उद्योग  भी  रुणण  निश्चित  रूप  से  उनकी  संझया

 बढ़े  उद्योगों  की  अपेक्षा  अधिक  है  ।  अतः  यह  सही  है  कि  विशेष  रूप  से  लघू  उद्योग  क्षेत्र  की  रु्णता  की
 प्रतिशतता  बड़े  क्षेत्र  की  इकाइयों  की  प्रतिशंतता  से  कहीं  अधिक  है  लेकिन  इसका  अभिप्राय  यह  नहीं  है
 कि  बेड  सैंते  में  भी  सुरक्षा  नहीं  दुर्भाग्य  से  रग्णंता  की  ध्यापकता  बहुत  अधिक  है  ।

 थी  झनस्त  प्रसाद  सेठी  :  मैं  निर्देशक  के  कार्यकाल  के  बारे  में  जानना  चाहता
 हूँ  ।  हमने  बे  किंग  बिनियमन  अधिनियम  में  संशोधन  किया  है  ।  संशोधन  के  अब  यह  अधिनियम
 बन  गया  है  और  अधिनियम  में  पहले  से  यह  प्रावधान  किया  गया  है  कि  कोई  भी  निदेशक  लगातार

 वर्षों  से अधिक  की  अवधि  तक  कार्य  नहीं  कर  सकता  लेकिन  एक  बैक  का  निर्देशक  जिसका

 हथाला  पहले  ही  दिया  जा  चुका  है  वह  पिछले  13  वर्षों  स ेलग।तार  निदेशक  के  पद  पर  कार्य  कर  रहा
 है  ।  मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  वह  लगातार  इस  पद  पर  क्यों  यद्यपि  हमने  अधिनियम  में  यह  संशोधन
 किया  है  कि  कोई  व्यक्ति  लगातार  वर्षों  स ेअधिक  समय  तक  डायरेक्टर  नहीं  रह  उनके

 लगातार  कार्य  करते  रेहँगे के  क्या  कारण

 थी  एश्सा्डो  कैलीरो  :  मैं  कहना  चाहूंगा  कि  हमने  संसद  में  अधिनियम  पारित  कर

 दिया  माननीय  सदस्य  ते  जो  कहा  है  कुछ  उपबंश्ों  को  लागू  तहीं  किया  गया  हे  जैसे  हो  उपयंध  की

 प्रारम्भिक  शर्ते  पूरी  कर  दी  जायेंगी  त्यों  ही  सभी  उपबंध  लागू  हो  जाएंगे  ।

 थी  भीवल्लम  पाणिश्वही  :  मैं  वित्त  मंत्री  जी  से  कुछ  जानना  चाहता

 वह  एक  बहुत  स्वागत  योग्य  कदम  है  कि  सरकार  ने  केवल  लघु  उद्योग  क्षेत्र  के  लिए  बेंक

 की  स्थापना  करने  का  निर्णय  लिया  हैं  ।  हससे  लंधु  उद्योगों  को  अवश्य  ही  बढ़ावा  मिलेगा  ।

 उपाध्यक्ष  सहोवय  :  आप  प्रश्न  जो  कुछ  स्पष्टीकरण  आप  चाहते  हैं  ।

 शी  ऑजशलेंभ  पीलणिन्नहो  :  सरकार  द्वारा  किये  गये  वायदे  को  भी  पूरा  किया  गया  विस  मंत्री

 जी  ने  1989-90  के  अपने  बजट  भाषण  में  इसका  उल्ल्लेख  किया  था  ।

 मुद्दा  यह  इस  के  बेंक  की  स्थापता  के  राज्यों  में  इसको  शाख्षाओं  को

 स्थापित  क  रने  में  कुछ  समय  लगेगा  ।  जेसा  मैं  समझता  हूं  प्रत्येक  राज्य  में  इसकी  एक  शाद्या

 क्योंकि  प्रारम्भ  में  यह  राज्यों  में  लघु  उच्योगों  की  समूच्ची  आवश्यकता  को  पूरी  करने  में  समर्थ

 नहीं  मैं  जानना  चाहत हूं  कि  कक  लघु  उल्लोगों  क ेलिए  ब्तमान  वित्तीय  सहायता  जो  विभिन्न

 वाणिज्यिक  बैकों  द्वारा  दी  जा  रही  वह  सहायता  दी  जाती  रहेगी  या  इसे  तुरन्त  रोक  दिया

 सबर  इस  सहायता  को  रोक  विया  जावेगा  तो  निस्सन्देह्  इससे  समस्याएं  उत्पस्न  हो  )



 भारतीय  लघु  उद्योग  विकास  बैक  विधेयक  28  1989

 श्री  एड्श्ार्डो  फंलोरो  :  जो  कुछ  हम  कर  रहे  हैं  वह  लघु  क्षेत्र  क ेफ़ायदे  के  लिए  कर  रहे
 उपलब्ध  सुविधाभों  में  कुछ  कमी  नहीं  की  जाएगी  ।  सुविधाएं  बढ़ाने  क ेलिए  सब  कुछ  किया

 वर्तेमान  में  जो  सुविधाएं  दी  जा  रही  हैं  वह  भविष्य  में  भी  दी  जाती  जब  तक  लघु  उद्योनों
 के  फायदे  के  लिए  अच्छे  प्रबन्ध  नहीं  हो

 उपाध्यक्ष  महोवय  :  प्रश्न  यह

 लघु  सेक्टर  में  उद्योग  के  वित्तपोषण  और  विकास  के  लिये  तथा  लकु
 सैबटर  में  उद्योग  के  वित्तपोषण  या  विकास  में  लगी  संस्थाओं  के  कुत्यों  का  समन्वय

 करने  के  लिए  प्रधान  वित्तीय  संस्था  के  रूप  में  भारतीय  लघु  उद्योग  विकास  बैंक  की  स्थावना

 करने  के  लिए  और  उनसे  संसक्त  या  उनके  आनुषंगिक  विषयों  के  लिए  विधेयक  पर

 किया  जाये  ।”

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  सभा  अब  इस  विधेयक  पर  खंडथार  विचार  करेगी  ।  भव  मैं  खंड  2  से  9

 सभा  में  मतदान  के  लिए

 186

 प्रश्न  यह  है  :

 कि  खंड  2  से  9  विधेयक का  अंग

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुमा  ।

 खंड  2  से  9  विधेयक  में  जोड़  दिये

 खंड  10  -.  प्रबंध  मिवेदक  के  कार्यालय  झाकस्मिक  रिक्तियां

 संशोधन  किया  गया

 पृष्ठ  6,  पंक्ति  8---

 उसकी  नियुक्ति  में  रिक्ति  अन्तव॑लित  करती  है

 के  स्थान  पर

 उसके|पद  में  रिक्ति  अन्तवेलित  नहीं  करती  हैਂ

 प्रतिस्थापित  किया  जाए  |  (1)  हि

 एड्डन्मार्शो

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  यह  है  :  ी

 खंड  10,  संशोधित  रुप  विधेयक  का  अंग  बने  ।/

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  ।

 खंड  संशोधित  रूप  विधेयक  में  जोड़  विया

 उपाध्यक्ष  सहोवय  :  श्रए्न  यह  है  :



 6  1911  उच्च  न्यायालय  तथा  उच्चतम  न्यायालय  न्यायाधीश
 संशोधन  विधेयक

 खंड  11  से  54  विधेयक  का  अंग  बनेंਂ

 प्रस्ताव  श्वोकृत  हम्मा  । ्
 खंड  !।  से  54  विधेयक  प्रें  जोड़  दिये  गये  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  यह

 प्रथम  अनुसूची  भर  दूसरी  अनुसूची  विधेयक  का  अंग

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ्ा  ।

 भ्रथम  धनुसृथो  भोर  दूसरो  प्रमुसूखो  विधेयक  में  जोड़  दो  गई  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  यह  है  :

 खंड  1,  अधितियमन  सूत्र  तथा  विधेयक  का  पूरा  नाम  विधेयक  का  अंग  बनें  ।'

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुझा  ।

 खंड  ।,  ध्रधिभियमन  सूत्र  प्लोर  विधेयक  का  पूरा  नास  विधेयक  में  जोड़  दिये

 श्वो  एड्सार्डो  फंलोरो  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  :

 संशोधित  रूप  पारित  किया

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  यह  है  :

 विधेयक  संशोधित  रूप  में  पारित  किया

 प्रस्ताव  स्थोकृत

 वैन  जनन-मनने

 3.25  भण्प०

 उच्च  म्यायालय  तथा  उच्चतम  न्यायालय  न्यायाधोश

 संशोधन  विधेयक

 उपाध्यक्ष  महोवय  :  अब  हम  मद  संख्या  13  पर  चर्चा  करेंगे  ।  श्री  बी०  शंकरानन्द  विधेयक

 प्रस्तुत

 विधि  झोौर  न्याय  संत्रो  बो०  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं*  कि  उच्च  न्यायालय

 न्यायाधीश  1954  और  उच्चतम  न्यायालय  न्यायाधीश

 1958  में  और  संशोधन  करने  वाले  विधेयक  पर  विचार  किया
 |

 '
 जैसाकि  आप  आनते  वर्ष  1986  और  1988  के  दौरान  उच्च  न्यायालय  ओर  उच्चतम

 >> ह'₹2६-22४७४एएशाशानाएाओ
 4%  राष्ट्रपति की  सिफारिश  से  प्रस्तुत  ।



 उच्च
 न्य

 यालय
 तथा  उच्चतम  न्यायालय  न्यायाधीश  28  1989

 संशोध  न  विधेयक

 [  भ्री  खो ०  शंकरा  नन्द ]

 न्यायालय  के  न्यायाधीशों  की  सेवा  शर्तों  में  महत्वपूर्ण  सुधार  किये  गये  न्यायाधीशों  की  सेवा  झ्तों

 में  और  सधार  करने  के  उद्देश्य  से  यह  विधेयक  लाया  गया  गह  विधेयक  न्यायतन्त्र  की  स्वतन्त्रता  को

 सुरक्षित  करने  के  हमारे  लगातार  भ्रयास  को  भी  दर्शाता  लोकक्कमा  द्वारा  8-8-1986  ओर

 21-3-1988  को  पारित  विधेयक  में  न्यायाधीशों  के  पेंशन  सम्बन्धी  लाभों  को  ध्यप  संबंधी

 भत्तों  को  बढ़ाने  ओर  वाहन  भत्ते  में  1-11-1986  से  वृद्धि  की  गई
 |

 अब  सरकार  ने  उच्च  न्यायालयों  और  उच्चतम  न्यायालपों  के  स्थायाधीशों  को  और  अधिक

 लाभ  देने  का  प्रस्ताव  किया  है  जैसे  न्यायाधीशों  की  छुट्टियों  को  एक  सौ  अस्सी  दिनों  से  बढ़ाकर  दो  सौ

 चालीस  दिन  45  दिन  की  छुट्टी  के  बाद  छूट्टी  भत्ता  बढ़ाने  और  1-11-86  से  न्यूनतम

 वारिक  पेंशन  375/-  रुपये  प्रति  माह  करने  और  इसमें  पारिवारिक  पेंशम  के  धर्थ  और  अ्रधिक  स्पष्ट

 किया  गया  है  ।

 उपरोक्त  उद्देश्यों  को  देखते  हुए  वर्तमान  विधेयक  पुर:स्थापित  किया  जा  रहा  है  मुझे  आशा  है
 कि  इसे  सभा  के  सभी  सदस्यों  से  समर्थन  मिलेगा  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रस्ताव  प्रस्तुत  हुआ  :

 उच्च  न्यायालय  न्यायाधीश  शर्त  )  1954  और  उच्चतम
 लय  न्यायाधीश  शर्त  )  1958  में  और  संशोधन  करने  काले  शिधेयक  पर
 विचार  किया  जाये  ।

 श्री  अजीज  कुरेशी  ।

 ]

 श्री  ध्रजोज  कुरेशोी  :  उपाध्यक्ष  मैं  हाई  कोर्ट  एण्ड  सुप्रीम  कोर्ट  जजेज
 ऑफ  सविस  )  अमैंडमैंट  1989  का  समर्थन  करने  के  लिए  खड़ा  हुआ  हूं  ।  जैसा  कि

 माननीय  मंत्री  जी  ने  कहा  इस  बिल  को  लाने  के  तीन  मुख्य  उद्देश्य  पहला  उद्देश्य  यह  है  कि  जो

 जज  अपनी  वतंमान  नियुक्ति  से  पहले  किसी  पेंशनेबल  पोस्ट  पर  दिनांक  1-4-1986  से  उनकी
 वतंमान  अन्ड  लीव  की  सीलिग  को  बढ़ाकर  180  दिनों  से  240  दिन  किया  जा  रहा  दूसरा  उद्देश्य
 यह  है  कि  वे  जो  पहले  किसी  पेंशनेबल  पोस्ट  पर  नहीं  यदि  वे  सात  खान के  कुवधि  में
 रिटायर  हो  जाते  थे  तो  उन्हें  सालाना  मंक्सिमम  पेंशन  के  रूप  में  रु०  15,750  दिए  जाते  थे  और  उन
 की  मृत्यु  के  उनके  परिवार  को  अब  तक  328  २०  प्रति  माह  फेमिली  पैंशन  के  रूप  में  मिला  करते

 भब  जो  अमैंडमैंट  लायी  गयी  उसके  अनुसार  वह  फैमिली  पेंशन  बढ़ाकर  आपने  375  रुपये  कर
 दी  जिसका  अर्थ  हुआ  कि  अब  आपने  फेमिली  पेंशन  की  राशि  में  47  रुपये  महीना  बहुत  बड़ी
 रकम  बढ़ा  दी  ।

 उपाध्यक्ष  जब  मैं  इस  बिल  का  समर्थन  करने  के  लिए  खड़ा  हुआ  हूं  तो  भेरे  साभने का
 के  संविधान  की  और  संविधान  बनाने  वाल  फाउण्डिग  फादर्स  को  तस्वीर  वा  हमारे  फ़ारडंकिक
 फादस  के  सामने  संविधान  बनाते  समय  यही  उद्देश्य  था  कि  ऑफ  पावसਂ  के  सिद्धांत  पर  चलते

 हुए  भारत  में  प्रजातंत्र  की  रक्षा  की  जाये  और  यहां  एक  इंडीपेंडेंट  ज्यूडीशियरी  स्थापित  की  उस

 उद्देश्य  का  अनुसरण  करते  हुए  उन्होंने  भारत  में  इंडीपेंडेंट  ज्यूडीशियरी  स्वाक्रता.की  और  संविधान
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 6  1911  गैर-सरकारी  सदस्यों  के  विधेयकों  तथा  संकल्पों  इंबंधी  समिति

 में  उसकी  दी  ।  उस  समय  बहुत  से  सोभों के  दिलों  में बहू  शक  पंदा  हुआ  ओर  उन्होंने  यह  सबाल
 उठाया  कि  हम  ज्यूडीशियरी  को  इतने  ज्यादा  अधिकार  भारत  के  प्रजातत्र  में  एक  बहुत  बड़ा
 चेम्बर ठ  स्थापित  नहीं  कर  रहे  मुझे  याद  आ  रहा  है  कि  पं०  नेहरू  ने  कहीं  कहा  था  सुप्रीम
 कोट  :

 ]

 उच्चतम  न्यायालय  को  तोस रा  चेम्बर  बनने  की  अनुमति  नहीं  दी  जाएगी  ।

 ]

 लेकिन  इसके  साथ-साथ  भारत  की  भारत  के  भारत  के  साधारण  उनके  मन  को

 आशाएँउसकी  उनका  विश्वास  इस  न्यायपालिका  पर  कायम  था  और  हरेक  के  मन  में  यह  हमेशा
 उम्मीद  आशा  रही  कि  हस  द्वारा  निष्पक्ष  सम्पूर्ण  और  साफ  न्याय  मिल

 र  श

 उपाध्यक्ष  भहोदय  :  भाप  सोमवार  को  या  अगली  वार  जब  इस  पर  चर्चा  की  तब  आप

 बोल  सकते  हैं  ।

 सभा  में  अब  गैर-सरकारी  स्ववस्यों  के  कार्ग्र  पर  विचार

 हनन  वैनना  अनन-न-भ

 3.31

 गेर-सरकारो  सदस्यों  के  विधेयकों  तथा  संकल्पों  संबंधी  समिति

 674  प्रतिबेवन

 03४

 की  चना  किक्षोर  पाठंक  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  कि  यह  सभय  मे ंर-सरकारी

 सदस्यों  के  चिधेयकों  तथा  संकल्पों  सम्बन्धी  सम्तिति  के  26  1989  को  समा  प्रस्तुत  गाए
 सड़सठवें  प्रतिवेदन  निम्नलिखित  ध्ंशोधनों  के  अध्ययधीन  सहमत

 (1)  संविधान  विधेयक  को  जांचसे  सम्बन्धित  पेरा  3  और  पेरा 7  का  भाग

 ),  और

 (2).  संक्लपों  के  लिए  समय  के  मियतन  से  सम्बन्धित  पेरा  6  के  उप-पेरा  (1)  और  (2)  का

 लोग  कियत

 |

 रप्ाष्पक्ष  महोदप़  ;  प्रश्न  यह  है  ;

 यह  सभा  गेर-सरकारी  सकसयों  के  विधेयकों  तथा  संकल्पों  सम्बन्धी  समित्ति  के  26

 1989  को
 सभा

 में
 परस्तुक्त

 कए
 सड़सठवें  प्रतिनेदन  निम्नलिखित  संशोधनों  के

 सहमत
 हैਂ



 जनसंख्या  वृद्धि  पर  नियंत्रण  किए  जाने  के  उपायों  के  बारे में  संकहप  28  1989
 सके  --+-++->--न

 (1)  संविधान  विधेयक  की  जांच  से  संबंधित  पैरा  3  और  पैरा  7  का  भाग  )
 ओर

 (2)  संकल्पों  के  लिए
 समय  के  नियतन से  संबंधित  पैरा  6  के  उप-पैरा  (1)  और  (2),  का

 लोप  किया  जाए  ।”

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  ।

 3.32  झन्प०

 जनसंख्या  वृद्धि  पर  नियंत्रण  किए  जाने  के  उपायों  के  बारे  में  संकल्प

 [ प्रगुवाद ]
 उपाध्यक्ष  महोदय  :  अब  सभा  डा०  कृपासिधु  भोई  द्वारा  31  1989  को प्रस्तुत किए  गए

 संकल्प  पर  आगे  चर्चा  करेगी  ।

 श्री  शांताराम  नायक  जी  कृपया  अपना  वक्तव्य  जारी  करें  |

 श्री  शांताराम  नायक  :  उपाध्यक्ष  मैं  अपने  मित्र  और  सहयोगी  डा०

 कृपा  सिधु  भोई  द्वारा  31  1989  को  प्रस्तुत  किए  गए  संकल्प  का  समर्थन  करता  वास्तव  में
 मैं  डा०  भोई  को  इतना  विस्तृत  संकल्प  प्रस्तुत  करने  के  लिए  बधाई  देना  चाहूंगा  जिसमें  कि  परिवार
 कल्याण  कार्यक्रम  के  विभिन्न  मुह  तथा  इससे  संबंधित  अन्य  बातें  शामिल  इस  संकल्प  में  उन्होंने
 जिन  मुद्दों  पर  जोर  दिया  है  वह्  निम्नलिखित  विशेषताओं  द्वारा  देखी  जा  सकती

 (i)  राष्ट्रीय  अनिवायंता  के  रूप  में  परिवार  कल्याण  कायंक्रम  को  मान्यता  (ji)  लोगों
 द्वारा  एक  बच्चा  प्रति  दम्पति  के  मानदण्ड  को  स्वीकार  करने  हेतु  राष्ट्रीय  जनमत  तंयार

 (iii)  महिलाओं  के  शिक्षा  स्तर  में  विकास  (iv)  महिलाओं  और  बच्चों  के  स्वास्थ्य  को  ओर

 पर्याप्त  ध्यान  (५)  सभी  नागरिकों  के  लिए  विशेषकर  शादी-ब्याह  और  परिवार  कल्याण  के
 संदर्भ  में  समरूप  नागरिक  संहिता  तेयार  और  (५४)  इस  शताब्दी  के  अन्त  तक  शून्य  प्रतिशत
 जनसंख्या  विकास  दर  के  लक्ष्य  को  प्राप्त  करने  हेतु  सुझाव  देने  के  लिए  एक  राष्ट्रीय  जनसंड्या  आयोग

 की  स्थापना  करना  ।  यही  कारण  है  कि  मैंने  इसे  डा०  भोई  द्वारा  प्रस्तुत  किया  गया  एक  बहुत  ही  विस्तृत
 संकल्प  है  ।

 उपाध्यक्ष  आज  सरकार  पर  कोई  यह  आरोप  नहीं  लगा  सकता  है  कि  परिवार  कल्याण

 कार्य  क्रमों  से  सम्बन्धित  हमारे  प्रयासों  में  कहीं  कोई  त्रुटि  वास्तव  में  इस  कार्यक्रम  के  प्रचार  हेतु
 सरकार  सभी  उपायों  को  अपना  रही  ओर  विशेषकर  दूरदशंन  के,आ  जाने  से  देश  के  कोने-कोने  में

 यह  कायं  क्रम  पहुंच  गया  है  ।  रात  के  समय  अथवा  अन्य  जब  लोग  दूरदशंन  देखते  इन  कार्यक्रम

 का  प्रसारण  किया  जाता  परिवार  नियोजन  की  आवश्यकता  के  सम्बन्ध  में  लोगों  की  विश्वास

 दिलाने  के  लिए  विज्ञापन  के  रूप  में  लघु  चलचित्र  भी  दिखाये  जाते  लेकिन  यहां  मैं  एक  बात  प

 देना  गेर  सरकारी  ब्यक्तियों  द्वारा  विभिन्न  मुद्दों  पर  दूरदर्शन  के  सिरियल  बनाए  गये  हैं  जो

 हमारे  जीवन  के  विभिन्न  पहलुओं  को  उजागर  करते  अनेकों  बार  दूरदशंन  द्वारा  इन  निर्माताओं  को

 एक  निश्चित  विषय  के  ऊपर  कार्यक्रम  तयार  करने  को  कहा  जाता  है  और  इन  सिरियलों  को  प्राथमिकता
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 ee  ««

 दी  जाती  है  जैसे  कि  अर्क्षा  या  ए  हस  या  नशा  आदि  पर  तैयार  किए  गए  सिरियल  ।  मैं  यह  सुझाव  दूंगा

 कि
 सरकार  वृत्त  ओर  लघु  चित्रों  का  निर्माण  करती  है  जो  कि  बहुत  ही  प्रभावकारी  होते  लेकिन

 यहे।|  पारिवारिक  या  सामाजिक  रूप  में  दुरदर्शन  के  सिरियलों  का  निर्माण  हो  तो  यह  संदेश  लोगों  तक
 बेहतर  और  प्रभावकारी  ढंग  से  पहुंचेगा  ।

 संकल्प  में  पहले  ही  महिलाओं  के  शिक्षा  स्तर  को  ऊपर  उठाने  पर  जोर  डाला  गया
 वास्तव  में  यह  बहुत  ही  आवश्यक  है  क्योंकि  यदि  किसी  कायंक्रम  को  प्रभावकारी  ढंग  से  लागू  किया
 जाना  है  तो  महिलाओं  के  शिक्षा  स्तर  को  ऊपर  उठाना  अति  आवश्यक  हस  सन्दर्भ  में  मैं  कहना
 चाहूंगा  कि  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  महिलाओं  को  जो  भी  अधिकार  प्राप्त  हैं  आज  उनकी  व्याख्या  लोगों  और
 सरकारी  तंत्र  द्वारा  तकनीकी  शब्दों  का  प्रयोग  कर  की  जाती  है  जो  कि  हमारे  यहां  की  ग्रामीण  महिलाएं
 नहीं  समझ  पाती  इस  क्षेत्र  से  सम्बन्धित  लोगों  को  ये  अधिकार  या  कतंव्य  या  समाज  के  साथ
 उनके  सम्बन्ध  अथवा  सरकारी  कार्यक्रमों  को  बिल्कुल  आम  बोलचाल  की  भाषा  में  समझाया  जाना

 चाहिए  ।  यदि  ऐसा  किया  गया  तो  लोग  जागरूक  होंगे  और  विशेष  रूप  से  समाज  में  अपने  अधिकारों
 के  प्रति  ग्रामीण  महिलाएं  जागरूक  अब  हम  इस  सम्बन्ध  में  अधिक  जानकारी  प्राप्त  कर  सकते
 पंचायती  राज  विधेयक  में  जो  कि  इस  समय  सभा  में  लम्बित  पड़ा  जब  महिलाओं  के  लिए  30  प्रतिशत
 आरक्षण  का  प्रस्ताव  किया  बिशेषकर  गोवा  में  जब  भी  किसी  राजनीतिक  दल  की  बेठक  या  कोई
 सामाजिक  समारोह  हुआ  है  तो  महिलाएं  इस  प्रकार  की  बंठकों  ओर  समारोहों  में  भाग  ले  रही  हैं  जब

 कि.उन्हें  आमंत्रित  करने  के  लिए  विशेष  प्रयास  नहीं  किया  यह  उस  विधाम  का  प्रभाव  है  जिसमें

 कहा  गया  है.।क  महिलाओं  को  उचित  प्रतिनिधित्व  मिलेगा  ।  यदि  में  महिलाओं  को  इस  प्रकार  से

 प्रेरित  किया  जाएगा  तो  वे  सामाजिक  समस्याओं  को  समझने  में  पीछे  नहीं  रहेगी  ।

 एक  ओर  मुद्दा  जिस  पर  मैं  जोर  देना  चाहूंगा  वह  यह  है  कि  हमारे  पास  देश  में  महिन्लाओं  के

 लिए  केन्द्र  द्वारा  प्रायोजित  अनेक  योजनायें  हैं।जहां  तक  महिलाभों  के  लिए  केन्द्र  द्वारा  प्रायोजित

 योजनाओं  के  काय,न्वयन  का  सम्बन्ध  तो  अनेक  मामलों  में  ऐसा  होता  है  कि जब  तक  राज्य  सरकारों

 द्वारा  प्रस्ताव  नहीं  आते  तो यह  जाहिर  है  ओर  उचित  भी  है  कि  केन्द्र  सरकार  स्पष्ट  रूप  से  कोई

 सहायता  नहीं  देती  ।  लेकिन  यदि  केन्द्र  सरकार  इस  बात  में  वास्तव  में  रुचि  लेती  है  कि  राज्य  सरकारों

 द्वारा  इन  योजनाओं  को  कार्यान्वित  किया  जाना  चाहिए  ओर  यदि  कुछ  योजनाओं  के  सन्दर्भ  में  राज्य

 सरकारों  द्वारा  प्रस्ताव  नहीं  आते  तो  उन्हें  यह  बात  पूछनी  चाहिए  कि  क्यों  राज्य  सरकारों  द्वारा

 एक  विशेष  योजना  के  सम्बन्ध  में  प्रस्ताव  क्यों  नहीं  भेजे  ऐसा  हुआ  मैं  राज्यों  का  नाम  नहीं

 कुछ  योजनाओं  के  संदर्भ  में  कोई  प्रस्ताव  नहीं  आये  महिलाओ  के  लिए  केन्द्र  द्वारा  प्रायोजित

 एक  योजना  है  जिसके  लिए  धनराशि  रखी  गयी  है  ताकि  इस  सम्बन्ध  में  कुछ  किया  जा  सके  ।
 यह्  योजना

 राज्य  सरकारों  द्वारा  कार्यान्वित  की  जा  रही  यदि  हम  महिलाओं  के  शिक्षा  स्तर  को  बनाये

 रखना  चाहते  हैं  अथवा  यदि  हम  उनकी  सहायता  करना  चाहते  हैं  तो  सरकार  को  प्रभावका री  ढंग  से

 इन  योजनाओं  को  लागू  करना  चाहिए  ।

 अन्य  महा  जिस  पर  इस  संकल्प  में  जोर  दिया  गया  है  वह  समरूप  नागरिक  संहिता  के  सन्दर्भ

 में  मैं  समझता  हूँ  कि  ढा०  भोई  द्वारा
 प्रस्तावित  इस  संकल्प  में  यह  सबसे  महत्वपूर्ण  मुद्दा  है  क्योंकि

 इस  संहिता  द्वारा  देश  में  महिलाओं  को  बराबरी  का  अधिकार  प्रदान  किया  गया
 इसके  लिए  किसीਂ

 को  भी  दोषी  नहीं  ठहराया  जाना  भा  हिए  ।  अभी  तक  वेश  के  लिए  समरूप  न।ग्रिक  संहिता



 जैनसंश्षया  वृद्धि  पर  नियंत्रण  किए  जाने  के  उपायों  के  थारे  में  संकल्प  28  1989

 दाॉंताराम  नायक  |

 बना  पाधे  जब  कि  हमारे  नीति  निर्देशक  सिद्धान्तों  के अनुसार  हमें  ऐसा  करना  चाहिए  ।  वास्तव
 कुछ  समय  पूर्व  हमारे  प्रधान  मंत्री  द्वारा  एक  प्रयास  किया  गया  था  जिसमें  शूढेआत  करने  के

 स्वैचल्छिक  आधार  पर  समरूप  नागरिक  संहिता  बनाने  का  प्रस्ताव  था  ओर  इस  विधा  र  को  ब  हुत  पसंद  किया
 गया  लेकिन  इस  मामले  में  चाहे  यह  ऐच्छिक  हो  अथवा  एक  आम  सहमति  की  आवश्यकता

 होती  है  क्योंकि  शुरूआत  करने  के  लिए  ऐच्छिक  होने  पर  भी  सत्तारूढ़  दल  अकेले  इथ  प्रकार  का  प्रस्ताव
 नहीं  ला  सकता  जब  तक  कि  पूरा  देश  इस  समरूप  नागरिक  संहिता  को  स्वीकार  न  कर  अनेक
 क्षेत्रों  मे ंसमस्यायें  उत्पनन  हो  जायेंगी  ओर  कुछ  धामिक  संस्थायें  अपने  घाभिक  अधिकारों  आदि  का
 त्याग  करना  पसंद  नहीं  करेंगी  ।

 लेकिन  मैं  समझता  हूं  कि  बहुत  कम  लोग  यह  जानते  हैं  कि  समरूप  नागरिक  संहिता  अनेक

 वर्षों  से  इस  देश  के  एक  भाग  में  लागू  है  और  वह  राज्य  गोवा  अनेक  वर्षो  से  मोवा  में  समरूप
 रिक  संहिता  को  प्रभावकारी  रूप  से  लागू  किया  जा  रहा  यह  संहिता  पुर्तेगाली  सरकार  द्वारा  लागू  की

 गई  थी  जिसके  अन्तगंत  महिलाओं  और  पुरुषों  के  साथ  समान  व्यवहार  किया  जाता  जेसे  ही  एक
 व्यक्ित  का  विवाह  होता  है  उसकी  परनी  बिना  क्रिसी  कागजी  कार्रवाई  और  दस्तावेज  भरे  अपने  आप

 उसकी  सम्पत्ति  क॑  आधे  हिस्से  की  अधिकारी  बन  जाती  शादी  क॑  बाद  पति  यदि  सम्पत्ति  बेचना

 चाहता  है  अथवा  बंक  में  कोई  दस्त।वेज  बन्धक  रखना  चाहता  है  तो  पत्नी  की  सहमति  क॑  बिना  वह

 कुछ  भी  नहीं  कर  सकता  ।

 अतः  कहु  कॉमूल  योवा  में  संभान  रूप  से  ईसाई  ओर  मुश्नलमानों  पर  लागू  होता  हैं  कहीं

 कोई  विशेष  कानून  नहीं  बहू  समशझूप  नागरिक  संहिता  वशकों  से  इस  क्षेत्र  में  प्रभावशाली  ढंग  से  कार्य

 कर  रही  यदि  हम  महिलाओं  को  पुरुषों  की  बराबरी  पर  रखना  चाहते  हैं  और  जीवन  परिवार

 में  उन्हें  सही  स्थिति  प्रदान  करना  चाहते  हैं  तो इसके  लिए  सिर्फ  यही  एक  समाधान  है  भविष्य  में  आम

 सहमति  से  इस  समरूप  नागरिक  सहिता  का  लागू  किथा  जाना  आवश्यक  हम  आम  सहमति  के

 बिता  इसे  लाग  नहीं  कर  सकते  ।  सिर्फ  यही  एक  समाधान  है  जो  हमें  प्राप्त

 एक  बार  फिर  मैं  इस  संकल्प  को  प्रस्तुत  करने  के  लिए  डा०  भोई  को  बधाई  देना

 मैं  समझता  हूं  कि सरकार  इस  संकल्प  की  भावना  से  अवश्य  ही  सहमत  होगी  ।

 स्वास्थ्य  भौर  परिवार  कल्याण  भंजरालप  के  राज्य  मंत्री  रफोक  झ्रालस  )  :  उपाध्यक्ष  महोदय

 सर्व  प्रथम  मैं  इस  संकल्प  द्वारा  सभा  में  चर्चा  किये  जाने  के  लिये  देश  में  जनसंख्या  को  वृद्धि  से  सभ्बन्धित

 अत्यन्त  महत्वपूर्ण  मुद्दा  उठाने  के  लिये  डा०  भोई  को  बधाई  बेता  हूं  इह  सभा  के  अनेक  माननोय  संदस्यों

 ने  इस  संकल्प  के  सम्बन्ध  में  अपने  वक्तश््य  दिये  मैं  उत  सभी  लोगों  का  अभारी  हूं  जिन्होंने  इस  संकल्प

 पर  होने  वाले  बहस  में  भांग  लिया  है  और  देश  में  जनसंख्या  संबंधी  नीतियों  ओर  कार्यक्रमों  को  लागू
 करने  के  संबंध  में  अपने  विचारों  से  हमें  लाभान्वित  किया  है  ।

 सभी  सदस्यों  जिन्होंने  इस  संकल्प  के  सम्बन्ध  में  बोला  बिना  अपवाद  के  बढ़ती  हुई

 संख्या  के कारण  उपलब्ध  होने  वाली  गंभीर  स्थिति  के  सम्बन्ध  में  बताया  हमारी  जनसंख्या  80

 करौड  से  अधिक  है  और  वर्तबान  स्थिति  यह  बता  रही  है  कि  सन्  2000  तक  देश  की  जनसंख्या  95

 करोंढ  भर  100  00  करोड़  के  धीच  हो  सकती  है  ।  जंसा  कि  कुमारी  ममता  बनर्जी  ने  कहा  है  कि  हम  प्रत्येक

 बर्ष  अपने  देश  मे  एक  और  आस्ट्रेलिया  जोड  रहे.हैं,यह  बात  बिल्कुल  सत्य  है'सन्  2020  ईं०के  लिश  प्रदर्शित

 आंकड़ों  के  अतूसार  देश  की  जनसंख्या  1  0  ले  150  करोड़  के  बीच  होभी  और  यह  आने  वाले  4  से  5
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 वर्षों  में  हमारे  जनसंख्या  सम्बन्धित  कार्यक्रमों  की  सफलता  पर  निर्भर  करता  इस  बात  की  पूरी
 संभाषभा  है  कि  सत  2025  ई०  तक  हम  विश्व  के  सर्वाधिक  जनसंख्या  वाले  देश  के  रूप  में  चीन  को  पीछे
 छोड़  देंगी  ओर  यदि  हमने  इस  सन्दर्भ  में  तत्परता  पूवंक  काम  नहीं  किया  तो  श्री  बल्लभ  पाणिग्रही  की
 थॉलका  सच  ही  सकती  है  ।

 जनसंख्या  में  भयानक  रूप  से  इस  प्रकार  हुई  वृद्धि  से  देश  के  सम्पूर्ण  सामाजिक-आ  थिक  ढांचे  में
 गम्भीर  रूप  से  गड़बड़  द्दी

 सकती  खाद्य  उत्पादन  को  बढ़ती  हुई  जनसंख्या  की  आवश्यकताओं  के

 अनुरूप  नहीं  बनाये  रखा  जा  सकता  बिगड़ते  वनों  की  कटाई  से  बार-बार  और  राष्ट्रीय
 विपत्तियां  अर्थात्  सूखा  ओर  बाढ़  आ  सकते  पानी  एक  समस्या  बन  सकती  है  और  इसी  तरह
 सफाई को  समस्या  बन  सकती  शहरों  ओर  कस्बों  के  गेर-नियोजित  विकास  से  अधिक  संख्या  में
 बन्दी  बस्तियां  स्थापित  हो  सकतो  इस  शताब्दी  की  समाप्ति  पर  वश्ज  में  अनपढ़ों  की  सबसे  अधिके
 संख्या  हमारे  यहां  होगी  ।  बढ़ती  हुई  जनसंख्या  से  बेरोजगारों  की  संख्या  में  वृद्धि  हो सकती  है  और  इससे
 गरीबी  की  रेखा  से  नीचे  रहने  वाले  लोगों  की  संख्या  में  कमी  लाने  में  बाधा  आ  सकती  जिनके

 लिए  हमारे  सभी  विकासात्मक  प्रयास्त॒  किये  जा  रहे  हैं  ।

 इस  काफी  समय  पहले  1952  इस  देश  में  परिवार  नियोजन  काये  क्रम  चलाया
 गया  था  जो  कि  विश्व  में  अपनी  तरह  का  पहला  कार्यक्रम  परिवार  नियोजन  पर  जो  कि
 बंथम  बोजना  में  केवल  ।5  लाख  रुपये  सातवीं  योजना  में  बढ़कर  लगभग  3,000  करोड़  रुपपें

 पहुंच  गया  दम्पति  संरक्षण  दर  जो  कि  197।  में  लगभग  ।0  प्रतिशत  वह  बढ़कर  अब  40

 शत  से  ऊपर  हो  गई  इस  कार्यक्रम  से  95  मिलियन  से  अधिक  बच्चों  के  जन्म  को  रोका  जा  सका

 परिवार  नियोजन  के  प्रति  व्यापक  जागरूकता  है  यद्यपि  इस  कार्यक्रम  को  व्यापक  रूप  से  स्वीकार

 किया  गया  कुल  मिलाकर  इस  देश  के  अधिकतर  क्षेत्रों  में  परिवार  नियोजन  और  एस०  पी०  एच

 सेवाएं  उपलब्ध  हैं  ।

 दुर्भाग्यवश  दम्पति  द्वारा  परिवार  नियोजन  को  स्वीकार  करना  केवल  टेक््नोलोजी  की

 लैभ्धता  का  मामला  नहीं  यह  अत्यधिक  रूप  से  व्यक्तिगत  निर्णय  है  जो  कि  सामाजिक.आर्थिक

 स्थितियों  और  दम्पति  के  आपसी  संबंधों  पर  निर्भर  करता  है  ।  स्थिति  के  इस  तरह  के  स्वरूप

 के  देखते  हुए  कार्यकर्ताओं  और  सरकारी  तंत्र  की  भूमिका  सीमित  यहां  मैं  श्री  वृद्धि  चन्द्र  जेन  से  इस
 बांत  के  लिए  पूरी  तरह  से  सहमत  हूं  कि  सबसे  निचले  स्तर  से  लेकर  ऊपर  के  स्तर  तक  लोगों  के

 पंचायत  के  नेताओं  से  संसद  सदस्यों  तक  सबको  इसमें  निर्णायक  भूमिका  निभानी  जिस

 बात  का  प्रचार  और  प्रसार  किए  जाने  की  आवश्यकता  है  वह  यह  है  कि  परिवार  माता  और

 बच्चे  के  स्वास्थ्य  का  आवश्यक  अंश  है  और  इससे  परिवार  नियोजन  सुरक्षित  है  ।  इस  सभा  में  माननीय

 सदस्यों  ने  अत्यधिक  रूप  से  यह  स्वीकार  किया  था  कि  चुने  गए  प्रतिनिश्चियों  में  यह  नेतृत्व  आगे  नहीं  आा

 रहा  है  अथवा  जैसा  कि  भी  टोम्बी  सिंह  ने  बताया  था  कि  हर  व्यक्ति  बिल्ली  को  घंटी  बांधने  की  बात

 करता  है  लेकिन  कोई  भी  बिल्ली  को  घंटी  नहीं  बांधता  ।  हमें  ऐसा  बातावरण
 ओर  जागरूकता  करमी

 चाहिए  और  हमें  परिवार  नियोजन  से  संबंधित  इस  विषय  को  सभी
 संबंधित

 दलों  ओर

 से  अलग  रखना  चाहिए  और  मुझे  यह  जानकर  प्रसन्नता  हुई  है  कि इसके  लिए  सभा  के  सभी

 क्गों  से  समर्थन  मिल  रहा

 श्री  व्यास  जी और  डा०  मनोज  पांडे  सहित  इस  सभा  के  अनेक  सदस्यों  ने
 उपयुक्त

 दम्पतियों

 नियोजन  अंपनाने  के  लिए  राजी  करने  के  लिए  आकर्षित  प्रोत्साहन  देने  की  दलील  दी
 गे  परिवार  वि  और  आम

 लोगों
 को  उनकी

 सी
 सरकारी  कमंचारियों  को  कुछ  प्रोत्साहन  दे  रही  है  भौर  आम  लोगों  को  उनकी

 सरकार  इस  समय
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 दूरी  के  नुकसान  के  बराबर  क्षतिपूर्ति  राशि  दी  जाती  तथापि  इस  राशि  में  केवल  भारत  सरकार  का
 अंशदान  आता  वास्तव  परिवार  नियोजन  को  अपनाने  वालों  को  विभिन्न  विभिम्त
 व्यापारिक  गुटों  अथवा  कुछ  औद्योगिक  धरातों  द्वारा  दिये  जाने  वाले  प्रोत्साहनों  की  राशि  का  हिसाब
 लगाना  लगभग  अप्तम्भव  जहां  प्रोत्साहन  दिये  जाने  के  पक्ष  में  जोरदार  दलीलें  दी  गई  हैं  वहां
 हन  देने  के  विरुद्ध  भी  उतने  ही  जोरदार  विचार  व्यक्त  किए  गए  इसीलिए  प्रोत्साहनों  के  सम्पूर्ण
 प्रघतत  कर--नीति  के  मामले  के  रूप  में  तथा  योजना  के  रूप  में  इसमें  गुणावगुण  के आधार  पर  और  आगे
 चर्चा  होनी  चाहिए  ।

 जिन  सदस्यों  ने  देश  के  बहुत  से  भागों  में  स्वास्थ्य  और  परिवार  नियोजन  के  लिए  उपलब्ध  सेवाओं

 की  गुणवत्ता  के  स्तर  पर  जो  चिन्ता  और  वेदना  व्यक्त  की  है  मैंने  उसे  नोट  कर  लिया  है  ओर  इस
 बारे  में  मैं  उनसे  सहमत  अपनी  योजनाओं  के  माध्यम  से  हूम  आधारभूत  सुविधाओं  और  उपकरणों
 को  बढ़ाने  का  लगातार  प्रयास  कर  रहे

 हम  स्वास्थ्य  सेवाओं  की  गुणवता  में  सुधार  करने  की  आवश्यकता  को  महसूस  करते  हैं  और  इस
 प्रयोजन  के  लिए  विशेषरूप  से  अपेक्षाकृत  घटिया  काय॑  निष्पादन  वालें  राज्यों  में  सघन  परीक्षण  पर

 रित  परियोजनाएं  तैयार  कर  रहे  हैं  और  अपने  कायंतक्रम  में  प्रबन्ध  व्यवस्था  ओर  निरीक्षण  में  सुधार
 कर  रहे  इस  दिशा  की  ओर  हम  इस  पर  दृढ़  हैं  और  मैं  सदस्यों  को  आश्वासन  वेता  हूं  कि  सम्पूर्ण  देश
 में  माताओं  ओर  बच्चों  के लिए  उपलब्ध  सेवाओं  की  गुणवता  में  सुधार  लाने  के  लिए  कोई  कसर  बाकी

 नहीं  रखेंगे  ।

 3.51  म०  प०

 बसवराजेश्वरी  पोठासोन  हुईं  ]

 परिवार  नियोजन  कायंक्रम  पूरी  तरह  से  स्वेज्छिक  अभियान  रहा  है  और  आगे  भी  यह  इसो
 प्रकार  रहेगा  ।  हमारे  विचार  पूर्ण  रूप  से  स्पष्ट  हैं  कि  हमारे  कार्यक्रम  में  किसो  तरीके  की  अथवा
 किसी  तरह  की  कोई  जबरदस्ती  करने  का  कोई  स्थान  नहीं  परिवांर  नियोजन  अपनाने  का  अनुरोध
 स्वयं  से  आता  चाहिए  और  यह  उसको  राजी  करने  और  प्रेरित  करने  पर  आधारित  होना  हम
 इस  संबंध  में  किसी  कानूनी  अथवा  सांविधिक  कदम के  पक्ष  में  नहीं  परिवार  के  कल्याण  को  ध्यान

 में  रखते  हमने  एक  परिवार  में  दो  बच्चे  के  सिद्धांत  को  अपनाने  की  वकालत  की  है  और  यह  हमारे
 देश  की  रीतियों  और  परम्पराओं  के  अनुरूप  श्रीमती  ममता  बनर्जी  ने  ठीक  ही  टिप्पणी  की  है  कि

 कानून  सब-कुछ  नहीं  कर  सकता  ।

 शिक्षित  महिलाओं  ने  जतन  क्षमता  में  कमी  लाने  के  बारे  में  जो  भूमिका  निभाई  हम  उनकी

 भूमिका  को  पूरी  तरह  से  जानते  श्रीमती  फूलरेणु  श्री  अजय  मुशरान  और  श्री  मनोज  पांडे

 सहित  इस  सभा  के  अनेक  सदस्यों  ने  इस  मुहं  पर  प्रकाश  डाला  केरल  में  परिवार  नियोजन

 क्रम  की  सफलता  का  मुख्य  कारण  यह  है  कि  वहां  पढ़ी-लिखी  महिलाओं  की  संसया  बहुत  अधिक  है  ओर
 अधिकांश  महिलाओं  को  रोजगार  मिल  जाता  लिटरेसी  मिशनਂ  चलाने  से  यूमिवर्सल
 लिटरेसी  के  बारे  में  हमारी  जागरूकता  और  वचनबद्धता  का  पता  चलता  है  और  यहु  न  केवल  परिवार
 नियोजन  की  खातिर  शूरू  किया  जा  रहा  है  बल्कि  महिलाओं  का  दर्जा  बढ़ाने  के  लिए  शुरू  किया  जा

 रहा  यह  केवल  साक्षरता  ही  नहीं  बल्कि  महिलाओं  का  प्तरवोपरि  दर्जा  है  जिससे  छोटे  परिवार  के
 सिद्धान्त  को  अपनाने  के  बारे  में  पता  चल  सकता
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 6  1011  )  जनसंख्या  वृद्धि  पर  नियंत्रण  किए  जाने  के  उपायों  के  बारे  में  संकल्प

 माननीय  सदस्यों  ने  जन्म  दर  को  कम  करने  के  लिए  एक  बच्चे  के  सिद्धान्त  को  अपनाने  की
 लता  का  उल्लेख  किया  मेरे  पास  किसी  पड़ोसी  देश  से  इस  प्रकार  की  नीति  की  सफलता  का  ब्यौरा
 नहीं  है  जिसके  बारे  में  माननीय  सदस्यों  ने  संकेत  किया  लेकिन  मुझे  इस  बात  का  यकीन  है  कि  यह
 नीति  हमारी  स्थिति  के  लिए  उपयुक्त  नहीं  हम  अपने  कार्य  क्रम  के  माध्यम  से  योग्य  दम्पतियों  द्वारा
 एक  परिवार  में  दो  बच्चे  के छोटा  परिवार  सिद्धान्त  को  स्वेच्छा  से  अपनाने  को  बढ़ावा  देना  चाहते  हैं  ।
 इस  उद्देश्य  के  लिए  हमें  शिशु  मृत्यु  दर  को  कम  करने  के  हर  सम्भव  प्रयास  करने  हमारी  स्वर्गीय
 प्रधान  मन्त्री  श्रीमती  इंदिरा  गांधी  की  याद  को  ताजा  रखने  के  रूप  में  वर्ष  1985  में
 जेक्नन  प्रोग्रामਂ  शुरू  किया  गया  था  जिसका  उद्देश्य  यह  था  कि  वर्ष  1990  तक  प्रत्येक  बच्चे  को  टीके
 लगाए  यह  कार्य  क्रम  सफलतापूर्वक  चल  रहा  है  और  सदस्यों  को  यह  सूचित  करते  हुए  मुझे  प्रसन्नता
 हो  रही  है  कि  सातवीं  योजना  के  अन्त  तक  इस  कायंक्रम  के  अन्तगंत  देश  के  सभी  जिलों  के  सभी  बच्चों  को
 टोके  लगा  दिए  जाएंगे  ।  हमारा  यह  दृढ़  विश्वास  है  कि  हमारे  परिवार  नियोजन  कायेक्रम  की  सफलता  के

 बच्चे  को  जीवित  रखने  की  हमारी  नीतियां  हमारी  एक  पूर्व  शत  मैं  श्री  शाहबुद्दीन  के  साथ
 इस  बात  पर  सहमत  हूं  कि  हमें  यह  सुनिश्चित  करना  होगा  कि  बच्चे  की  अकाल  मुत्युन  होने
 आई०  एम०  आर०  में  अवश्य  कमी  आनी  चाहिए  ।

 कुछ  विशेषकर  डा०  भोई  ओर  श्रीमती  फूलरेणु  गरुहा  ने  देशी  ओषध  प्रणाली  में
 जन्म  पर  रोक  लगाने  वाले  तरीकों  को  अपनाने  की  बात  कही  है  |  हम  इस  क्षेत्र  में  खोज  कर  रहे

 हैं  लेकिन  अभी  तक  उसमें  सफल  नहीं  हुए  गर्भ  निरोध  की  रोकथाम  के  लिए  पता  लगाए  गए  लगभग
 400  फार्मूलेशनों  में  से  लगभग  20  को  छांटा  गया  और  4  फार्मूलेशनों  के  संबंध  में  प्रयोग  किए  जा  रहे
 हैं  जिनसे  सफलता  की  आशा  दिखाई  दी  देशी  औषध  प्रणाली  में  जो  आशा  दिखती  है  उसके  बारे  में

 हम  जानते  हैं  ओर  हम  उनका  पता  लगाने  में  लगे  हुए  हैं  । लेकिन  अभी  तक  हम  गर्भावस्था  की  रोकथाम
 को  बढ़ावा  देने  के  कार्यक्रम  में  देशी  औषध  प्रणाली  से  किसी  चीन  को  शुरू  करने  की  स्थिति  में

 नहीं

 डा०  भोई  ने  अपना  प्रस्ताव  रखते  समय  एक  दम्पति  एक  बच्चा  सिद्धान्त  के  लिए  सर्वसम्मति

 तैयार  करने  हेतु  उपाय  शुरू  राष्ट्रीय  जनसंख्या  आयोग  की  स्थापना  करने  और  सभी  नागरिकों
 के  लिए  एक  समान  सिविल  कोड  अथवा  कानून  बनाने  की  बात  की  वकालत  की  थी  ।

 हम  परिवार  नियोजन  कायंक्रम  में  एक  परिवार  में  दो  बच्चे  के  सिद्धान्त  को  बढ़ावा  देते

 इस  सिद्धान्त  का  प्रस्ताव  स्थानीय  स्थिति  की  वास्तविकताओं  को  ध्यान  में  रखते  हुए  रखा  गया  है|

 हमारे  अध्ययन  से  यह  पता  चलता  है  कि  अधिकतर  राज्यों  में  विशेषकर  उत्तरी  भारत  लोग  अपने

 परिवार  के  आकार  को  पूरा  करने  के  लिए  लगभग  चार  बच्चे  चाहते  हमारे  देश  के  बहुत  से  हिस्सों  में

 लड़के  की  प्राथमिकता  की  जो  एक  मजबूत  भावना  मोजूद  है  हम  उसका  भी  परित्याग  नहीं  कर  सकते  ।

 हमारा  कार्यक्रम  स्वेत्छछक  स्वरूप  का  है  और  हमारे  कायंक्रम  में  किसी  तरह  की  भी  जबरदस्ती  के
 लिए

 कोई  स्थान  नहीं  हम  यह  महसूस  करते  है  कि  निकट  भविष्य  में  हमारे  लोगों  द्वारा  एक  बच्चे  के

 सिद्धान्त  को  अपनाने  को  तुलना  में  एक  परिवार  में  दो  बच्चों  का  सिद्धान्त  आसान  है  और  इसके  अपनाए

 जाने  की  सम्भावना  अधिक  हमें  इस  तथ्य  को  भी  ध्यान  में  रखना  होगा  कि
 हमारी  शिशु  मृत्यु  दर

 हालांकि  यह  कम  हुई  फिर  भी  यह  अधिक  हुई  है  और  इसी  बात  को
 ध्यान  में  रखते  हम  इस

 कार्यक्रम  में  राष्ट्रीय  नीति  के  रूप  में  एक  परिवार  एक  बच्चे  के  सिद्धान्त  को
 बढ़ावा

 नहीं  देना  चाहते  ।

 फिर  भी  यदि  शिक्षित  भर  अच्छी  तरह  से  प्रेरित  दम्पति  एक  परिवार  एक  बच्चे  के  सिद्धान्त  को

 माना  चाहते  हैं  तो  उन  पर  कोई  प्रतिबन्ध  नहीं  है  ।



 जनसंख्या  वृद्धि  पर  नियंद्रण  किए  जाने  के  उपायों  के  बारे  में  संकल्प  1.989

 रफोक  आलस  ]

 इस  शताब्दी  के  अन्त  तक  जनसंदूया  वृद्धि  की  शून्य  दर  प्राप्त  करने  के  लिए  राष्ट्रीय  आयोग
 अंसी  संस्था  स्थापित  करने  के  मामले  मुझे  यह  बताना  है  कि  राष्ट्रीय  जनसंख्या  आयोग  जैसी  संस्थाएं

 हमारे  लक्ष्य  क ेलिए  केवल  साधन  है  और  स्वयं  में  लक्ष्य  नहीं  हमारे  लक्ष्य  स्पष्ट  हमारे  पास
 अपने  परिवार  कल्याण  कायंक्रमों  और  नीतियों  के  सम्पूर्ण  रेंज  के  बारे  में  राज्यों  के साथ  आमने-सामने
 बेठकर  चचा  करने  ओर  उनसे  परामर्श  करने  का  तंत्र  मौजूद  केन्द्रीय  स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण
 परिषद  एक  प्रमुख  राष्ट्रीय  संस्था  है  जिसकी  स्थापना  भारतीय  संविधान  के  अनुच्छेद  263  के  अन्तगंत
 की  गई  जो  कि  समय-समय  पर  स्थिति  की  समीक्षा  करती  है  और  उन  प्रस्तावों  और  मार्ग  निर्देशों
 को  अपनाती  है  जो  कि  हमें  जनसंख्या  को  स्थिर  रखने  में  हमारे  लक्ष्यों  की  ओर  प्रेरित  करते  इस  बांत
 को  ध्यान  में  रखते  कम  से  कम  इस  समय  किसी  संस्था  अथवा  आयोग  की  स्थापना  की  तत्काल  कोई
 आवश्यकता  नहीं  है  ।

 इस  बात  को  देखते  श्री  शंकरलाल  द्वारा  इस  प्रस्ताव  के  प्रति  रखा  गया  संशोधन  हमारी
 नीति  के  अनुरूप  माननीय  सदस्य  ने  संकल्प  में  यह  भी  जोड़ने  की  मांग.की  है  कि  दो  बच्चे  प्रति
 दम्पति  की  सीमा  निर्धारित  करके  परिवार  नियोजन  कार्यक्रम  अपनाने  के  लिये  सभी  नागरिकों  के  लिए

 समान  सिबिल  कानून  बनाया  जाता  चाहिए  ।

 मैं  माननीय  सदस्यों  को  सूचित  करना  चाहता  हूं  कि  तलाक  आदि  के  लिए  समान  कानून
 की  व्यवस्था  हेतु  समान  सिविल  संहिता  सभी  समुदायों  पर  लाग्  करने  का  प्रस्ताव  कुछ  दिनों  से  विधि
 और  न्याय  मंत्रालय  के  विचाराधीन  समान  घिविल  संहिता  लाने  के  लिए  देश  में  वांछित

 बरण  आवश्यक  है  इसलिए  यह  महसूस  किया  गया  है  कि  जथ  तक  देश  में  ऐसा  कानून  बनाने  के  लिये

 अनुकूल  परिस्थितियां  नहीं  होंगी  तब  तक  समान  सिविल  संहिता  के  प्रस्ताव  पर  अमल  नहीं  किया

 मैंने  माननीय  सदस्य  को  बता  दिया  है  कि  परिवार  कल्याण  और  जनसंख्या  स्थिर  करने  के  बारे
 में  हम  क्या  कर  रहे  इन  मुद्दों  के  संबंध  में  हम  बड़े  चितित  हैं  और  इस  दिशा  में  प्रयास  कर  रहे
 इस  दृष्टि  से  मेरा  माननीय  सदस्य  से  अनुरोध  है  कि  वह  यह  संकल्प  वापस  ले  लें  क्योंकि  हम  उनके

 उद्देश्य  जो  उनके  दिमाग  में  सहमत  मैं  व्यक्तिगत  रूप  से  माननीय  सदस्य  और  सभा  के

 अल्य  सदस्यों  द्वारा  व्यक्त  की  गई  भावनाओं  तथा  चिन्ता  को  अत्यधिक  महत्व  देता  हूं  और  उन्हें
 सन  देता  हूं  कि  परिवार  योजना  और  मां-बच्चे  की  सेवाओं  के  समन्वित  आधार  पर  हम  परिवार  कल्याण
 कार्य क्रम  को  बढ़ावा  देने  के  अपने  प्रयासों  में  कोई  कमी  नहीं  मैं  इस  अवसर  का  लाभ  माननीय
 सदस्यों  से  यह  अनुरोध  करने  के  लिए  उठाना  चाहता  हूं  कि  परिवार  नियोजन  कार  क्रम  का  -  वास्तव
 जन-आन्दोलन  बनाने  के  लिए  दलगत  विचारधारा  और  अन्य  विचा  रधाराओं  से  ऊपर  उठकर  हमें  अपना
 समर्थन  ओर  सहयोग

 4.00  म०  प०

 समापति  महोदय  :  डा०  अब  आपको  जवाब  देना  क्या  भाप  कुछ  कहना  चाहते  हैं  ?

 डा०  कृपा  सिम्पु  मोई  :  सभापति  यह  सोभाग्य  की  बात  है  कि  आप

 पीठासीन  मैं  अपने  संकल्प  में  महिलाओं  का  दर्जा  ऊंचा  करमे  तथा  जनसंस्या  तियस्त्रण  कश्ने  पर

 श्र्ध  दिया  मैं  मंत्री  महोदय  को  बधाई  देता  हूं  और  उन्हें  एक  श्लोक  सुमाता  इसे  सुनमे  के  बाद

 वे  इस  पर  विचार  करेंगे  कि  क्या  मैं  अपना  संकल्प वापस  लूं  अथवा  नहीं  ।.
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 ]

 परोपकाराय  फलन्ति
 परोपका  राय  बहन्ति  नश्यः

 परोपका  राय  दृहन्ति

 व  रोपक  थं  मिद  मश  री  रम्

 जो  हमारे  वृक्ष  वे  सब  परोपकार  करने  के  लिए  फल  देते  नदी  और  नाले  जितने  रहते  हैं
 वे  सब  परोपकार  करने  के  लिए  पानी  बहाते  हमारी  गाएं  भी  परोपकार  करने  के  लिए  दूध  देती
 इसीलिए  परोपकार  करने  के  लिए  शरीर  भी  मैंने  मंत्री  जी  के  स्टार  देखे  वे  ऐसे  ही  परोपकार
 करने  के  लिए  समर्थ

 [  ध्नवाद  |

 मंत्री  महोदय  का  जवाब  किसी  अधिकारों  ने  लिखा  इसके  बारे  में  किसोा  तकनीशियन  या
 किसी  डाक्टर  अथवा  किसी  प्रसिद्ध  पत्रकार  या  किसी  उद्योगपति  जैसे  जे०  आर०  डी०  टाटा  से  सलाह
 नहीं  ली  गई  ।  अधिकारी  ने  उन्हें  श्रीमती  इंदिरा  गांधी  के  जिनकी  पुनरावृत्ति  श्री  राजीव  गांधी
 ने  के  बारे  में  उच्चित  परामर्श  नहीं  मैं  उन  सभी  माननीय  सदस्यों  को  बधाई  देता  हूं  जिन्होंने
 मेरे  संकल्प  का  समर्थन  किया  और  श्री  पीयूष  जो  आलोचक  31  सदस्यों  में  से  प्रत्येक  ने  यद्धपि

 मेरी  सभी  बातों  का  समर्थन  नहीं  किया  परन्तु  किसी  प्रकार  उन्होंने  मेरा  समर्थन  मैं  उनके  नामों

 का  उल्लेख  करना  चाहता  हूं  ।  अन्यथा  मैं  अपने  कर्तव्य  पालन  में  असफल  रहूंगा  ।  वे  हैं  श्री  वृद्धि  चन्द्र

 डा०  बिजय  डा०  फूलरेंण  श्री  संयद  श्री  एन०  टॉम्बी  कुमारी
 ममता  श्रो  गिरधारी  लाल  श्री  अजीज  श्री  कमोदो  लाल  श्री  अजय

 श्री  श्री  चिन्तामणि  श्री  ई०  अय्यपू  श्री  पीयूष  श्री

 श्रीयल्लभ  श्री  वी०  किशोर  चन्द्र  एस०  श्री  राजकुमार  श्री  हरीश  श्रीमती

 गीता  श्री  के०  डी०  प्र।०  सेफुह्दीन  श्री  नित्यानन्द  श्री  उत्तम

 श्री  मानकराम  श्री  के०  पी०  सिंह  देव  और  श्री  मनोज  पांडेय  |  मंत्रियों  ने  न््यापक  रूप  से  इन  बातों

 को  जांच  करने  के  बजाए  उन्हें  काई  महत्व  नही  मैं  मंत्री  महोदय  से  बहतर  जवाब  की  आशा  कर

 रहा  परन्तु  दुभग्यिवश  यदि  मुझे  अपना  संकल्प  वापस  लेना  पड़ता  है  तो  कम  से  कम  मुझे  इतना  संतोष

 तो  मिलना  चाहिए  कि  वह  परिवार  नियोजन  कार्यक्रम  जैसा  कि  मैंने  +हा  राष्ट्रीय  अनिवायंता

 के  रूप  में  सिफारिश  उन्हें  सन्  2010  तक  एक  बच्चे  का  सिद्धान्त  अपनाकर  शून्य  वृद्धि  दर  करने

 का  प्रयास  करना

 मेरी  जानकारी  के  अनुमार  भारत  की  वर्तमान  जनसंख्या  80  करोड़  के  बजाय  82  करोड़  से

 अधिक  बी०  बी०  सी०  ने  करीब  तीस  दिन  पहले  घोषणा  की  थी  कि  इस  वृद्धि  दर  से  सन्  2015

 फ्  भारत  की  जनसंख्या  चीन  से  अधिक  होगी  ।  इस  दृष्टि  से  मैंने  सुझाव  दिया  कि  दो  चरणों  में  व्यापक

 कानन  बनाया  पहले  दो  ब्च्चों  का  सिद्धान्त
 अपनाया  जाए  उसके

 बाद  स्त्री  या  पुरुष  का

 करण  और  यदि  आवश्यकता  हो  तो  उन्हें  पुन  ॥॒
 बच्चे

 पंदा  करने  योग्य
 कर

 दिया  भारत  में

 बंध्पयीकरण  के  पश्चात्  दम्पति  को  पुनः  बच्चे
 पंदा

 करने  योग्य
 बनाने  के  लिए  होने  वाले  आप्रेशनों  में

 मात्र  30  प्रतिशत  सफलता  मिलती  है  ।  जबकि  पश्चिमी  देशों  में  यह  80
 अ्तिशत  है  ।

 क्या
 आप  सोचते

 हैं
 कि  हमारे  डाक्टर  यह  8  प्रतिशत  की  दर

 पर  प्राप्त  नहीं
 कर

 के
 वे  बहुत  अधिक  सक्षम हैं

 परन्तु  आपको
 उनके  लिए  सभी  प्राथमिक  चिकित्सा  केन्द्रों  में  लेभ्रोस्कोपों  की  आपूर्ति  करनी

 त
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 [sto  छुपा  सिन्धु  मोई  ]

 रिवार  नियोजन  के  लिए  3,000  करोड़  रुपये  की  धनराशि  की  व्यवस्था  को  गई  है  जो  कम
 नहीं  हम  कॉपरटी  खरीद  रहे  हैं  तथा  दूसरे  देशों  से  लूप  का  आयात  कर  रहे  जब  भारत
 वर्ती  मध्यम  दूरी  की  मिसाइलें  ओर  अन्तद्वीपीय  मिसाइलें  बना  सकता  है  तो  इनका  उत्पादन
 क्यों  नहीं  कर  सकता  ?  जब  श्री  राजीव  गांधी  सन्  2000  तक  अन्तरिक्ष  युद्ध  रोकने  के  लिए  ध्रुवीय
 मिसाइलें  नहीं  बना  रहे  हैं  तो  हम  ऐसा  क्यों  नहीं  कर  सकते  ?

 सतुड़ी  यमुना  यस्य  प्रसूतिप  परिपालयन्ति
 श्रीराम  सीता  समे  प्रियो  भारत  भव्य  ।”

 [  प्रमुधाद  |

 जेसाकि  मैंने  मैं  एक  बार  सुझाव  देता  हूं  कि  व्यापक  कानून  बनाया  यदि

 ट्यूबਂ  का  आयात  करके  लं॑प्रोस्कोप  की  सहायता  से  आप्टिक  फाइबर  को  वंसीहिफरेंस  और
 पियन  में  अंत:स्थापित  किया  जा  सकता  है  और  फिर  स्त्री  अथवा  पुरुष  की  नलबन्दी  ब  नसबन्दी
 करें  तो  टयूब  प्रजतन  योग्य  रह  सकती  है  ।  यदि  दुर्भाग्यवश  एक  बच्चा  मर  जाये  ओर  दम्पति  को  पुनः
 बच्चे  पेद  करने  की  आयु  हो  तो  इसे  रि-कनेलाइज  करके  80  प्रतिशत  सफलता  प्राप्त  की  जा

 सकती

 हम  आम  जड़ी  की  भो  जांच  कर  रहे  हैं  जिसकी  सफलता  की  शत  प्रतिशत  उम्मीद  परन्तु
 इसके  लिए  जंव-अनुसंघान  की  आवश्यकता  ऐसा  कौन  करेगा  ?  मैंने  सुझाव  दिया  था  कि  अ.युर्वेद
 कालेज  ओर  अनुसंधान  संस्था  में  एक  अच्छे  अखिल  भारतीय  आयुर्वेद  चिकित्सा

 संस्थान  के  श्री  सिहोकी  तरह  जंव-रसायनज्ञ  और  जननीय  विज्ञान  के  व्यक्ति  की  सहायता  से  ओषधि

 तेयार  की  जा  सकती  यदि  ये  तीनों  व्यक्ति  इकट्ठ  हो  जायें  तो  हमें  तीन  वर्षों  में  सफलता  मिल

 सकती  इससे  भारत  को  बहुत  सहायता  मिलेगी  तथा  यह  भारत  को  महान  उपलब्धि  होगी  ।  ये  दुर्लभ
 जड़ी  कोरापुट  जिले  में  मेरे  निवास  स्थान  गंधमदंन  और  बस्तर  में  उपलब्ध  जेसा  कि  हमें  बताया

 गया  है  कि  भारतीय  चिकित्सा  अनुसंधान  परिथद  भी  अनुसंधान  कर  रही  है  परन्तु  मैं  उनके  परिणाम

 नहीं  बता  सकता  ।  यह  दुलंभ  जड़ी  मेरे  बगीधे  में  भी  है  ।

 जंसा  कि  मैंने  कहा  कि  जब  तक  जेब-रक्षायनश्  ओर  जननीय  जीववेशानिक  इस

 अनुसंधान  में  इकट्ठ  नहीं  होंगे  तब  तक  हमें  सफलता  नहीं  मिल  सकती  ।

 एक  जड़ी  की  एक  खुराक  खाने  के  बाद  गर्भाधान  तीन  वर्ष  के  लिए  रुक  जाता  है  ।  यदि

 वश  दम्पति  का  बच्चा  मर  जाता  है  तो  दूसरी  जड़  की  दूसरी  खुशक  देने  से  महिला  गर्भधारण  के  योग्य

 हो  जाती  है  ।  इसलिए  इसको  जांच  की  जानी  हम  भारतीय  चिकित्सा  प्रणाली  को  आधुनिक
 भारतीय  चिकित्सा  प्रणाली  में  बदल  सकते  हमने  एलोप॑थी  प्रणाली  पश्चिमी  देशों  से  उधार  ली

 नेपाल  से  हमने  हो  म्योप॑थी  प्रणाली  ली  आयुर्वेदिक  विकित्सा  प्रणाली  हमारी  भारतीय  चिकित्सा  प्रणाली

 है  ।  इसलिये  हम  इस  पर  विचार  क्यों  न  करें  ?  सबसे  पहले  मैं  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  ये  30  0

 करोड  रुपये  कहाँ  गये  ?  1975-76  में  हमने  80  लाख  दम्पतियों  की  नसबन्दी/नलबन्दी  की  थी  तो

 इस  वर्ष  के  लिए  50  लाख  का  लक्ष्य  क्यों  है  जबकि  हम  3000  करोड़  रुपये  खर्च  कर  रहे  केवल

 3-4  मामलों  को  जो  न्यायालय  में  लागे  उचित  ठहराया  इसलिए  मैं  कहता  हूं  कि  हमें

 स्वास्थ्य  विभाग  को  भूल  जाना  पिछले  दिनों  महोदया  सरोज  खापड़ें  कह  रही  थीं  कि  हैजा
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 प्रभावित  क्षेत्र  में  टीका  की  को  कोई  भूमिका  नहीं  है  ।  मुझे  यह  सुनकर  बड़ा  आश्चयं  जब  ये  टीके
 प्राथमिक  स्वास्थ्य  केन्द्र  में  पहंचते  हैं  तब  तक  उनकी  17  प्रतिशत  क्षमता  रह  जाती  मझे
 कारियों  से  कोई  ईर्ष्या  नहीं  वे  इस  देश  के  पुत्र  हैं  परन्तु  उन्हें  पश्चिमी  तरीके  से  प्रशिक्षण  विया
 गया  है  ।  यदि  भारतीय  चिकित्सा  सेवा  अथवा  भारतीय  इंजीनियरिंग  सेबा  होगी  तो  हमें  अच्छे  परिणाम
 प्राप्त  ठीक  मैं  अधिकारियों  की  भावनाओं  के  बारे  में  संदेह  नहीं  कर  रहा  अधिकारियों  की
 भावनाओं  को  कम  किये  बिना  मेरा  मंत्री  महोदय  से  अनुरोध  है  कि  इन  संस्थाओं  या  चिकित्सा  विभाग
 का  अध्यक्ष  कोई  श्रेष्ठ  और  योग्य  व्यक्ति  होना  चाहिए  तथा  अकेले  योग्यता  पर  विचार  किया  जाना

 एक  बच्चे  का  लक्ष्य  रखने  से  समस्या  का  समाधान  नहीं  हो  सकता  इस  संबंध  में  हम  एक

 कानून  बना  सकते  मलेशिया  में  इसके  लिए  कोई  प्रतिबन्ध  नहीं  महाराष्ट्र  में  इसके  लिए  एक

 कानून  बनाया  गया  था  लेकिन  बाद  में  इसे  वापस  ले  लिया  इस  सम्बन्ध
 मलेशिया  जेसा  एक  जनसंख्या  नियंत्रण  आयोग  बनाया  जाना  इस  आयोग  के  अध्यक्ष  प्रधान

 मंत्री  यदि  मंत्री  महोदय  चाहेंगे  तो  मैं  बादविवाद  से  उद्धुत  कर  सकता  हूं  पर  मैं  सभा  का  अधिक

 समय  नहीं  लेना  प्रधान  मंत्री  इसके  अध्यक्ष  नियक्त  किये  जाने  मन्त्री  महोदय  को

 संयोजक  और  एक  प्रतिष्ठित  पत्रकार  या  प्रतिष्ठित  उद्योगपति  जैसे  श्री  जे०आर०डी०  जिन्हें  इस

 विषय  की  जानकारी  को  भी  इस  आयोग  में  सम्मिलित  किया  जाना  यदि  संसार  में  इसकी
 सफलता  की  दर  80  प्रतिशत  है  तो  हमारे  देश  में  भी  इसके  अपनाने  से  सफलता  की  दर  80  प्रतिशत

 हो  सकती  है  ।  श्री  नायक  ने  अभी-अभी  इसके  प्रचार  के  बारे  में  बतलाया  अपको  डाक्टरों  को  यहां
 आने  या  इसके  प्रशिक्षण  के  लिए  एक  केन्द्र  खोलने  के  लिए  कहना  नहीं  होगा  |  दूरदर्शन  के  माध्यम  से

 आप  प्रशिक्षण  दे  सकते  हम  उन  दंपतियों  जिन्हें  एक  बच्चा  प्रोत्साहन  दे  रहे  मैंने

 लाओं  की  शिक्षा  पर  बल  विया  है  विशेषकर  उन्हें  जो  गरीबी  रेखा  के  नीचे  रह  रहे  उस  प्रश्न  का

 उत्तर  नहीं  दिया  गया  ।  गरीबी  रेश्वा  के  नीचे  रहने  वाले  लोग  स्कूल  नहीं  विशेषकर  लड़कियां  घर

 पर  कुछ  काम  कर  घन  अज॑न  करती  इसलिए  यदि  वे  अपनी  लड़कियों  को  स्कूल  भेजते  हैं  तो  उन्हें

 प्रोत्साहन  स्वरूप  50  रुपये  दिये  जाने  इन  बच्चों  को  कक्षा  तक  मुफ्त  शिक्षा  और  मुफ्त
 किताबें  उपलब्ध  कराई  जानी  चाहिए  ।  चाहे  व्यक्ति  धनी  या  हो  उसे  यह  सुविधा  दी  जानी

 मेरे  विचार  से  इंजीनियरिंग  मेडिकल  कॉलेज  और  अन्य  जगहों  में  सभी  वगे  की  महिलाओं  के

 लिये  50  प्रतिशत  स्थान  सुरक्षित  रखे  जाने  चाहिए  जेसाकि  श्री  राजीव  जी  ने  पंचायत

 जिला-पर्षिद  और  नगर  पालिकाओं  के  लिये  किया  शिक्षा  के बिना  महिलाओं  का  स्तर  नहीं  उठाया

 जा  सकता  ।  यह  संविधान  के  अनुच्छेद  ।4  और  15  में  इसका  उल्लेख  किया  गया  क्योंकि  भारत

 यदि  आप  किसी  अनुच्छेद  को  रद्द  केरते  हैं  आप  विशेषाधिकार  का  हनन  नही  करते  ।  इसके  लिए

 संसद  का  कानन  है  नियम  यदि  कोई  व्यक्ति  इसका  निररून  अथवा  उल्लंघन  करता  है  तो  वह

 विशेषाधिकार का  हनन  होगा  और  उसे  दंड  दिया  जा  सकता

 श्री  शांताराम  नायक  ने  स्पष्ट  रूप  से  कहा  है  कि  इसका  उल्लेख  निदेशक  सिद्धांतों  के  अन्तगंत

 गया  कोई  व्यक्ति  इसे  रोक  नहीं  लंदन  में  जहां  तक  महिलाओं  का  सम्बन्ध  है  तो

 उनके  साथ  नियक्ति  के  समय  और  अवकाश  प्राप्त  करने  के  समय  भेदभाव  किया  जाता  बहुत  सी

 अन्य  बातें  भी  मैं  एक  संसद  सदस्य  हूं  और  डाक्टरी  ध्यवसाय  से  आया  हूं  ।  यदि  मेरी  पत्नी  मेट्रिक

 पास  है  तो  वह  मेरे  ऊपर  दबाव  नहीं  डाल
 सकती

 तीन-चार  बच्चे  के  बाद  वह  मुझ  से  कह  सकती  है  ।

 आप  कया  कर  सकते  हैं  ?  यदि  एक  महिला  समान  रूप
 से  शिक्षित  तो  वह  अपने

 कब
 ति  अपने

 माता-पिता  अपने  देवर  से  कह  सकती  है  ।
 भर्षात्

 सभी  से
 कह  सकती  है  कि  ऐस  गलती

 न

 एक  कानून  के  अनुसार  हमने  लड़कियों  18  साल  से  पहले  विवाह  करने  पर  पाबन्दी  लगाई



 जनसंख्या  वृद्धि  पर  नियंत्रण  किए  ऊने  के  उपायों  के  बारे  में  संकल्प  28  1989
 आअययपरधिनतिपनिनाि  7

 लेकिन  अभी  भी  उस  उम्र  में  48  प्रतिशत  लड़कियों  की  शादी  हो  रही  जब  तक  भारतीय  लोगों
 के  ऊपर  कुछ  दवाव  नहीं  डाला  जाता  तब  तक  वे  अनुसरण  नहीं  मात्र  भाषण  देने  से
 थियेटर  में  फिल्म  दिव्वाने  स ेऔर  इसी  तरह  कुछ  अन्य  कार्यों  स ेकोई  लाभ  नहीं  मिल  जब  तके
 की  महिलाओं  की  दशा  में  सुधार  नहीं  होता  मैं  इसे  और  भी  ज्यादा  विस्तारपूर्वक  कह  सकता

 परन्तु  मंत्री  महोदय  मेरी  भावनाओं  से  अवगत  हैं  --  तब  तक  कुछ  नहीं  किया  जा  इसके  लिए
 समान  सिविल  संहिता  होनी  मुझे  श्री  भंडारे  द्वारा  प्रस्तुत  एक  संकल्प  के  उत्तर  में  नू रजहां
 द्वारा  राज्य  मभा  में  13  अगरत  198  '  को  दिया  गया  एक  भाषण  याद  है  जिसमें  उन्होंने  कहा  था  कि

 मुस्लिम  व्यक्तिगत  कानून  किसी  भी  मुसलमान  को  अपनी  इच्छानुसार  पत्नियां  रखने  की  आज्ञा  देता
 जब  किसी  मुसलमान  को  दूसरी  पत्नी  लाने  की  आज्ञा  दी  जाती  है  तो  इस  सम्बन्ध  में  कानून  स्पष्ट

 रूप  से  यह  कहता  है  कि  उसे  दूसरी  पत्नी  के  लिए  पहली  पत्नी  की  स्वीकृति  लेनी  जरूरी  है  और  साथ  ही
 उसके  पास  दोनों  पत्नियों  के  निर्वाह  के  लिए  आर्थिक  स्थिति  अच्छी  हो  |  श्री  शांताराम  डॉ०

 मनोज  पांडे  और  अन्य  लोग  जिन्होंने  मुझमे  पहले  यहां  बोलते  हुए  अनेर्क  मुस्लिम  देशों  के

 कानून  का  जिक्र  किया  मिश्र  में  क्या  हो  रहा  है  ?  बंगलादेश  में  क्या  हो  रहा  बंगला

 देश  में  तो  बहु-विवाह  प्रथा  पर  भी  रोक  लभा  दी  गयी  पाकिस्तान  में  इसके  लिए  अनुभत्तिं
 लेनी  पडती  हम  उनके  मूल  व्यक्तिगत  कानून  पर  चर्चा  नहीं  करना  मैं  3-4  इमामों  के

 उद्धरण  प्रस्तुत  कर  रहा  हूं  जो  संसार  की  कुल  मुस्लिम  जनसंझया  के  27  प्रतिशत  भाग  का  प्रतिनिधित्व

 करते  विष्व  में  मुसलमानों  की  जनसंख्या  कुल  जनसंख्या  का  27  प्रतिशत  मैंने  जो  उदाहरण
 प्रस्तुत  किया  है  उन  पर  उनका  क्या  विचार  यह  नूरजहां  ने  कहा  उस  समय  श्री  हिंदायतुहूंलाजी

 सभापति  वह  एक  बहुत  अच्छे  मनुष्य  उन्होंने  कहा  था  कि  एक  समिति  गठित  करें  औंर

 भारत  में  विद्यमान  मुस्लिम  पसंतल  लॉ  मुस्लिम  स्वीय  को  बदलें  |ਂ  अनेक  महान  व्यक्तियों  ने

 ऐसा  कहा  मेरे  विचार  से  इस  आयोग  में  शंकराचायं  ओर  सिखों---सभी  वर्गों

 के  प्रतिनिधियों  को  सम्मिलित  किया  जाना  चाहिए  ।

 मैं  एक  छोटा  आदमी  मैंने  कोई  व्यापक  मुद्दे  नहीं  लेकिन  मेरे  पास  हस  संबंध  में

 पर्याप्त  जानकारी  उपलब्ध  लेकिन  उन्हें  मेरे  विचारों  पर  सोचने  दें  और  इस  सम्बन्ध  में  एक  नीति
 निर्धारित  करने  दें  कि  क्या  एक  कानून  बनाये  जाने  की  आवश्यकता  है  या  नहीं  या  समान  सिविल

 संहिता  बनाये  जाने  की  आवश्यकता  है  या  नहीं  या  एक  परिवा  र--एक  बच्चे  का  सिद्धांत  निश्चित  करने

 की  आवश्यकता  है  या  नहीं  ।

 मैं  अनुरोध  करता  हूं  कि  मुझे  जेव-चिकित्सा  अनुसंधान  केन्द्र  के  स्थापना  को  स्वीकृति  दी

 मझे  शत  प्रतिशत  विश्वास  है  कि  इन  अहानिका  रक  जड़ी-बूटियों  में  से  दो  श्रेणी  की  जड़ी-बूटी  अत्याधिक

 प्रभावशाली  जेसा  कि  रलफिया  सरपेनटिना  की  जड़  से  हमें  सरपैट्रिल  प्राप्त  होता  इसके  पत्ते

 और  छाल  से  हमें  17  प्रकार  के  ऐल्केलाइड  और  इसके  फल  से  हमें  ओरटिजोन  प्राप्त  होता  हमें  एक
 प्रक्रिया  अपनाकर  यह  देखना  हीगा  कि  इसमें  क्या-क्या  अवयव  तभी  हम  यह  जान  पाएंगे  कि  किस
 वक्त  डिंब  से  गर्भधा  रण  नहीं  हो  पाता  है  और  किस  समय  तक  हम  इसकी  गर्भधारण  क्षमता  को

 पुन:सक्रिय  बना  सकते  हैं  ।

 3,000  करोड़  का  प्रावधान  कम  नहीं  प्रारम्भ  में  धन  का  आयंटन  बहुत  ही  कम

 लेकिन  वर्तमान  राशि  काफी  परन्तु  हम  उन  चीजों  का  आयात  क्यों  करते  हैं  जो  यहां
 लब्ध  है  ?



 6  1911  जनसंख्या  वृद्धि  पर  नियंत्रश  किए  जाने  के  उपायों  के  बारे  में  संकल्प

 है  ।  मैं  उन  पर  कीचड़  उछालना  नहीं  चाहता  ।  किन्तु  अधिकारियों  का  तही  दृष्टिकोण  होना

 हिन्दी  भाधो  क्षेत्रों  में  सबसे  महत्वपूर्ण  काम  हमें  एजेंटों  की  नियुण्ति  का  करना  प्रत्येक  2,000  योग्य
 दम्पतियों  के  लिए  चार  एजेन्ट  होने  इन  एजेन्टों  की  न्यूनतम  योग्यता  मंट्रिक  होनी
 ये  लोग  सम्बन्धित  गांवों  से  ही  नियुक्त  किये  जाने  जिससे  कि  महिलाएं  सामाजिक  प्रतिबंधों  को
 जान  सकें  ओर  यह  पता  लगा  सके  कि  वास्तविक  समस्या  क्या  यदि  तीन  सालों  के  दो  रान  वह  अपनी
 योग्यता  दिखलाती  है  तो  उसे  तुरन्त  परिवार  नियोजन  विभाग  में  भर्ती  कर  लिया  जाना

 जनसंख्या  नियंत्रण  समवर्ती  सूची  के  अनुच्छेद  246  की  सातवीं  अनुसूची  के  क्रमांक  20  पर
 अंकित  वित्त  मन्त्री  इतना  ज्यादा  घन  विभिन्न  राज्यों  को  दे  रहे  हैं  लेकिन  वे  घन  को  अपने
 सार  खर्च  कर  रहे  हैं  ओर  अपने  इच्छानुसार  प्रोत्साहन  दे  रहे  यह  सभी  चीज  रिकाडं  में  मेरे
 विचार  से  आप  इसे  संघ-सूची  के  अन्तर्गत  ला  सकते  हैं  ।  मैं  उत्तर  भारत  के  राज्यों  पर  बल  अर्थात

 हिन्दी  भाषी  क्षेत्रों  में  जहां  महिलाओं  के  लिये  14  से  25  साल  की  उम्र  गरंधारण  के  लिए  बहुत  ही
 ज्यादा  संवेदनशील  होती  इस  अवधि  के  पिता  के  नाम  के  सम्बन्ध  में  पूछे  बिना  ही
 चिकित्सीय  गर्भ  समापन  तत्काल  कर  दिया  जाना  चाहिए  )

 मैं  अपनी  बात  बहुत  ही  संक्षेप  में  कह  रहा  यदि  आप  मुझे  समय  प्रदान  करें  तो
 मैं  इस  विषय  पर  10  घंटे  तक  बोल  सकता  हूं  ।

 सोनोनी  लिलीਂ  परीक्षण  करने  के  लिए  गर्भ  का  चिकित्सीय  समापन

 नियम  )  अधिनियम  में  संशोधन  किया  जाना  मादा  प्रूण  को  नष्ट  करने  के  उद्देश्य
 से  किये  जाने  वाले  इस  परीक्षण  पर  प्रतिबन्ध  लगाया  जाना  इसकी  स्व्रीकृति  तभी  दी  जानी

 चाहिए  जब  बच्चा  गर्भ  में  विकृृत  स्थिति  में  हो  जंसे  हाइड्रोसिलास  या  विक्ृत

 जुड़वां  बच्चे  होने  की  स्थिति  में  ।

 दूसरा  मुद्दा  अनोप  चारिक  शिक्षा  के  संबंध  में  है जिसे  महिला  कमंचारी  मौखिक  रूप  से  बतला  सकती

 एम०टी०पी०  अधिनियम  को  भर
 अक

 उदार
 बनाया

 जाना  चाहिए  ताकि  तत्काल  गर्मंपात

 की  सविधा  उपलब्ध  हो  सके  जेसा  कि  जापान  में  बच्चों
 को

 जीवित  रखने  के  संबंध  में  भी  सुधार
 किया  जाना  चाहिए  जिससे  बच्चों  की  मृत्यु-दर  को  भी  कम  किया  जा  इसके  लिए  बच्चों  को  जीवन

 रक्षक  माता  का  दूध  स्वास्थ्य  शिक्षा  और
 पोषक  पदार्थ  दिया  जाना  मैं  माननीय  मंत्री

 महोदय  को  इसके  लिये  ठोस  सुझाव  दे
 रहा  रोगाणु  दिल

 गामा  रेਂ  की  सुविधाएं  तथा

 बंगलोर  में  हैं  ।  तथा  दिल्ली  के  श्री  राम
 इंस्टीट्यूट

 में  भी  यह  सुविधा
 उपलब्ध  की  जाने  वाली  भारत

 में  160  मिलियन  योग्य  दम्पति  आस्ट्रेलिया  में  प्रत्येक  गर्भवती  महिला  को  यह  रोगाणु  रहित

 गाम  रे  किटਂ  मुफ्त  में  दिया  जाता  है  जिससे  बच्चा  होने  के
 समय  इस  किट  का  उपयोग  किया  जा

 इस  किट  का  प्रभाव  एक  साल  तक  बना  रहता  है  चाहे  जो
 भी  तापमान

 में  आप  इसे  इस

 किठ  का  उपयोग  बच्चा  होने  के
 समय

 में  किया  जा  सकता  है  क्योंकि  मेलमकोइल  संक्रमण
 के  लिये  ज्यादा

 संवेदनशील  होता  इससे  बच्चों  की  मृत्यु  दर
 को  जो  अभी  प्रति  हजार  95  बच्चों  का  है  यह  घटकर

 प्रति  हजार  30  रह  बशतें  हम  आस्ट्रेलिया  के  सिद्धान्त  का  अनुसरण

 हमारे  प्रधान  मंत्री  जी  कुछ  कदम  ऐसे  उठा  रहे  हैं  जो  कांग्रेसी  लोगों  के
 लिए  उपयुक्त  नहीं

 लेकिन  फिर  भी  वह  हर  व्यक्ति  को  न्याय  दिलाना  चाहते  हैं  ।
 इसी

 कार
 उन्होंने  पंजाब  और  असम

 समझौते  पर  हस्ताक्षर  किया  |  जब
 न

 हम  एक
 थी  है

 एक  बच्चे  का
 सिद्धान्त  नहीं

 अपनाते  जिसके
 से  की  हूं  और  जो  सम्भव  भी  तब  तक  हम  भागे  नहीं  बढ़  मेरे

 लिये  मैं  बहुत  पहले
 से

 कह
 रहा  हू  रह  जढ़  अतः  मेरे



 जनसंख्या  वृद्धि  पर  नियंत्रण  किए  जाने  के  उपायों  के  बारे  में  संकल्प  28  1989

 हये  गये  उपरोक्त  सुझावों  के  आधार  पर  एक  व्यापक  विधान  लाया  जाना  चाहिए  ।  अब  यदि  माननीय
 मंत्री  महोदय  इस  विषय  में  मुझे  कुछ  कहते  हैं  तो  मैं  अपना  विधेयक  वापस  ले  लूंगा  ।

 ]

 पारभ्यते  न  खलु  विध्नभयेन

 पारभ्य  विध्नविहता

 विध्ने  पुनः  पुनरापि

 पारब्ध  मुत्तम  जना  न  परित्यनन्ति  :

 अर्थात  हमारी  पृथ्वी  पर  तीन  प्रकार  के  लोग  रहते  मध्यम  और  उत्तम  ।  जो  आदमी
 किसी  विध्न  के  डर  से  कोई  कार्य  नहीं  करते  हैं  वे अधम  प्रकार  के  होते  मध्यम  कोटि  के  आदमी  वे

 ते  हैं  जो  काम  तो  करते  हैं  लेकिन  कोई  बाधा  पड़  जाने  से  काये  को  बन्द  कर  देते  हैं  उस  भर  उत्तम  कोटि
 के  आदमी  वे  होते  हैं  जो किसी  भी  काम  को  आरम्भ  करते  हैं  तो  उसे  खत्म  करके  ही  छोड़ते  हैं  और

 वही  उनका  विश्राम  होता  है  ।

 उस  टाइम  1977-78  में  फैमिली  प्लानिंग  का  नाम  बदलकर  फैमिली  बैलफेयर  कर  दिया
 तो  श्री  राजीव  गांधी  पंडित  जी  के  ही  ग्रांड्सन  उनको  तो  कोई  हटा  नहीं  सकता  है  अभी

 पुस्पेषु  नगरेषु  दिल्ली  नरेपुरफीके  आलम

 नषवरेक  राजीव  काव्येषु  कवि

 ]

 जिन  डिक्सन  ने  एक  होटल  में  घोषणा  की  थी  कि  कंनेडी  की  हत्या  की  जा  रही  है  ओर  कुछ
 क्षण  बाद  टी०  वी०  और  रेडियो  पर  यह  घोषणा  की  गई  थी  कि  कनेडी  की  हत्या  कर  दो  गई  उन्होंने

 बाल्सਂ  नामक  एक  पुस्तक  लिखी  जिसमें  उन्होंने  भविष्यवाणी  की  थी  कि  श्री  राजीव  गांधी  इंसं

 अंतरिक्ष  यद्ध  को  समाप्त  करेंगे  और  सदी  तक  संयुक्त  राष्ट्र  संघ  भारत  में  स्थानांतरित  किया
 हो  सकता  हम  न  देख  पाएं  लेकिन  हमारे  बच्चे  राहुल  गांधी  को  बल्कि

 प्रियंका  गांधी  को  प्रधानमंत्री  के  रूप

 अब  मंत्री  जी  को  उत्तर  देने  दीजिए  तत्वश्चातू  मैं  अपना  संकल्प  वापिस

 क्री  रफोक  झालम  :  मैं  ढा०  भोई  को  अपने  मूल्यवान  सुझाव  देने  पर  धन्यवाद  देता  हूं
 ओर  मैं  उन्हें  विश्वास  दिलाता  हूं  कि  हमारे  कार्यक्रम  के  कार्यान्वयन  में  उनकी  टिप्पणियां  हमारे  लिए

 बहुत  महत्वपूर्ण  हैं  ।

 डा०  भोई  द्वारा  उठाये  गये  मुद्दों  को  मैं  पहले  ही  अपने  उत्तर  में  शामिल  कर  चुका  हूं  अब  प्
 डा०  भोई  को  अपना  संकल्प  वांपिस  लेने

 का  अनुरोध  करूंग
 प्रति

 हम

 शिक्षा और प्रेरणा के माध्यम से परिवार नियोजन कार्यक्रम ओर इसकी सफलता के प्रति वचनबठ



 6  1911  प्रत्येक  परिवार  के
 बारे  में  संकल्प

 .  समापति  महोदय  :  यहां  पर  दो  संशोधन  हैं  जिन्हें  श्री  शंकरलाल  और  श्री  सईद  शाहबुद्दीन
 द्वारा  प्रस्तुत  किया  गया

 अब  मैं  उश्हें  सभा  के  मतदान  के  लिए

 संशोधन  संख्या  ]  धौर  2  मतदान  के  लिए  रले  गये  तथा  भस्वोक्षत  हुए  ।

 समापति  महोदय  :  हा०  बया  आप  अपना  संकल्प  वापिस  ले  रहे
 डा०  कृपासिधु  मोई  :  बड़े  दु:ख  और  वेदना  से  मैं  अपना  संकल्प  वापिस  लेना  चाहता

 हि
 ससापति  महोदय  :  क्या  डा०  कृपात्तिधु  ने  अपना  संकल्प  वापिस  लेने  के  लिए  सभा  की  अनुमति

 |

 पधनेक  मानतोय  सदस्य  :  जी  हाँ  ।

 संकल्प  सभा  की  झनुमति  से  वापिस  लिया

 4.34  मण्प०

 प्रत्येक  परिवार  के  एक  सदस्य  को  रोजगार  उपलब्ध  कराए
 जाने  के  बारे  में  संकल्प

 डा०  गौरो  शंकर  राजहूंस  )  :  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  कि  :

 सभा  सरकार  से  आग्रह  करती  है  कि  वह  प्रत्येक  परिवार  के  कम  से  कम  एक  सदस्य
 को  उपयुक्त  रोजगार  उपलब्ध  करे  ।”

 -

 ]

 मैडम  चेयर  मैं  बहुत  दुःछ्ली  होकर  यह  रैज्यूलूशन  लाया  पिछले  साढ़े  4  सालों  का

 प्रेरा  अनुभव  रहा  है  कि  इस  देश  में  यदि  कोई  समस्या  सबसे  बड़ी  है  तो  वह  एम्प्लायमैंट  रोजगार

 की  इतिहास  श्री  राजीव  गाधी  को  हमेशा  याद  जिन्होंने  एम्प्लायमैंट  को  सबसे  ज्यादा  महत्व

 दिया  ।

 जवांहर  रोजगार  योजना  जब  उन्होंने  इस  सदन  में  इंट्रोड्यूत  की  थी  और  उस  दिन  जो  भाषण

 किया  उसी  दिंम  उन्होंने  कहा  या  कि  एम्प्लायमैंट  आफ  उससे  बढ़कर  हमारे  सामने

 कोई  दूसरी  समस्या  नहीं  है  ।

 कोई  दूसरी  प्राव्शम  नहीं  जो  लोग
 ग्रासरूट  लेबल  पर  काम

 करते  शहर  जाते  लोगों

 के  बीच  उठते-बंठते  हैं  और  लोगों  की  समस्याओं  से  जूझते  हैं  वही  समझते  हैं  कि
 बेकारी  क्या  है  ?

 जवाहर  रोजगार  योजना  के  द्वारा  गरीबी  रेखा  से  नीचे
 रहने

 वाले  लोगों  के
 परिवार

 गे  में  से  एक

 आदमी  को  रोजगार  देने  की  योजना  बनायो  गई  लेकिन  देश  में  अभी  भी  करोड़ों  ऐसे  परिवार  हैं

 जिनको  कि  रोजगार  नहीं  मिल  पाता  मैंने  अपने  रैजोल्यूशन  में  कहा  है  कि  सूटेबल  इम्प्लायमैंट  नहीं



 प्रत्येक  परिवार  के  एक  सदस्य  को  रोजगार  उपलब्ध  कराये  जाने  के  28  1989
 बारे  म॑  सकलप

 मिनी  अकीक  >--+++-  न  -  जगा  झा  अतीत  ee

 गोरी  शंकर  राजहूंस  ]

 मिल  पाता  मेरे  कहने  का  अथ्थं  है  कि  आप  देहातों  में  चले  जायें  आपको  अकेले  मेरे  निर्वाचन  क्षेत्र  में

 एक  लाख  पढ़े-लिखे  बरोजगार  लोग  मिल  जायेंगे  और  आसपास के  क्षेत्रों  में तो  और  ज्यादा  देखने  को
 मिल  जायेंगे  ।  जब  मैं  अपने  क्षेत्र  में  जाता  हूं  और  इन  वेरोजगार  लोगों  की  फौज  को  देखता  हूं  तो  मैं
 परेशान  हो  जाता  मैं  सोचता  हूं  कि इनका  भविष्य  क्या  होगा  और  ये  आखिर  कहां  जिस

 तरह  पानी  अपना  रास्ता  खोज  लेता  है  उसी  तरह  से  ये  पढ़े-लिखे  बेरोजगार  युवक  गलत  रास्ते  पर  जाकर
 अपना  रास्ता  खोजते  हैं  और  खोज  भी  रहे  हैं  ।  आज  सेंट्रल  बिहार  में  जो  कुछ  हो  रहा  है  या  झारखंड

 मूवमेंट  जो  हो  रहा  है  या  फिर  देश  के  दूसटे  भागों  में  जो  आन्दोलन  हो  रहे  हैं  उसमें  ज्यादातर  ऐसे  युवक
 हैं  जो  पढ़े-लिखे  हैं  ओर  जिनको  जीवन-यापन  का  कोई  साधन  नहीं  मिलता  ।  अपने  देश  की  शिक्षा  प्रणाली
 खास  कर  मैं  अपने  राज्य  बिहार  की  बात  कहूंगा  ।  बड़ी  दुर्भाग्यपूर्ण  बात  है  कि  कोई  पालिटिशन  होता
 है  तो  पहला  काम  करता  है  कि  उसके  नाम  से  2-4  कालेज  बन  जाये  ओर  उसमें  वह  पैसे  लेकर  लेक्चरार

 बहाल  करता  है  ओर  पैसे  लेकर  स्टूडेंट्स  की  एडमिशन  करता  जब  उस  कालेज  से  इंटरमीडिएट  या
 बी०  ए०पास  करके  लड़का  आता  है  तो  फिर  वह  समाज  के  लिए  बोझ  बन  जाता  है  क्योंकि  उसे  कोई
 रोजगार  मिल  नहीं  पाता  इसी  बीच  में  परिवार  के  लोग  उसकी  शादी  करा  देते  फिर  उसका  अपना
 परिवार  उस  पर  ताने  कसता  है  कि  मैंने  तो  जो  जगह  जमीन  थी  उसको  बेच  कर  तुम्हें  पढ़ा-लिखा
 दियः  लेकिन  तुम  ऐसे  अभागे  निकले  कि  तुम्हें  कहीं  नौकरी  ही  नहीं  मिलती  है  ।  उसकी  पत्नी  उस  पर

 ताने  कसती  है  कि  मेरे  मां-बाप  ने  कसाई  के  गले  मुझे  बांध  ऐसे  आदमी  के  गले  बांध  दिया  जिसे  कहीं
 नौकरी  नहीं  |मलती  है  ।  ससुराल  के  लोग  उस  पर  ताने  कसते  हैं  कि  यह  तो  बेकार  आदमी  हमने  तो

 बहुत  सोच  कर  अपनी  लड़की  की  शादी  इसके  साथ  की  कि  वह  दो  पैसे  लेकिन  यह  तो

 बिल्कुल  निकम्मा  निकला  |  समाज  ताने  देता  है  कि  उसकी  तो  पहुंच  पेरवी  थी  ओर  उसको

 नौकरी  मिल  गई  क्या  तुम्हारी  कहीं  कोई  परवी  नहीं  कहीं  पहुंच  नहीं  क्या  तुम्हें  कोई  नौकरी  नहीं
 मिल  सकती  वह  आदमी  भटकता  हुआ  गांव  से  शहर  आता  है  नौकरी  की  तलाश  फिर  शहर  में
 दर-दर  ठोकरें  खाता  उसे  नोकरी  नहीं  मिल  पाती  लौटकर  फिर  गांव  जाता  गांव  में  फिर

 ताने  सुनता  उसके  मन  में  प्रतिक्रिया  होती  वह  उग्रवादियों  क ेसाथ  मिल  जाता  है  और  हथियार
 उठा  लेता  आज  बिहार  के  बहुत  बड़े  भाग  में  यही  हो  रहा  पढ़े  लिखे  जिनको  रोजगार

 नहीं  मिल  पा  रहा  उन्होंने  हूथियार  उठा  लिए  हैं  और  एक  पे्रलल  गवनेमैंट  बिहार  के  कुछ  भागों  में
 कायम  हो  गई  है  ।  डर  इस  बात  का  है  कि  यह  बीमारी  बिहार  के  दूसरे  भागों  में  भी  फैल  जायेगी  या  देश
 के  दूसरे  भागों  में  भी  फेल  सकती  है  इसलिए  यह  बीमारी  बहुत  ज्यादा  भयानक  इतनी  भयानक  है
 जितनी  हम  कल्पना  भी  नहीं  कर  सकते  हैं  क्योंकि  एक  वक्त  ऐसा  आयेगा  जब  पढ़े  लिखों  की  पढ़े
 लिखे  नोजवानों  की  बहुत  बड़ी  कतार  देश  में  कायम  हो  जायेगी  तब  हम  असहाय  महसूस  हम  उन्हें
 कोई  रोजगार  नहीं  ठे  अभी  भी  वक्त  है  कि  हम  इस  समस्या  पर  ग*भी  रता  से  संविधान
 में  डायरेक्टिव  प्रिसीपल्स  आफ  स्टेट  पालिसी  में  आर्टीकल  में  लिखा  गया  है  कि  :-

 |

 राज्य  अपनी  आर्थिक  सामथ्यं  ओर  विकास  की  सीमाओं  के  भीतर  काम  पाने  शिक्षा  पाने  के
 ओर  बीमारी  और  निःशक्तता  तथा  अन्य  अनहँ  अभाव  की  दशाओं  में  लोक  सहायता
 पाने  के  अधिकार  को  प्राप्त  कराने  का  प्रभावी  उपबन्ध
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 है  wef  कर्क  २  ५
 रोजगार 6  ]  9  ]  शक  ॥॥  अत्यक  पा  रवार  क  एक  सदस्य  को  रोज  उपलब्ध  कराए  जाने  के

 बारे  में  संकल्प
 अतकऊक3तलती  तीन

 ]
 थे  हु

 आवश्यकता  इस  बात  की  है  कि  प्रिसीपलह्स  आफ  स्टेट  पालिसी  को  कानून  बनाकर
 राइट  ट्  वर्क  में  हम  परिवर्तित  करें  ।  कम  से  कम  परिवार  का  एक  सदस्य  भी  एम्पलायड  हो  जाय  ।  मैंने
 तो  देखा  जंसा  कि  मैंने  हजारों  पढ़े  लिखे  लोग  बेकार  अनपढ़  की  तो  बात  ही  छोड़

 दीजिए  ।  दिल्ली  जंसे  शहर  आपको  जानकर  आश्चयं  अथंशास्त्र  में  प्रथम  श्रेणी  में  पास  किया

 हुआ  इतिहास  में  प्रथम  श्रेणी  में  पास  किया  एम०  ए०  पास  किया  हुआ  आदमी  होटल  में
 प्लेट  घोता  बरतन  घोता  क्या  यह  हमारी  जिम्मेदारी  नहीं  है  कि उनको  एक  उचित  काम  उनकी

 क्वालिफिकेशन  के  योग्यता  के  अनुसार  एक  उचित  एम्प्लायमैंट  दिलावे  ?  घर  के  लोग  इतने
 गरीब  हैं  कि  दोनों  वक्त  का  खाना  नहीं  मिल  पाता  वह  व्यक्ति  घर  या  गांव  लौटकर  करेगे

 यहां  किसी  को  बताता  नहीं  है  कि उसकी  योग्यता  क्या  है  और  चाहे  मजदूरी  मिल  जाय  या  होटल
 छोटे  से  घटिया  होटल  में  बेरे  का काम  मिल  जीवत-यापन  करने  के  उसे  भी  वह  स्वीकार  कर
 लेता  वह  सोचता  है  कि  यदि  मैं  इतना  पैसा  नहीं  बचा  पाऊंगा  कि  घर  भेज  सक  तो  कम  से  कम  मैं  तो

 घर  वालों  पर  बोझ  नहीं  होऊंगा  और  यदि  महीगे  में  सौ  रुपए  बचाकर  भी  घर  भेज  देता  हूं  तो  शायद

 कुछ  भूख  हमारे  परिवार  के  लोगों  की  मिट  सके  ।  वह  यह  कहता  है  कि  हमारे  गांव  में  कौन  जानता  है
 कि  दिल्ली  ज॑ंस  बड़े  शहर  में  या कलक  ता  जैसे  बड़े  श८र  में  मैं  क्या  कर  रहा  मेरे  कहने  का  भर्थ  यह्

 है  कि  आज  की  युवा  पीढ़ी  में  खास  कर  पढ़  लिखे  युवकों  में  एक  आक्रोश  बहुत  बुरो  तरह  फंल  रहा  है

 और  आवश्यकता  है  उस  आक्रोश  को  समाप्त  करने  की  ।  होता  क्या  मैं  आपको  कि  इस  पूरे

 समाज  में  एक  वेस्टेड  इण्टरैस्ट  है  जिस  घर  का  पांचवां  सदस्य  नौकरी  में  उसी  घर  के  छठ  सदस्य  को

 भी  नौकरी  मिलती  इस  प्रकार  जिस  परिवार  से  किसी  को  नौकरी  नहीं  मिली  है,वह  वेसे  ही  रह  जाता

 उसको  नौकरी  नहीं  मिल  पाती  यदि  मेरे  परिवार  से  चार  आर्दामयों  को  नौकरी  मिली  है  तो

 मैं  कोशिश  करूंगा  कि  पांचवें  सदस्य  को  यदि  नौवरी  के  लिए  जगह  तो  वह  मेरे  परिवार  के  लोगों

 को  ही  यही  एम्प्लायमेंट  एक्सचेंज  का  काम  प्रापर  वेकैसी  डिसप्ले  करना  लोगों  को

 कार्ड  भेजें  जो  उनके  यहां  रजिस्टर  हैं  श्यौर  उनको  नौकरी  दिलायें  ।  लेकिन  यह  एम्प्लायमेंट

 एक्सचेंज  नहीं  करता  है  ।  मैं  बड़ी  जिम्मेदारी  क ेसाथ  कह  सकता  हूं  और  मुझे  इसका  तजुर्बा  है  कि  इस

 देश  में  एम्प्लायमेंट  एक्सचेंज  और  खास  कर  दिल्ली  के  एम्प्लायमेंट  एक्सचेंज  में  स्कंडल  पहले  तो

 नाम  दर्ज  नहीं  करेंगे  । मान  लीजिए  कोई  बिहार  से  या  उतर  प्रदेश  से  कोई  आता  तो  कहते  हैं  कि

 आपका  सर्टिफिकेट  हिन्दी  में  इससे  ऐसा  लगता  है  कि  वे  हिन्दी  पढ़ना  नहीं  जानते  जंसे  कि  वे

 इंग्लैंड  से  आए  हों  ।  फिर  वे  अपने  जनप्रतिनिधि  के  पास  जाते  हैं  और  हमारे  जेसा  आदमी
 जब  टेलीफोन

 करता  है  कि  आप  हिन्दी  क्यों  नहीं  पढ़  सकते  हैं  ?  तो  वे  कहते  हैं  कि साहब  उनको  वह

 फिर  दोबारा  एम्प्लायमेंट  एक्सचेंज  में  जाता  तो  वे  कहते  हैं  कि  इसका  कया  सबूत  है  कि  यह

 सर्टिफिकेट  जाली  नहीं  है  ।  वह  फिर  कहता  है  कि  अभी  तो  आपको  एम०  पी०  साहब  ने
 टेलीफोन  किया

 आपको  कैसे  भरोसा  दिलायें  कि  यह  सर्टिफिकेट  जाली  नहीं  यदि
 जाली  है

 गे
 आप  जेल

 सर्टिफिकेट  सही  वह  व्यक्ति  कहता  है--आप  ऐसा
 कि

 आप
 वापिस  बिहार  जाइए

 और  वहां  के  एम्प्लायमेंट  एक्सचेंज  से  लिखवा  कर  लाइए  कि  यह  सटिफिकेट  सही  है  ।  एम्प्लायमेंट
 एक्सचेंज  तो  परे  देश  में  एक  ही  तरह  का  जब  वह  वहां  जाता  तो  वहां  के

 एम्प्लायमंट
 एक्सचंज

 वाले  कहते  हैं  कि  सो  रुपए  तब  लिखेंगे  कि  यह  सटिफिकेट  सह्ठी  इस  काम
 को

 कराकर  वह
 फिर

 यहां  आता  तो  दिल्ली  वाले  कहते  हैं  कि  यह  तुमने  क्या  तुम्हारा  नाम  तो  वहाँ  एम्प्लायमेंट
 कि  आलरैडी  रजिस्टर्ट  तो  तुम्हें  दिल्ली  में  कसे  नौकरी  मिल  सकती  आप  फिर  वापिस

 एक्सचेंज  में  आल
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 प्रत्येक  परिवार  के  एक  सदस्य  को  रोजगार  उपलब्ध  कराए  जाने  के  28  1989

 बारे  में  संकल्प

 [  गौरो  शंकर  राजहुंस  ]

 बिहार  जाइए  ओर  वहां  एम्प्लायमेंट  एक्सचेंज  से  इस  सटिफिकेट  के  पीछे  लिखवा  कर  लाइए कि  यहां

 पर  रजिस्टडं  नहीं  है और  फिर  दिल्ली  आइए  तब  हम  आपका  नाम  रजिस्टर्ड  वह  देखी  बंचारा
 फिर  बिहार  के  एम्प्लायमेंट  एक्सचेंज  के  लोगों  के  हाथ-पैर  जोड़ता  है  कि  भाई  मेरा  नाम  यहां  से  काट

 क्योंकि  दिल्ली  के  एम्प्लायमेंट  एक्सबेंज  ने  कहा  है  कि  जब  तुम  मेरा  नाम  यहां  के  एम्प्लायमेंट
 एक्सचेंज  से  नहीं  दिल्ली  के  ए  म्प्लायमेंट  एक्सचेंज  में  मेरा  नाम  नहीं  लिखा  जाएगा  और  मक्षे
 नौकरी  नहीं  मिलेगी  ।  वहां  के  एक्सचेंज  वाले  इस  पर  कहते  हैं  कि  तुम  पांच  सो  रुपया  तब  तुम्हारा
 नाम  और  नहीं  दोगे  तो  नहीं  जरूरत  का  मारा  बेचारा  इस  उम्मीद  में  कि  दिल्ली  में
 नौकरी  मिल  दो  सो  रुपए  देकर  और  अपने  घर  का  अनाज  बेचक  उससे  पीछा  छुड़ाता  है  और
 अपना  नाम  वहां  के  एम्प्लायमेंट  एक्सचेंज  से  कटवाता  है  ओर  दिल्ली  आता  है  ।  जब  वह  यहां  आकर
 एम्प्लायमेंट  एक्सचेंज  में  जाता  तो  कहते  हैं  कि  दूसरे  दिन  हम  तुम्हारा  नाम  रजिस्टर  करेंगे  ।
 दो-चार  चक्कर  काटने  के  बाद  वह  फिर  कहता  है  कि  तुम्हारे  पास  तो  यहां  का  राशन  कःडं  ही  नहीं
 हम  तुम्हारा  नाम  यहां  कैसे  रजिस्टर  कर  सकते  इस  स्थिति  में  वह  फिर  भाग  कर  मेरे  पास  आता
 है  ।  मैं  उसे  टेलीफोन  करता  कहता  हूं  कि  आपके  कहने  पर  बिहार  जाकर  वह  एम्प्लायमेंट  एक्सचेंज
 से  नाम  कटवाकर  आया  इसका  मैं  सटिफिकेट  देता  हूं  कि  यह  दिल्ली  में  रहता  इसके  पास  राशन
 कार्ड  नहीं  फिर  भी  आप  कह  रहे  हैं  कि  आपके  कहने  से  क्या  होगा  जब  तक  राशन  कार्ड

 नहीं  तब  तक  इनका  काम  नहीं  होगा  ।  अब  बताइये  यह  अंधेरगर्दी  नहीं  है  तो  क्या  अपने  लोगों
 के  लिए  वहां  कोई  कायदा  कानून  नहीं  वे  र|जस्टर  कर  लिये  जाते  हैं  और  उनके  नौकरी  के  कार्ड  बन
 जाते  हैं  । आप  कहते  हैं  कि  वे  बहुत  अच्छा  कर  रहे  हैं  लेकिन  मैं  कहता  हूं  कि  वे  सोसायटी  की  जड़े  काट
 रहे  हैं  और  इसका  प्रतिरोध  हम  सब  को  भुगतना  अगर  लोगों  में  भाक्रोश  फ़ेंलता  है  तो  उसका  फल
 क्या  निकलेगा  ।  एक  आदमी  बीस  बार  एम्प्लायमेंट  एक्सचेंज  के  चक्कर  लगाता  है  ओर  उसका  नाम
 नहीं  लिखा  जाता  है  तो  क्या  वह  हमें  माफ  कर  देगा  ?  वह  हताश  होकर  नक्सलाइटिस  में  भर्ती  हो
 जाएगा  और  वह  हमारे  जैसे  आदमी  को  तबाह  कर  देगा  ।  आप  इस  समस्या  का  समाधान  करने  की  बात

 तरीका  तो  यह  है  कि  जितनी  भो  प्राइवेट  कम्पनियां  हैं  उनके  यहां  की  नौकरियां  भी

 एमेट  एक्सचेंजिज  में  नोटिफाई  की  जानी  उनमें  भी  लोग  एम्पलाएमेंट  एक्सचेंजिज  से  रखे

 जाएं  ।  मैं  दावे  के साथ  कह  सकता  हूं  कि  पांच  परसेंट  ऐसी  कम्पनियां  नहीं  हैं  जिनमें  एम्पलाएमेंट
 चेंजिज  से  लोग  रखे  जाते  हों  |  मैं  दिल्ली  और  फरीदाबाद  की  हजारों  कम्पनियों  को  जानता  हूं  ।  वे  लोग

 कह  देते  हैं  कि  हमने  डाक  से  चिट्ठी  भेजीं  आपको  नहीं  मिली  ऐसी  खानापूरति  कर  लेते  हैँ
 और  कह  देते  हैं  कि  हम  क्या  अब  हमने  आदमी  को  रख  लिया  है  ।  इससे  क्या  लोगों  चाहे  वह
 पंजाब  का  हरियाणा  का  बिहार  का  रोष  होगा  वह  यह  सोचेंगे  कि  जो  नोकरी  उन्हें  मिलनी

 चाहिए  थी  उनसे  कभ  योग्य  आदमी  को  मिल  गई  है  और  यह  बेईमानी  है  ।

 इन  तरह  से  उनके  मन  में  जो  रोष  और  गुस्सा  होगा  वहू  क्या  रूप  लेगा  यह  कहना  कठिन  दसरे
 देशों  में  ऐसे  उदाहरण  हैं  अन्याथ  के  प्रति  विद्रोह  हुआ  है  ।  इसलिए  मैं  बहुत  करबद्ध  प्रार्थना  करता

 हूं  कि  इस  तरह  के  अन्याय  को  बन्द  होता  क्षया  है  कि  प्राइवेट  कम्पनियां  लोगों  को  केजुभनल  या
 डेलीवेजिज  के  रूप  में  रख  लेती  फ्रिर.बाद  में  कह  दिया  जाता  है  कि  हमारे  यहां  जगह  नहीं  फिर
 बाद  में  नीचे  स ेऊपर  नोट  चला  जाता  है  कि  यह  केजुअल  बक  र  के  रूप  में  दो  साल  से  काम  कर  रहा

 96



 6  191)  प्रत्येक  परिवार  के  एक  सदस्य  को  रोजगार  उपलब्ध  कराए  जाने  के
 बारे  में  संकल्प

 इसलिए  इसे  परमानेंट  कर  दिया

 ट्रेड  यूनियन  के  मेरे  दोस्त  मुझे  माफ  क्या  होता  है  कि  ट्रेड  यूनियन  वाले  मेनेजमेंट  पर
 प्रेशर  डालते  हैं  कि  हमारे  आदमी  को  कोई  कम्पीटीशन  नहीं  होने  नतीजा  यह  होता  है  कि

 ट्रेड  युनियन  के  जो  पदाधिकारी  होते  हैं  उनके  रिश्तेदार  बहाल  कर  लिये  जाते  जो  आदमी
 पंजाब  या  हरियाणा  से  नौकरी  की  खोज  में  आया  था  वह  वहीं  का  वहीं  रह  जाता  चाहे  वह

 मेरिट  में  नौकरी  पर  लगे  आदमी  से  लाखों  गुना  योग्य  हो  ।  यहू  एक  रेकिट  है  । अगर  हम  इस  रेकिट  को

 खत्म  नहीं  करेंगे  तो  सचमुच  में  हम  बहुत  बुरे  दिन  की  तरफ

 मेरे  पास  कहने  के  लिए  बहुत  सारी  बातें  हैं  लेकिन  मेरा  मन  भरा  हुआ  आप  यहां  पर

 बार  कहते  हैं  कि  सब  को  नौकरी  थोड़े  ही  मिल  सेल्फ  एम्पलाएमेंट  कराइये  ।  बेकों  से  फाइनेंस

 कराइये  ।  पहले  मैंने  अपने  भाषण  में  भी  कहा  आज  मैंने  फैलीरों  जी  से  भी  कहा  कि  आप  एक  बेंक

 बता  दीजि०  जहां  से  ऐसे  किसी  आदमी  को  पेसा  मिलता  हो  ।  सेल्फ  एम्पलाएमेंट  के  लिए  वह  कहां  से  पंसा

 लाएगा  ?  किसी  के  पास  बिल  वह  आई०  टी०  आई०  से  मिकेनिक  इलेक्ट्रिशियन  की  ट्रेनिंग  ले

 ब,र  के  अपना  काम  करना  चाहता  उसे  थोड़ा  सा  पैसा  बैंक  से  नहीं  मिलता  जिससे  कि  वह  रोजगार

 कर  बैंक  एक  हजार  चक्कर  लगाने  पर  भी  उसको  पैसा  नहीं  देता  ।  मेरे  जैसे  आदमी  मिनिस्टर  को

 चिटठी  लिखते  हैं  तो  उसका  एक  श्सि--पिटा  जवाब  आ  जाता  है--'आई  एम  लुकिंग  इनटू  द

 द  मेटर  इज  बींग  लुक्ड  मैं  कहता  हूं  कि आप  इस  देश  के  सरकार  की  स्टेशनरी  क्यों  बरबाद  करते

 आप  पी०  ए०  से  टेलीफोन  करा  दीजिए  मेटर  हज  बींग  लुक्ड  इनट्ਂ  या  एक  पोस्ट  कार्ड  छपा

 लीजिए  ।  अगर  सो  बार  लैटर  आए  तो  सौ  बार  लि७  मिनिस्टर  यह  भूल  जाते  हैं  कि  मिनिस्ट्री

 से  हटने  के  बाद  हमारे  जैसे  एम०  पी०  भी  उनसे  बात  नहीं  करते  हैं  ।  लोगों  की  समस्याओं  के  लिए  दर्द

 फितने  आदमियों  को  है  कोई  आदमी  ड्राइवरी  जानता  है  तो  उसको  स्कूटर  कंसे  मेरे  साथ  चलिए

 और  दिलवा  भाषण  देना  तो  बहुत  आसान  लेकिन  लोगों  की  समस्याओं  के  साथ  मिलता

 बहत  कठिन  है  ।  जब  तक  आप  लोगों  की  समस्याओं  के  साथ  एक  नहीं  होंगे  तब  तक  इस  देश  में  आप

 सही  अर्थ  में  सोशल  जस्टिस  नहीं  ला  एम्पलायमेंट  का  केक  बहुत  छोटा  हम  लाख  भाषण

 करें  कि  इस  देश  में  सभी  लोगों  को  नौकरी  दी  जायेगी  |  केक  छोटा  है  और  उस  केक  में  लोगों  का  शेयर

 रबबीटेवल  आफ  जस्ट  वह  अन्याय  नहीं  देश  के  किसी  भाग  में  कोई  नौकरी  खाली  हो  तो  यह
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 गडरेशन  नहीं  रहना  चाहिए  कि  यह  मा  लक  का  आदमी  ट्रेड  यूनियन  के  लीडर  का  आदमी  है

 शयन  का  भतीजा  है  या  ब्यूरोक्रेंट  का  भाई  यह  होना  चाहिए  कि  ओपन  और  रिटन

 कम्पीटीशन  हो  और  उसके  बाद  इंटरव्यू  हो  तब  उसकी  बहाली  हो  ।  उसके  बाद  देखिए  कि

 शिए्सी  आती  है  या  नहीं  ।  कहीं  भी  प्राईवेट  कंपनी
 में  हो  या  देश  के

 किसी
 कोने  में

 उसके  लिए  किसी
 यमेंट  एक्सचेंज  से  नाम  भेजने  की  जरूरत  नहीं  होनी  चाहिए  ।

 श

 फिर  देखिए  कि  लोगों  में  रोष

 कम  होता  है  या  लोग  समझ  जायेंगे  कि  उतनी  योग्यता  नहीं  थी  इसलिए  कम्पीट  नहीं  कर

 सब्  है  ग्रह  नहीं  सोचेंगे  पच्चीस  हजार  रुपया  नहीं  था  जिसकी  वजह  से  नौकरी  नहीं  मिली  ।  वे सर
 हि  कि  योग्यता  बढ़ाने  से  ही  नौकरी  जो  लोग  अनप्रोडक्टीव  काम  में  लगे  वे

 प्रोडविटव  का  प्में  लगेंगे  क्योंकि  उनके  मन  मे  विश्वास  होगा  कि  हमें  इस  तरह
 की  नौकरी  मिल  सकती

 ३  छाड़-सात  लाख  लोग  फरीदाबाद  और  बललभगढ़  आदि  क्षेत्रों  में

 है  मेरे  क्षेत्र
 के

 छह
 से  कम  तीन-चार  सौ  आदमी  रोज  भिलते  मैं  रोज  उन्हें  इन्डोविजुअल

 काम  करते  कम
 पत्र  लिखने  पर  एक  आदमी  मेहरबानी  करके  रख  लेता  लोगों  के  मन  में

 गई  है  कि  अगर  ए्नोष  नही  है  तो  हमें  नोकरों  नहीं  लोगों  के  मन  में  यह

 कसोीड
 या  पॉलि  र्टि

 एम्पला

 लैटर  दे  देता  हूं  ।
 हजार

 यह  भावना  ह्दो
 ————— आन

 कक
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 बारे  में  संकल्प

 गोरी  शंकर  राजहंस  ]

 भावना  होनी  चाहिए  कि  योग्यता  के  मुताविक  नोकरी  मिलेगी  और  मेरे  साथ  न्याय  होगा
 इसके  लिए  सरकार  को  संविधान  में  परिवर्तन  करना  पड़े  तो  वह  भी  कड़वे  धूंट  पीने  पड़े  तो

 वह  भी  पिएं  और  यह  देखे  कि  सभी  के  साथ  न्याय  होता  नौकरी  में  प्राथमिकता  उनलोगों  को  देनी

 चाहिए  जिनके  परिवार  के  लोग  इनकम  टेक्स  पेयर  नहीं  जिन  परिवारों  की  एग्रीकल्चर  इनकम  है

 और  इनकम  टैक्स  देते  हैं  और  चार-पांच  आदमी  नौकरी  कर  रहे  हैं  तो  वे  थोड़ा  इंतजार  कर  सकते

 हैं  ।

 5.00  भ०प०

 जिनकी  पहली  जेनरेशन  पढ़ी-लिखी  ह ैऔर  नोकरी  खोज  रही  है  तो  पहले  उसे  प्रेफरेंस
 प्राथमिकता  नहीं  दे सकते  तो  अवसर  ही  दें  कि  वह  ओरों  के  साथ  कम्पीट  कर  सके  ।  ट्रेड  और  बिजनेस
 में  आप  उसे  प्राथमिकता  दें  जिसकी  पहली  जेनरेशन  पढ़ी-लिखी  है  और  जो  एक  भावना  लेकर  ऊपर
 आने  की  कोशिश  कर  रहा  है  जो  यह  सोचे  कि  हमारे  साथ  न्याय  बिहार  के  किसी  भाग  में  आप
 चले  आप  देखेंगे  कि  बसों  की  छतों  पर  लोग  ऐसे  लदे  हुए  हैं  जिसकी  तरह  से  मधुमक्खी  के  छत्ते  में

 मधुमक्खियां  होती  हैं  ।  क्यों  ? सरकार  नई  ढस  चलाने  के  लिए  परमिट  नहीं  देती  क्या  घोर  अन्याय
 जो  बेरोजगार  लोग  हैं  उनको  बेंक  से  फाइनेंस  दिलवा  कर  लोन  बेरोजगारों  की  सोसाइटी

 बनाई  जाये  और  उन्हें  परमिट  दिलाएं  इससे  यात्रियों  को  भी  सुविधा  आवश्यकता  है  कि  लोगों
 के  साथ  आप  जुड़िए  ।  आप  लिब्रेलाइज  कर  दीजिए  कि  कोई  रिस्ट्रकशन  नहीं  है  जितने  आदमी  चाहें  बस
 चलायें  और  बैंक  उन्हें  फाइनेंस  आथिक  गतिविधि  भी  बढ़ेगी  और  लोगों  को  रोजगार  भी  मिलेगा  ।
 केस  ने  कहा  था  कि  इम्प्लायमेंट  स्पाइरल  होता  जिसका  अर्थ  है मान  लीजिए  किसी  ने  डबल  रोटी
 की  कम्पनी  बनाई  तो  उसको  जो  मजदूरी  मिली  उस  पैसे  से  वह  धर  जाकर  दृध  खरीदेगा  तो  ज्यादा
 ढेयरी  फार्भिंग  होने  उस  पैसे  से  कपड़ा  खरीदेगा  तो  ज्यादा  कपड़े  की  मिलें  फिर  कपड़े  के
 कारखाने  में  मजदूरी  मिलेगी  तो  वह  जाकर  फर्नीचर  खरीदेगा  और  फर्नीचर  हृण्डस्ट्री  बढ़ने
 इसका  मल्टी  प्लाइर  इफक्ट  है  ।  आप  रोजगार  के  एवेन्यू  दें  आपका  इम्प्लायमेंट  मल्टी  प्लाइर  इफेक्ट
 अपने  आप  काम  करना  शुरू  करेगा  ।  कस  ने  कहा  जब  इंग्लेंड  में  मन्दी  आई  कि  कुछ  न  करो  ।
 दिन  में  गड्ढे  खोदो  और  रात  में  भरो  ,  इससे  जो  पैसा  मिलेगा  वह  पैसा  जब  मार्केट  में  स्कूलेट
 लोगों  के  दुख-दर्द  दूर  होंगे  ।  यदि  रोजगार  दिलाने  के  उपाय  सोचे  जायें  तो  जरूरी  नहीं  है  कि  श्वकार

 पर  निर्भर  होना  पड़े  ।  सरकार  केवल  गाइड  करे  कि  न्याय  हो  ।  मेरे  और  दूसरे  साथी  इस  अवसर  पर

 बोलना  चाहते  यह  विषय  ऐसा  है  जो  सभी  से  सम्बन्धित  मैं  सरकार  से  निवेदन  करता  हैं  कि  इस
 समस्या  पर  गंभी  रता  से  सोचे  चाहे  रूरल  एरिया  चाहे  अरबंन  एरिया  प्रयास  यह  करें  कि  कम  से

 कम  एक  परिवार  के  एक  आदमी  को  उसकी  योग्यता  के  अनु  सार  कोई  न  कोई  रोजगार

 [  झ्रयुवाव  ]

 क्षो  शांताराम  नायक  :  मैं  अपने  मित्र  डा०  गौरी  शंकर  राजहूंस  द्वारा

 प्रस्तुत  संकल्प  का  समर्थन  करता  वास्तव  में  पिछले  चार  वर्षों  से  मैं  देख  रहा  हूं  कि  सभी  गे  र-सरका री
 सदस्यों  के  संकलपों  या  गैर  सरकारी  सदस्यों  के  विधेयकों  को  जिन  पर  यहां  चर्चा  की  गई  सरकार  की

 इचआऋछानुसार  यासरकार  द्वारा  दिए  गए  कुछ  सौम्य  आश्वासनों  के कारण  वापिस  लिया  गया  है  और  हम  ऐसा eS  &  ४4९  ६  Cal ।
 मान  लेते  वास्तव  में,विपक्षी  दलों  के  सदस्यों  ने  ऐसा  किया  यदि  गेर-सरकारी  सदस्यों  के  विधेयकों
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 अथवा  संकल्पों  के  संबंध  में  सरकार  से  एक  छोटा  सा  आश्यासन  मिलता  है  और  यदि  यह  संकल्प  स्वीकृत
 हो  जाता  है  तो  सरकार  को  उस  संकल्प  को  सामू  करने  के  लिए  कदम  उठाने  पड़ते  हैं  और  कई  बार  जब
 तक  बजट  में  किए  गए  प्रावधान  उपलब्ध  नहीं  हो  जाते  तो सरकार  उस  संकल्प  या  विधेयक  को  कार्यान्वित
 नहीं  कर  सकती  ।  मैं  इस  बात  को  समझ  सकता  हूं  ।  लेकिन  यहां  मैं  कुछ  कहना  चाहूंगा  कि  इस  सम्बन्ध
 में  डा०  राजहूस  काफी  सौभाग्यशाली  हैं  क्योंकि  इन  नीति  को  सरकार  द्वारा  पहले  ही  स्वीकार  कर  लिया
 गया  है  और  सरकार  ने  हसे  कार्यान्वित  करना  शुरू  कर  दिया  इसलिए  प्रश्न  यह  उठता  है  कि  इस
 विशेष  संकल्प  पर  चर्चा  के  अन्त  में  क्या  किया  जाए  ?  आए  सभा  को  भली  प्रकार  बता  सकते  हैं  और
 निर्देश  दे  सकते  हैं  कि  इस  संकल्प  को  सभा  स्वीकृत  किया  जाना  चाहिए  और  यदि  ऐसा  किया
 जाता  है  तो  इस  विशेष  संकल्प  के  बारे  में  हम॑ं  सरकार  से  सहमत  होंगे  ।  आप  डा०  राजहूंस  से  इस  संकल्प
 को  डा०  भोई  के  संकल्प  की  तरह  इस  कारण से  वापिस  लेने  के  लिए  नहीं  कह  सकते  कि  आप  इसे  सिद्धांत
 रूप  में  पहले  ही  स्वीकार  कर  चुके  हैं  जब  तक  यह  अनावश्यक  नहीं  हो  जाता  आप  कह  सकते  हैं  कि

 यह  आवश्यक  नहीं  है  यदि  आप  चर्चा  के  अन्त  में  इस  संकल्प  को  स्वीकार  करते  हैं  ओर  इसे  कार्यान्वित
 करना  शुरू  कर  देते  हैं  तो  इससे  सरकार  के  संकल्प  को  बल  ही  मिलेगा  ।

 मैं  सभापति  महोदया  को  सूचित  करना  चाहता  हूं  कि  गोवा  पहला  ऐसा  राज्य  है  जिसने
 लकभन  दो  वर्ष  पूर्व  परिवार  में  एक  सदस्थ  को  रोजगारਂ  योजना  शुरू  की  छोटा  राज्य  होने
 के  कारण  हम  ऐसा  कर  पाये  हैं  ।  बड़े  राज्य  के  लिए  यहु  एक  समस्या  लेकिन  छोटा  राज्य  होने  के

 कारण  गोवा  सरकार  ने  यह  योजना  लागू  की  है  और  योजना  का  कार्यान्वयन  शुरू  किया  इसलिए
 सरकार  द्वारा  स्वीकृत  यह  योजना  निः:सन्देह  प्रशंधनीय  है  यह  रोजगार  योजना  रोजगार  कार्यालयों  प्ले

 जुड़ी  है  जिसकी  महत्वपूर्ण  भूमिका  डा०  राजहँँस  ने  रोजगार  कार्यालयों  बारे  में  बहुत  स्पष्ट  रूप

 से/बताया  है  आपको  स्वीकार  करना  होगा  कि  रोजगार  केन्द्रों  में  बहुत  भ्रष्टाचार  वास्तव  मुल्ले
 प्रामाणिक  जानकारी  मिली  है  कि  केन्द्रीय  सरकार  रोजगार  के  बारे  में  सोच  रही  है  कि  इन

 गार  केन्द्रों  के  सम्बन्ध  में  क्या  किया  वहां  भ्रष्टाचार  व्याप्त  हम  इसे  रोक
 नह

 सकते  ।  लेकिन

 क्या  मुझे  कोई  राज्य  स्तर  अथवा  केन्द्र  स्तर  पर  कि  रोजगार  केन्द्रों  में  सरकारी  कमंचारियों  की  ओर  से

 होने  वाली  अनुशासनहीनता  या  भ्रष्टाचार  का  कोई  जवाब  दे  सकता  है  ?  कया  भ्रष्टाचार  निवारण

 अधिनियम  !  947  के  तहत  कोई  मामला  दायर  किया  गया  और  यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  कितने

 ऐसे  मामले  दायर  किए  गए  हैं  ?  मान  लीजिए  राज्य  में  अगर  आप  ऐसे  पांच  या  दस  मामले  दायर  करते

 हैं  जो  लोगों  को  नौकरी  दिलाने  या  रोजगार  केन्द्रों  में  व्याप्त  भ्रष्टाचार  के  सम्बन्ध  में  दायर  किये  गये

 तो  ही  ये  बातें  कम  हो  जाएगी  ।  लेकिन  मशीनरी  होने  के  बावजूद  हम  मामले  दायर  नहीं  करते
 द

 ते  जो  लोगों  को  तंग  करते  यदि  हम  इन  लोगों  के  विरुद्ध  मुकदमा म  उनके  विरुद्ध  मुकदमा  नहीं  चल  न  ले
 ;

 दर  परिणाम  चाहे  कुछ  भी  हो  मेरे  विचार  स  रोजगार  कार्यालय  में
 दायर  करें  तो समय  आने  पर  उसका  प

 भ्रष्टाचार  कम  हो

 इसके  रोजगार  केन्द्रों
 के

 सम्बन्ध  में  आज  ऐसा  किए
 जाने

 जाने  की  आवश्यकता  अगर

 मनमानी  को  दूर  करना  है  तो  देश  के  सभी
 रोजगार  केन्द्रों

 का
 कम्प्यूटरीकरण  ।

 किया  जाए
 ।  हो

 सकता

 है  कि  ये  रोजगार  कार्यालय  अब  राज्य  सरकार  के
 के

 त्राधिकार  में
 आते  हों  परन्तु  उन

 ह
 र

 कोई  |  नेयन््तण
 होमा  मझे  मालूम  हुआ  है  कि  इस  विषय  में  राज्य

 सरकारों
 की  सहायता  के

 लए  पर  सर
 न्र

 नें  एक  योजना  बनायी  यदि  ऐसा  है  यह  योजना  लागू  को  जानी
 चाहिए

 तथा  द  वर्ष

 में  देश  के  सभी  रोजगार  कोर्यालय  कंप्यूटरीकृत  कर
 दिये

 जाने  भाहिए
 ताकि  स्यूनतम  सासव  विवेक

 प्रयोग  किया  जा  सके  |  मैं  यह  महीं  कहता  कि  यदि  कंप्यूटरोकरण  कर  दिया  जाएगा  तो



 प्रत्येक  परिवार  के  एक  सदस्य  को  रोजगार  उपलब्ध  कराए  जाने  के  28  1989
 बारे  में  संकल्प

 ज्ञांताराम  नायक  ]

 पूरी  तरह  समाप्त  हो  ऐसा  नहीं  परन्तु  मैं  आपको  बताना  चाहता  हूं  कि  यदि  रोजगार
 कार्यालयों  का  कंप्यूटरी करण  कर  दिया  जायेगा  तो  50  प्रतिशत  तक  भ्रष्टाचार  कम  हो  जायेगा  ।

 जनता  के  प्रतिनिधि  होने  के  नाते  लोग  हमारे  पास  आकर  अनुरोध  करते  हैं  कि  कृपया  किसी
 अधिकारी  से  कह  दीजिए  कि  किसी  विभाग  के  लिए  मेरा  नाम  भेज  यदि  हम  उनसे  कहते  हैं  कि
 वर्ष  वार  सूची  बनी  हुई  है  ओर  हम  हस्तक्षेप  नहीं  कर  सकते  तो  वे  हम  पर  हुंसेंगे  क्योंकि  वे  जानते  हैं
 कि  कोई  सूची  पर  गोर  नहीं  करता  है  तथा  किसी  को  वर्षवार  दर्ज  नाम  से  नहीं  बुलाया  जाता  मैं
 उनसे  यह  नहीं  कह  सकता  कि  हम  हस्तक्षेप  नहीं  कर  सकते  क्योंकि  मैं  भी  जानता  हूं  कि  प्रत्येक  व्यक्तित

 हर  तरफ  से  हस्तक्षेप  कर  रहा  इसलिए  मैं  चाहता  हूं  कि  एक  दिन  ऐसा  आए  कि  प्रतिनिधि  यह  कह
 सके  कि  मैं  इस  मामले  में  हस्तक्षेप  नहीं  करूंगा  क्योंकि  प्रत्येक  कार्य  क्रबद्ध  ढंग  से  हो  रहा
 जब  आपकी  बारी  आयेगी  तो  आपको  बुला  लिया  उसे  जनता  से  इस  तरह  कहने  की  स्थिति  में

 होना  परन्तु  दुर्भाग्यवश  अब  यह  सुनिश्चित  करने  के  लिए  हमें  कुछ  लोगों  को  टेलीफोन  करना

 पड़ता  है  कि  अमुक  मामले  का  क्या  हुआ  ।  क्या  रोजगार  की  सूचना  भेज  दी  गई  है  या

 कुछ  लोग  सोचते  हैं  कि  हमें  उच्च  शिक्षा  को  हतोत्साहित  करना  चाहिए  क्योंकि  हमारे  सामने

 रोजगार  की  समस्या  है  ।  यह  एक  नीतिगत  मामला  मैं  इस  विचार  के  पूरी  तरह  खिलाफ  हूँ  ।  मैं

 इस  विचार  से  कतई  सहमत  नहीं  हूं  कि  हमारे  पास  पर्याप्त  इन्जीनियर  हैं  इसलिए  इन्जोनियरिम  कालेज

 खोलना  बंद  कर  दिया  जाए  तथा  हमारे  पास  पर्याप्त  विधिवक्ता  हैं  इसलिए  हमें  विधि  कालेज  खोनना

 बंद  कर  देना  हमें  अन्ततः  शिक्षा  के  क्षेत्र  में  वुद्धि  करनी  है  चाहे  यह  निचले  या  मध्यम  स्तर  की

 शिक्षा  और  शिक्षित  लोगों  का  भाग्य  कुछ  भी  हो  ।  जेसाकि  मैंने  पहले  कहा  कि  पानी  अपना  रास्ता

 स्वयं  बना  लेता  रोजगार  के  मामले  में  भी  ये  युवक  अपना  रास्ता  स्वयं  बना

 मैं  दूसरे  इस  पहलू  पर  बल  देना  चाहता  हूं  कि  हम  विभिन्न  स्थानों  पर  ओश्षोगिक  प्रशिक्षण

 संस्थाएं  खोल  रहे  हैं  ।  उनमें  लोगों  को  इसलिए  भर्ती  कराते  हैं  ताकि  अन्ततः  उन्हें  तकनीकी  प्रकृति  का

 कोई  रोजगार  मिल  उस  विन  गोवा  में  मैंने  देखा  कि  आई०टी०आई०  में  कुछ  प्रवेश  दिये  गए
 तथा  किसी  ने  इन  दिए  गए  प्रवेशों  को  चुनौती  दी  ।  न्यायालय  ने  निर्णय  किया  कि  सामान्य  साक्षात्कार

 के  आधार  पर  किसी  को  आई०टी  ०आई०  में  प्रवेश  नहीं  दिया  जाना  चाहिए  वल्कि  योग्यता  परीक्षा  ली

 जानी  योग्यता  परीक्षा  आयोजित  हुई  और  यह  देखा  गया  कि  संकड़ों  जो  इस

 परीक्षा  में  बँठे  अनुत्तीर्ण  हुए  ।  प्रश्न  यह  है  कि  ऐसे  मामलों  में  यह  निर्णय  करना  सरकार  या

 लय  की  जिम्मेदारी  है  कि आई०टो  ०आई०  में  प्रवेश  किस  प्रकार  दिया  यदि  न्यायालय  ने  यह
 निर्णय  किया  था  कि  आई०टी०आई०  में  प्रवेश  के  लिए  योग्यता  परीक्षा  ली  जाए  तो  सरकार  को  ऐसे
 नियम  बनाने  चाहिए  कि  लड़कों  को  आई  ०टी  ०आई०  में  किस  प्रकार  प्रवेश  दिया  हमें  ये  काये

 न्यायालय  पर  नहीं  छोड़ने  चाहिए  क्योंकि  यह  नीतिगत  मामला  ये  कार्य  सरकार  को  करने  चाहिए
 तथा  इस  आशय  के  कानून  या  नियम  बनाये  जाने  चाहिए  ।

 अ्म्त  मैं  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  चूंकि  रोजगार  के  अवसर  प्रदान  करना  हमारा  दायित्व

 यदि  देश  में  एक  विशेष  श्रेणी  के  रोजगार  उपलब्ध  नहीं  हों  तो  विभिन्न  श्रेणियों  के  चाहे  वे

 छोटी  भ्रंणी  के  पंदा  किए  जाने  चाहिए  ।  परन्तु  कुछ  अच्छे  शिक्षित  लोग  छोटी  श्र  थी  के  रोजगार

 स्वीकार  नहीं  करना  उसके  लिए  हमें  कार्य  करने  की  इरुछा  पैदा  करनी  यदि  कार्य  करने



 6  ।9।  प्रत्येक  परिवार  के  एक  सदस्य  को  रोजगार  उपलब्ध  कराए  थाने  के
 बारे  में  संकल्प

 की  इच्छा  होगी  तो  लोगों  को  किसी  भी  प्रकार  का  कार्य  स्वीकार्य  आज  लोग  केवल  सफेदपोश
 रोजनार  चाहते  यदि  उन्हें  शारीरिक  श्रम  वाला  रोजगार  मिलता  है  तो  वे  अनुभव  करते  हैं  कि
 उनकी  प्रतिध्ठा  कम  हो  गई  ।  उन्हें  प्रत्येक  किस्म  के  श्रम  की  प्रतिष्ठा  को  मान्यता  देनी  चाहिए  ।  शिक्षित
 व्यक्ति  सफ़ेदपोश  रोजगार  को  प्राथमिकता  देता  इसलिए  रोजगार  समस्या  इस  हद  तक  हल  की
 जानी  चाहिए  |

 अन्त  मैं  डा०  राजहूंस  को  ऐसा  संकल्प  प्रस्तुत  करने  के  लिए  एक  बार  पुनः  बधाई  देता
 मैं  उन्हें  भाग्यशाली  समझता  हूं  क्योंकि  ऐसा  कोई  कारण  नहीं  है  जिससे  सरकार  माननीय  सदस्य  से

 संकल्प  लेने  क ेलिए  इसे  स्वीकार  किया  जाएगा  ।  विगत  चार  वर्षों  से  कोई  गे  र-स  रका  री  संकल्प

 स्वीकार  नहीं  किया  गया  वह  इतने  भाग्यशाली  हों  कि  उनका  संकल्प  पारित  हो

 हा

 भी  क्रीबल्लभ  पाणिप्रही  सभापति  सबसे  पहले  मैं  आपको  धन्यवाद  देता

 हूं  कि  आपमे  मुझे  इस  संकल्प  पर  बोलने  का  अवसर  मैं  इस  संकल्प  के  प्रस्तावक  अपने  साथी  ढा०

 शांजहंस  को  सभा  के  समक्ष  यह  संकल्प  प्रस्तुत  करने  के  लिए  धन्यवाद  देता  हूं  इससे  सभा  में  इस

 पूर्ण  समस्या  के  सम्बन्ध  में  चर्चा  करने  का  अवसर  मिला

 आज  देश  के  सामने  अनेक  समस्यायें  हम  एक  के  बाद  एक  समस्याओं  का  मुकायला
 करते  आ  रहे  बेरोजगारी  की  समस्या  सबसे  गम्भीर  समस्या  सत्तारूढ़  दल--भारतीय  राष्ट्रीय
 कांग्रेस--ने  भपने  अधिवेशन  में  जो  विगत  भई  में  आायोजित  हुआ  इस  समस्या  पर  चर्चा  इसकी

 चर्चा  हुई  थी  तथा  संकल्प  की  भावना  को--प्रत्येक  परिवार  के  कम  से  कम  व्यक्ति  को  किसी  प्रकार

 रोजगार  दिया  जाना  संद्वान्तिक  रूप  से  स्वीकृति  दी  गई  ।  जंसाकि  आप  जानती  हैं  कि  उसी  के

 अनुपालन  में  जबाहर  रोजगार  योजना  शृरू  की  गई  निस्संदेह  इस  स्रभा  में  जवाहर  रोजगार  योजना

 की  भो  चर्चा  हो  रही  यह  अब  भी  जारी  इसकी  बजट  सत्र  में  चर्चा  चल  रही  कल  भी  हमने

 चर्चा  की  थो  ।  आज  भी  हम  इस  समस्या  मत  सम्बन्धित  बातों  पर  चर्चा  कर  रहे  बेरोजगारी  की

 समस्या  बड़ी  गम्भीर  प्रकृति  की  समस्या  इससे  पहले  हम  जनसंख्या  वृद्धि  से  संबंधित  मामले  पर  चर्चा

 कर  रहे  जिस  पर  चर्चा  हो  रही  थी  वह  गेर-सरकारी  सदस्य  का  संकल्प  वह  भी  इसी  समस्या

 से  सम्बन्धित  इससे  पहले  आज  सरकारी  कार्य  लघु  उद्योग  विकास  बक  की  स्थापना  से  सम्बन्धित

 बातों  से  शुरू  वह  भी  एक  तरह  से  बेरोजगा री की  इस  समस्या  से  जुड़ा  हुआ  इस  प्रकार  आज

 भने  सभा  में  इस  सभा  में  जो  चर्चा  को  वहू  इस  समस्या  से  सम्बन्धित  जवाहर  रोजगार  योजना

 जिसके  लिए  2613  करोड़  रुपए  का  प्रावधान  किया  गया  प्रामीण  क्षेत्रों  के  गरीबों  तथा  जरूरतमंद

 लोगों  को  काफी  सहायता  मिलेगी  ।  इसका  उद्देश्य  अशिक्षित  श्रमिकों  को  लाभान्वित  करना  है  परन्तु

 री  बेरोजगारी  की  समस्या  उसके  कार्यक्षेत्र  में  नहीं  यह  दो  प्रकार  की  यह  शिक्षित
 हमा  ँ  गे

 ढंग  ई  “
 अशिक्षित  बेरोजगार  तथा  अल्प  रोजगार  की  समस्या  इसका  प्रभावी  ढंग  से  सामना  करने

 के  लिए  सरकार  को  एक  नीति  बनानी  है  ।  इसने  भयावह  रूप  ले  लिया  है  ।  मैं  आंकड़े  उद्धुत  नहीं  करूंगा  ।

 हो  गई  है  ।  सदस्य  इन  आंकड़ों  से  परिचित  हैं  ।  मैं  भी  कह  सकता  हूं  कि  हमारे

 के  चालू  रजिस्टरों  के  आंकड़ों  पर  विश्वास  नहीं  किया  जा  बेरोजगार

 व्यक्तियों  के  वास्तविक  आंकड़े  सरकार  के  रिकाई  में  द्ज
 आंकड़ों

 जो  रोजगार
 कार्यालय

 |  के  चालू

 शजिस्टरों  में  अधिक  यह  जो  कुछ  भी  है  परन्तु  मैं  जनता  1944,  94  4,  अर्थात  द्वितीय  विश्व  युद्ध ता
 प्राप्ति  से  पहले  के  अनुभव  बताना  चाहता  स्वतंत्रता  के  बाद  भी  वह्  स्थिति कुछ  क्षेत्रों

 पह  समस्या  नाजुक
 रोजगार  कार्पालयों

 और  स्वतंत्रत



 प्रत्येक  परिवार के  एक  सदस्य  को  रोजगार  उपलब्ध  कराये  जाने  के  28  1989
 बारे  में  संकल्प  मे

 स्ीबल्लम  पाणिप्रहो  ]

 में  कुछ  समय  तक  उनका  केहमा  है  कि  युवा  लड़के-लड़कियोंਂ  उनके  अवकाश  के
 परिणाम  प्रकाशित  होने  से  प्राष्यावकों  के  रूप  में  नियुक्ति  हो  जाण  करती  मेरे  एक॑  प्रोफेसर
 थे  जो  हमें  बताया  करते  थे  कि  उनका  एम०ए०  का  परिणांध  आने  से  पहले  ही  अवकाश  के  दौरान  उन्हें
 शोजग।र  मिल  उनसे  कायंभार  ग्रहण  करने  का  अनुरोध  किया  गया  तथा  नियुक्ति  परिणाम
 जाने  पर  पास  होने  की  शर्त  पर  स्थामी  कर  दी  गयी  ।

 अब  स्थिति  पश  ध्यान  दीजिए  |  आज  पी०एच०डी०  डिग्री  घारियों  को  भी  संघ  लोक  सेवां

 आयोग  द्वारा  प्राध्यापक  पद  के  लिए  नहीं  बुलाया  जा  रहा  है  ।  मैंने  स्वयं  आधे  दर्जन  ऐसे  पी०एच०डो०
 हिंप्री  घारियों  को  देखा  मैं  उसके  नाम  बंता  सकता  यह  भरतंयन्त  करुणाजनक  बात  है  ।  मैं  एक
 घटना  बताना  चाहता  मैं  उड़ीसः  के  सम्पूर्ण  कोयला  क्षेत्र  जो  दो  जिलों  अर्थात  सम्बलपुर  और

 ढेंकानाल  तक  फंला  हुआ  प्रतिनिधित्व  करता  हूं  ।  वे  मेरे  संसदीय  निर्वाचन  क्षेत्र  के  अन्तगंत  आते  हैं  ।

 कोयला  उद्योग  का  विकास  हो  रहा  हम  नई  कोयला  खानें  खोल  रहे  इससे  लोगों  को  रोजगार

 मिलता  है  तथा  ब्रिटिश  काल  से  कोयला  भरने  वाले--एक  कुली  के  लिए  क्या  अहंता  है  जो  भूमियत
 खान  में  कोयला  तोड़ता  है  ।  इसके  लिए  आवश्यक  योग्यता  त्विरक्ष रता  है  ।  मैं  ब्रिटेन  के  प्रशासकों  भी

 सराहना  करता  हूं  जो  गुफा  जेसी  भूमिगत  खदानों  में  भी  जा  सकते  जब  तक  कोई  व्यक्ति  निरक्षर

 नहीं  या जब  तक  बह  अपनो  इत्यादि  को  ताक  पर  नहीं  तब  तक  वहां  जाकर  काम

 नहीं  कर  सकता  ।  बहां  किसी  भी  तरह  की  प्रकाश  या  हवा  की  गुंजाइश  नहीं  होती  ।  इसके  लिए  हमें

 क्रत्रिम  व्यवस्था  करनी  होती  है  ।  देश  में  ऐसे  पदों  के  विशेषकर  रोजगार के  क्षेत्र  में  स्थिति  बहुत

 ही  खराब  मैंने  अनेक  ऐसे  नवयुयकों  को  देखा  है  जो  कि  अच्छे  परिवार  के  सदस्य  होने  तथा  स्नातक

 या  स्मातकोत्तर  डिग्री  हासिल  करमे  के  बावजूद  भी  शपथ  लेकर  साक्षात्कार  में  होने  पर  अपने

 आप  को  निरक्षर  धोषित  करते  वे  स्नातक  होने  के  बावजूद  भी  सरकारी  रिकार्ड  में  अपने  आप  को

 निरक्षर  रर्शाते  किस  कारण  वे  ऐसा  शपथ  पत्र  देते  मात्र  रोजगार  पाने  के  इस  समय॑

 ऐसी  स्थिति  है  ।

 जेसाकि  आप  जानते  हैं  कि  आज  मेट्रिक  तथा  स्नातक  पास  व्यक्ति  रिक्शा  चलाते  उनका

 यह  काम  करना  मैं  बुरा  नहीं  समझता  क्योंकि  श्रम
 का  महत्व  श्री  शांताराम  नायक  ने  कह्दा  है  कि  .

 बह  शिक्षा  के  प्रसार  का  विरोध  शिक्षा  के  प्रसार  का  कौन  विरोध  करता  है  ?  प्रत्येक

 परिवार  में  स्नातक  ओर  स्नातकोत्तर  व्यक्ति  होना  साथ  ही  स्लाथ  उनमें  अनावश्यक  गयं  नहीं

 होना  चाहिए  जोकि  दूर्भाग्यवश  हमारे  देश  में  विश्वविद्यालय  की  डिग्री  से  सम्बन्धित  है  ।  विश्वविद्यालय

 शिक्षा  हासिल  करने  के  पश्चात  भी  हरेक  व्यक्ति  को  शारीरिक  श्रम  करने  के  लिये  तेयार  रहना

 हर  किसी  को  वित्तीय  सहायता  उपलब्ध  होने  पर  की  दुकान  या  किराने  की  दुकान  खोलने  के  लिए

 तैयार  रहना  आप  साम्यवादी  समाज  की  ओर  आज  चोन  में  क्या  हो  रहा  है  ?  सोवियत

 रूस  में  कया  हुआ  ?  वर्तमान  व्यवस्था  के  अन्तगंत  उस  देश  में  कोई  हड़ताल  नहीं  हुई  लेकिन  हाल  ही
 में  बहुत  बड़ी  संख्या  में  सोवियत  रूस  के  कोयला  श्रमिक  हड़ताल  पर  चले  सभी  जगह
 स्थितियों  में  परिवर्तन  हो  रहा  है  ।  एक  प्रकार  का  विक्षोभ  हर  जगह  फंल  रहा  लेकिन  साथ  ही

 इस  बात  से  अपने  आपको  तसलली  नहीं  दे  सकते  की  ऐसा  हर  जगह  हो  रहा  जो  कि  देश

 के  भविष्य  योग्य  लोग  उन  में  सामंथ्य  उनमें  उत्साह  और  शारीरिक  शक्ति  भरप्र  है  ।

 उनके  इस  उत्साह  और  शारीरिक  शक्ति  को  हम  कंस  सही  दिशा  में  मोड़  सकते  हैं  ?  स्कूल  भोर  कॉलेज
 ऐ

 lez  a  नमन»  हि हि  हि  की



 6  1911  )  प्रत्येक  परिवार  के  एक  सदस्ण  को  रोजगार  उपलब्ध  कराए  जाने  के
 बारे  में  संकल्प

 खुल  रहे  यह  एक  अच्छा  संकेत  है  ।  हमारे  नवय॒व॒क  शिक्षित  हो  रहे  अपनी  शिक्षा  समाप्त  करने
 के  उपरांत  जब  उन्हें  उपयुक्त  रोजगार  नहीं  मिल  पाता  ।  तब  वे  हतोत्साहित  हो  जाते  ऐसे  अनेक
 उदाहरण  हैं  जब  कुछ  बच्चे  जो  अच्छे  परिवार  से  या  उच्च  अधिकारियों  के  बच्चे  होते  चोरी
 करने  लग  जाते  समाचार  पत्र  की  रिपोर्ट  ऐसा  कहती  ऐसा  इसलिए  होता  है  क्योकि  उन्हें  पैसा
 खर्च  करने  की  आदत  पड़  जाती  वे  मात्र  जेब  खर्च  से  पना  लर्च  नहीं  चला  सकते  |  भारत  जैसे  वेश
 में  प्रत्येक  ध्यक्ति  को  सामान्य  रहम-सहन  के  तरीके  को  अपनाना  चाहिए  |  उनके  दृष्टिकोण  में
 वर्तन  आवश्यक  वह  समस्या  यहां  व्याप्त  ऐसे  क्षेत्रों  में  जहां  अशिक्षित  मजदूर  रहते  वहां
 अगर  हम  उन्हें  शुरू  में  ही सिचाई  की  सुविधा  उपलब्ध  कराए  तो  उम्त  समस्या  का  समाधान  हो  सकता  '

 सिचित  ओर  आयकर  क्षेत्रों  में  वर्ष  भर  कुछ  न  कुछ  कृषि  कार्य  होता  रहता  है  ।  वहां  व्यक्ति
 को  रोजगार  उपलब्ध  होता  थे  अपने  आपको  कृषि  में  व्यरत  रखते  टे  लेकिन  ऐसे  ल।ग्रों  की  कोन

 सहायता  कर  सकता  जो  खाली  बंठ  रहते  है  ?  हमारा  देश  कृषि  प्रधान  देश  हमारी
 व्यवस्था  क्रषि  प्रधान  यहां  ज्यादातर  लोग  कृषि  कार्यों  में  सम्मिलित  रहते  सरकार  के  पास  अनेक
 विकास  कारयंक्रम  हम  इन  ककायंत्रमों  पर  करोड़ों  रुपये  खर्च  कर  रहद्दे  ऐसे  कार्य  क्रम  लोगों  को

 व्यस्त  रखते  लेकिन  जहा  तंक  शिक्षित  बेरोजगारों  का  प्रश्न  तो  यह  एक  गम्भीर  ओर  खतरनाक

 स्थिति  होती  जा  रही  अतः  आवश्यकता  इस  बात  की  है  कि  नवयुवकों  और  नवयुवतियों  के

 कोण  में  परिवतंन  आए  |  हमारी  शिक्षा  व्यवस्था  में  श्रम  के  महत्व  का  उल्लेख  किया  जाना  चाहिए  ।

 हमने  अपनी  शिक्षा  व्यवस्था  में  कुछ  सुधार  किए  हमने  नयी  शिक्षा  नीति  भी  अपनायी  प्रारम्भ

 में  तो  हम  बहुत  ही  ज्यादों  उत्साहित  थे  लेकिन  इसका  प्रभाव  उतना  ज्यादा  नहीं  हो  पाया  जितनी  हमने

 आशा  की  थी  ।  पिछली  शिक्षा  व्यवस्था  या  नीति  मे  झ्ुघार  किया  गया  लेकिन  सम्पूर्ण  व्यवस्था  को

 इस  नीति  से  नहीं  बदला  जा  सकता  इसम  क्रांतिकारी  परिवर्तन  की  आवश्यकता  हमारे

 यबकों  के  दिमाग  में  क्रांति  उत्पन्न  करनी  मेरे  विचार  से  उन्हें  बेंक  ऋण  ओर  स्व-रोजगार  का

 अवसर  प्रदान  किया  जाना  बेंक  लगभग  25,000  रुपये  का  ऋण  प्रदान  करते  इसके  लिए

 बहुत  बड़ी  संख्या  में  आवेदन  आ  रहे  वे  हम  पर  यह  दबाव  भी  डालते  हैं  कि  अमुक  को  फोन  करें

 या  अमक  व्यक्ति  से  सम्पक  हर  चीज  की  सी  मा  होती  जो  भी  हो  उन्हें  आत्म-निर्भर  बनाने

 के  लिए  बैंकिंग  व्यवस्था  का  लाभ  प्रदान  किया  जाना  साथ  नवयुवतिययों  को

 अपने  विश्वविद्यालय  या  फिर  डि्री  प्राप्त  करने  के  पश्चात  और  अपने  वास्तविक  जिन्दगी  में

 प्रवेश  करने  से  पहले  उनसे  ग्रामीण  क्षेत्रों  के  क॑म्पों  मे  काम  कराया  जाना  चाहिए  ।  उनक  पूर्ण  खर्चा

 जैसे--जेब  भोजन  इत्यादि  का  खच  सरकार  द्वारा
 उठाया

 जाना
 उन्हें  ग्रामीण

 में  रहकर  तालाब  की  सट्टक  निर्माण
 इत्यादि

 का  कयये  करना  हम  निरक्षरता
 उन्मूलन

 के  लिए  बहुत  घन  खर्च  कर  रहे  इस
 कार्य  क्रम

 के  क्रियान्वित
 कर

 के  लिए  े  हमा  री
 कुछ  अपनी  शत

 हमारी  कुछ  स्वैच्छिक  संस्थाएं  है  उनमें  से  कुछ  अच्छा  काम
 कर  रहे  लैकिन  ऐसी  अनेक  संस्थाएं

 हैँ  जोकि  इस  काग  के  बहाने  धन  लूट  रही
 हैं

 ।
 नवयुवका

 और
 नवयुवतियों

 को  इस  कार्य  मे
 लगाया

 जा  सकता  वेगांव  में  ठहर  सकते  हैं  ।  वे
 बड़े  पेमाने

 पर  पेड़  लगा  सकते
 सामाजिक

 निरक्षरता  गांव  की  सफाई
 इत्यादि

 कामों  में  योगदान  दे  सकते  मैं
 हरी

 है
 करता  हूं  कि

 इससे  हमारे  नवयुव  हों  में  कुछ  परिवर्तन  यह  बदलाव  सभी  स्तर  दि
 जरूरी

 है  जंसे  --

 संसद  सदस्य  और  शिक्षक  ।
 इसके

 लिए  हमें  स्कूल  और
 कालेज

 से  आये
 भवयुवक-युवतियों

 उत्तरवायी  नहीं  ठहराना  हमें  उन  पर  यह  दोष  नहीं  लगाना  चाहिए  कि  वे
 आत्म

 निर्भर
 कई

 ४  और  वे  पराश्रमी  वनकर  रह  गय  मात्र  उनको  दोषी  ठहराना  रुचित  नहीं  होगा  ।

 है  इसलिए  हमारे  समाज  के  हतन््त्रों  और  प्रशासन  में  परिवत्तन  लाना होने  योग्य  नहीं  ६

 स्थिति  बहुत  ही



 प्रत्येक  परिवार  के  एक  सदस्य  को  रोजगांर  उपलब्ध  कराए  जाने  के  28  1989
 बारे  में  संकल्प

 अमल जल  कक  लक  की  जल  कक  कल  लक  जन  जन

 भोबल्लम  प।जिप्रहो  ]

 आवश्यक  है  ।  हम  इस  समस्या  का  समाधान  इस  तरह  से  कर  सकते  हैं  ।  इस  दिशा  में  लगातार  अभियान

 का  मैं  समर्थन  करता  हूं  ।  मैं  यह  नहीं  जानता  कि  यह  पूरा  हुआ  हैया  हमारे  गृह  मंत्रालय  के

 राज्य  मंत्री  श्री  चिदम्बरम  देश  के  विभिन्न  राज्य  की  राजघानियों  ओर  अन्य  जगहों  का  एक  के

 बाद  एक  दौरा  कर  रहे  हैंओऔर  अनुसूचित  जाति  व  जनजाति  के  लिए  आरक्षित  पदों  के  सम्बन्ध  में

 जायजा  ले  रहे  यह  एक  अच्छा  काम  लेकिन  साथ  ही  हम  यह  भूल  रहे  हैं  कि  सामान्य  वर्ग  की

 अनेक  रिवितथां  भी  बहुत  दिनों  से  खाली  पड़ी  हैं  जिसमें  अनुसूचित  जाति  और  जनजाति  के  लोग  इन
 प्रतियोगी  परीक्षाओं  में  भाग  ले  सकते  यह  सच  है  कि  जो  पद  अनुसूचित  जाति  ओर  जनजाति  के

 लोगों  के  लिए  आरक्षित  हैं  उसमें  सामान्य  उम्मीदवार  भाग  नहीं  ले  सकते  लेकिन  यह  स्थान  रिक्त

 हन  सभी  पदों  को  न  भरने  के  कारणों  का  मुझे  पता  नहीं  चल  पा  रहा  है  ।

 मैं  आपको  दूसरा  उदाहरण  दे  सकता  कोल  इन्डिया  कोयला  उद्योग  में  भर्ती  पर  पाबन्दी

 होने  क ेकारण  अनेक  रिक्तियां  कोयला  उद्योग  ओर  खानों  का  विस्तार  हो  रहा  है  और  उन्हें  लोगों

 की  जरूरत  आप  देखते  हैं  कि  एक  पद  के  लिए  आप  सेकड़ों  योग्य  उम्मीदवार  पाते  फिर  भी

 आपने  भर्ती  पर  पाबन्दी  क्यों  लगाई  है  ?  यह  बिल्कुल  ही  प्रतिकूल  मैं  माननीय  मंत्री  महोदय  से

 इस  पर  ध्यान  देने  और  उच्चतम  स्तर  पर  इस  पर  निर्णय  लेने  का  भाग्रह  यह  समस्या  काफो
 गम्भीर  यहां  बेरोजगार  लोगों  की  संख्या  काफी  है  ।  सभी  पदों  को  भरा  जाना  चाहिए  ।

 कुछ  लोग  कम्प्यूटर  लांने  का  सुझाव  दे  रहे  जहाँ  तक  गुणवत्ता  में  सुधार  का  प्रश्न  हे  तब  तक

 इसका  स्वायत  किया  जाना  लेकिन  हर  चोज  के  लिए  हमें  आधुनिकोकरण  करना  चाहिए

 परन्तु  ज्यादा  आधुनिकोकरण  का  मतलब  है  शारोरिक  श्रम  की  कमी  ।  भारत  जंसे  विशाल  जनसंख्या

 वाले  देश  में  जब  यह  समस्या  गम्भीर  रुख  अपना  रही  है  ओर  जब  यहां  शिक्षित  बेरोजगारी  की  ध्वमस्या

 है  वहां  हर  क्षेत्र  में  आधुनिकोकरण  नहीं  किया  जः  सकता  ।  जहां  यह  जरूरी  है  वहां  ठीक  क्योंकि

 अंतर्राष्ट्रीय  कारणों  से  हमें  इसको  अपनाना  जरूरी  लेकिन  साथ  अपने  यहां  ब्याप्त  स्थिति  ओर

 समस्याओं  को  ध्यान  में  रखते  हुए  कम्प्यूटर  को  जितना  कम  ब्यवहार  में  लाया  जाये  उतना  ही  भच्छा

 होगा  ।

 बहुत  बड़ी  संख्या  में  लोगों  ने  रोजगार  केन्द्रों  में
 अपना  नाम  दर्ज  करवा  रखा  अगर  किसी

 व्यक्ति  का  नाम  पांच  साल  तक  रोजगार  केन््ठ  में  दर्ज  रहता  है  और  उसे  साक्षात्कार  के  लिए  बुलाया
 जाता  है  फिर  भी  अगर  वह  इसके  लिए  अयोग्य  घोषित  कर  दिया  जाता  है  तो  उसे  कुछ  साल  ओर  इंतजार

 करना  पडता  है  और  उस  समय  तक  उम्मीदवार  आयु  सीमा  पार  कर  चुका  होता  जब  पदों  की  संख्या

 कम  होगी  ओर  उम्मीदवारों  की  संख्या  ज्य;दा  तो  इसके  क्या  परिणाम  होंगे  ?  यह  भ्रष्टाचार

 इस  टिप्पणी  के  लिए  मैं  क्षमा  चाहता  केन्द्र  ओर  राज्य  के  अनेक  कार्यालयों  के  सम्बन्ध  में  यह

 कहना  अतिश्योक्ति  नहीं  होगी  की  वहां  रोजगार  की  नीलामी  को  जा  रही  पिछले  चार  सालों

 मैं  किसी  भी  व्यक्ति  को  रोजगार  प्रदान  करने  में  असमर्थ  रहा  अनेकों  लोग  मेरे  पास  आ
 रहे

 अगर  मैं  किसी  भी  प्राधिकारी  को  सम्पक  करता  हूं  तो  वे  कहते  हैं  सभी  काम  ईमानदारी  के  साथ

 किया  जा  रहा  वे  इसके  लिए  प्रतियोगिता  करवाते  लिखित  परीक्षा  लेते  साक्षात्कार  और

 अन्य  कार्य  करते  हैं  और  यह  सभी  कार्य  जिलाधीश  की  देखरेख  या  अन्य  उच्च  अधिकारियों  की  देखरेख

 में  किया  जाता  एक-दो  लड़कों  ने  मेरे  पास  आकर  मुझे  बताथा  कि  उन्हें  यह  नौकरी  क॑से  मिली  |
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 €  1911  )  प्रत्येक  परिबार  के  एक  सदस्य  को  रोजगार  उपलब्ध  कराये  जाने  के
 बारे  में  संकल्प

 च़७ीओ्थिओओिथ)त>७-त>ऋअह_न्तुईमहतईहं३नता३ंनलेलँैलनतंतनुहॉह३ह३ह३मन  _
 उन्होंने  मुझे  बताया  कि  वे  इतना  पैसा  थ्ं  करके  नौकरी  प्राप्त  कर  सकते  अतः  यह  सब  हो  रहा

 मैं  यह  नहीं  कहता  कि  सभी  मामलों  में  ऐसा  हो  रहा  है  लेकिन  कई  स्थानों  पर  ऐसा  होता  है  ।
 भ्रष्टाचार  को  दूर  करने  के  लिए  कठोर  उपाय  किये  जाने  आवश्यक  जब  ऐसे  लड़कों  और

 लड़कियों  को  नौकरी  मिल  जाती  है  तो  थोग्य  लड़कों  और  लड़कियों  को  नौकरी  नहीं  मिल  पाती  और
 उन्हें  बहुत  दु:ख  होता  अगर  पैसा  देकर  तरीकों  से  लोग  सरकारी  नौकरियां  प्राप्त  कर  रहे  हैं
 वो  योग्य  युवा  पुरुष  व  महिलाओं  पर  इसकी  क्या  प्रतिक्रिया  होगी  ?  आप  कृपया  इस  बात  को  महसूस

 ऐसी  और  बहुत  सी  बातें  हैं  लेकिन  मैं  सभा  का  अधिक  समय  नहीं  लेना  मेरे  बहुत  से  विद्वान
 मित्र  इस  वाद-विवाद  में  हिस्सा  लेने  के लिए  इन्तजार  कर  रहे  लेकिन  मैं  कहूँगा  कि  हमें  जनसंख्या
 पर  नियंत्रण  करने  पर  जोर  देना  हम  चाहे  जितनी  भी  विकास  दर  प्राप्त  करने  में  असमथं  हो

 हम  युवा  पुरुषों  व  महिलाओं  को  अशिक्षित  नहीं  रख  उन्हें  शिक्षित  करना  पड़ेगा  ।  स्कूल
 और  कालेज  हैं  और  शिक्षा  केवल  नौकरी  प्राप्त  करने  के  लिए  ही  नहीं  है  बल्कि  शिक्षा  का  उद्देश्य  उससे
 अधिक  इससे  लड़के  या  लड़की  में  अच्छी  भावनाएं  उत्पन्न  होती  इससे  युवा  बच्चों  में  क्षमताएं
 उत्पन्न  होती  हैं  जिससे  वह  माता-पिता  पर  निर्भर  रहने  के  बजाय  अपने  पैरों  पर  खड़े  हो  पाते

 अगर  उसे  अच्छी  सरकारी  नौकरी  नहीं  मिलती  तो  उसे  दुःब्डी  नहीं  होना  अतः  हमने  इस
 क्षेत्र  में  काफी  कुछ  करना  यहां  हमने  न्यूनतम  योग्यता  निर्धारित  की  हुई  है  लेकिन  जापान  में  उन्होंने
 किसी  नौकरी  के  लिए  अधिकतम  निर्धारित  की  हुई  है  अतः  होता  यह  है  कि  बहुत  से  लोग  उच्च
 शिक्षा  प्राप्त  नहीं  करना  चाहते  |  अतः  यह  एक  गम्भीर  समस्या  यह  राष्ट्रीय  समस्या  है  और  हम
 सबको  मिलकर  इस  समस्या  को  गम्भी  रतापूर्वक  दूर  करने  पर  विचार  करना  नि:संदेह  किसी
 व्यक्ति  को  दु:खी  होने  की  आवश्यकता  नहीं  हमें  अपने

 पुवाओं
 को  उसी  के  अनुसार  प्रशिक्षण  देना

 चाहिए  ।  हमें  अपनी  जीवनपद्धति  में  परिवर्तत  करना  पड़ेगा  ।  हमें  अपने  आस-पास  होने  वाले  वैज्ञानिक
 विकासों  को  देखना  पड़ेगा  ।  हमारा  देश  गांधी  जी  ओर  जवाहरलाल  नेहरू  का  देश  हमें  अपने

 पुराने  गांधीवादी  सिद्धान्तों  का  वेज्ञानिक  विकासों  से  समन्वय  करना  होगा  और  हमें  इस  समस्या  को

 वेशानिक  दृष्टि  से  देखना  होगा  ।  जब  ईमानदारी  होगी  तो  कोई  भी  समस्या  चाहे  वह  बड़ी  हो  या

 बिना  सुलझे  नहीं  रहेगी  |  हमारा  दृढ़  ईमानदारी  और  एक  दृष्टिकोण  से  यह  समस्या  सुलझ

 जाएयी  ;  चाहे  यह  समस्या  कितनी  भी  बड़ी  हो  ।

 श्री  महाबोर  प्रसाद  यावव  :  पीठासीन  पहले  मैं  हस  महत्वपूर्ण  विषय

 को  लाने  के  लिए  डा०  राजहूंस  को  धन्मवाद  देता  हूँ  ।

 यह  विषय  संविधान  में
 है  और  राज्य  की  नीति  के  मुख्य  नीतिनिर्देशक  सिद्धान्तों  के  अन्तर्गत

 आता  है  और  मूल  अधिकारों  की  तरह  यह  वाद  योग्य  नहीं  लेकिन  संविधान  की  प्रस्तावना  में  यह

 भर्धात  समाजवाद  संविधान  का  एक  हिस्सा  है  और  समाजवाद  की  दृष्टि  से  इस  विषय  का  इतना  अधिक

 महत्व  है  कि  सरकार  को  इस  विषय  पर  एक  विधेयक  लाना  चाहिए  था|

 मैं  डा०  राजहुंस  को  धन्यवाद  देता  हूं  कि  वह  इसे  संकल्प  के  रुप  में  लाये  हैं
 लेकिन

 यह  विषय

 ज्वलन्त  और  महत्वपूर्ण  है  कि  इसे  विधेयक  के  रूप  में  लाये  जाने  की  आवक्ष्यकता  यह  बहुत हतना  ज्वलर  4

 ज्वलन्त  समस्या

 ह्
 |

 तक  व्यापक  समाज  के  विकास  का
 समाज  सहयोग  और  सह-अस्तित्व  का  सहूचरी  भंग  जहां



 प्रत्येक  परिवार  के  एक  सदस्य  को  रोजगार  उपलक्ध  कराए  जाने  के  28  1989
 बारे  में  संकल्प

 महावीर  प्रसाद  यादव  ]

 सम्बन्ध  और  सहयोग  के  लिए  समाज  के  प्रत्येक  वर्ग  को  इसमें  सम्मिलित  करना
 मेरा  विनम्र  विचार  है  कि  आजकल  सरकार  निम्न  वर्ग  के  उच्च  वर्ग  के  हितों  पर

 विचार  कर  रही  है  लेकिन  मध्यम  वर्ग  के  हितों  पर  ध्यान  महीं  दिया  जा  रहा  भारत  में  अंधिकतर
 लोग  कृषक  जब  भारत  स्वतन्त्र  हुआ  कृषक  वर्ग  के  परिवारों  के  युवा  लोग  शिक्षा  ले  रहे  उन्हें
 शिक्षित  किया  जा  रहा  उदाहरण  के  श्री  पाणिग्रही  जी  बता  रहे  थे  कि  पढ़े-लिखे  यूवाओं  को
 अपनी  स्थिति  और  ओहदे  पर  ध्यान  नहीं  देना  मेरी  अपनी  समझ  के  मनोवैज्ञानिक

 संतुष्टि  भी  बहुत  महत्वपूर्ण  अमर  उलन्का  बेटा  एम०  ए०  पास  करने  के  बाद  एक  पान  की  दुकान
 खोलता  है  तो  क्या  पाणिग्रही  इस  बात  को  सहन  कर  सकते  हैं  ?  कया  वह  और  उनका  बेटा  इस  स्थिति
 को  सहन  कर  सकते  हैं  ?  मेरे  विचार  से  यह  मुद्दा  बहुत  महत्वपूर्ण  है  ।

 भारत  की  औसत  साक्षरता  45  प्रतिशत  से  अधिक  नहीं  है  ।  नि:संदेह  केरल  राज्य  इसमें  आगे
 बिहार  में  18  प्रतिशत  साक्षरता  फिर  युवा  लोग  इधर-उधर  घूम  रहे  युवा  लोग  200

 रुपये  की  नौकरी  के  लिए  भी  इधर-उधर  मारे-मारे  फिर  रहे  मैं  आपको  एक  पढ़े-लिखें  यूवा  का
 हरण  दे  सकता  हूं  जो  इस  समस्या  का  सामना  कर  रहा  है  अर्थात  उसे  200  रुपये  की  नौकरी  भी  नहीं
 मिल  रही  उसके  दिल  को  कितना  दुःख  बैंक  के  मैट्रिक  परीक्षा  भी  पास  नहीं  करने  वाले
 चपरासी  को  3000|-  रुपये  स ेअधिक  वेतन  भिलता  है  और  एक  एम०ए०  या  एम०  सी०  को  कहीं
 नौकरी  भी  नहीं  उस  पर  जो  मनोवेज्ञानिक  प्रभाव  पड़ेगा  उसे  आप  भली  प्रकार  समझ

 सकते  हैं  ।  '

 मैं  बिहार  से  आता  हुं  जो  सबसे  समृद्ध  राज्य  जहां  निधंनतम  लोग  रहते  हैं  ।  मैं  कारण  जानता

 हूं  :  मैं  आपको  संक्षेप  में  कि  इसके  पीछे  क्या  कारण  है  ।'  बिहार  में  सब  कुछ  लेकिन

 पूर्ण  पदों  पर  बाहर  के  लोग  भआसोीन  वे  महत्वपूर्ण  पद  प्राप्त  कर  रहे  जो  बिहारी  नहीं  वे

 ग्रेड  111  ओर  ग्रेड  1/  के  ओोहदे  प्राप्त  कर  रहे  बिहारियों  को  बह  ग्रेड  नहीं  मिल  रहे  बह
 उन्हें  नौकरियां  नहीं  भिल  रही  सरकार  को  एक  नीति  बनानी  चाहिए  ओर  उन्हें  थोड़ा  अनुदान

 देना

 मैं  नहीं  जानता  कि  आप  ग्रामीण  क्षेत्र  की  हैं  या  शहरी  क्षेत्र  से  लेकिन  कृपया
 ग्रामीण  क्षेत्रों  मे ंजाइये  ।  डा०  राजहूंस  ग्रामीण  क्षेत्र  से  वह  समाज  मे  वतंमान  स्थिति  से  वाकिफ
 अधिक  से  अधिक  युवा  व्यक्ति  हमारे  पास  किसी  भी  प्रकार  को  नोकरी  के  लिए  हमारे  पास  सहायता  हेतु
 आते  मेरे  निवास  स्थल  पर  एक  बी०  एस०  सी०  पास  युवक  है  जो  500/-  रुपये  तक  की  नोकरी

 ढूंढ़  रहा  उसे  यह  नौकरी  भी  नहीं  मिल  रही  है  ।

 इतिहास  का  अर्थ  केवल  नहीं  अल्कि  प्रगति  भी  समाज।स्थायी  नहीं  यह
 गतिशील  है  ।  अगर  यह  नहीं  है  तो  इसे  मतिशील  बनावा  मैं  जानता  हूं  सरकार  की
 अपनी  सीमा  मैं  जानता  हूं  प्रधान  मंत्री  जी  की  अपनी  सीमा  है  लेकिन  समाज  या  सरकार  सबकी

 यह  सरकार  लोगों  लोगों  के  लिए  और  लोगों  द्वारा  बनाई  गई  है  और  हसे  सभी  वर्गों  के  लोगों  के

 लिए  काम  करना  न  केवल  आर्थिक  दृष्टि  से  बल्कि  राजनीतिक  दृष्टि  मैं  प्रधान  मंत्री  जी  से

 अनुरोध  करता  हूं  कि  वह  मध्यम  वर्ग  और  कृषक  वर्ग  द्वारा  अनुभव  की  जा  रही  कठिनाइयों  पर  विधार
 करें कि  उमकी  स्थिति  क्या  है  और  उन्हें  क्या  मिल  रहा  है

 ?



 6  1911  प्रत्येक  परिवार  के  एक  सदस्य  को  रोजगार  उपलब्ध  कराए  जाने  के
 बारे  में  संकल्प

 हमें  समाचार  माध्यमों,सेपता  चला  है  कि आजकल  45,000  पदों  पर  अनुसूचित  जातियों  के

 शोग़ों  नियूक्तियां  की  जा  रही  मुझे  उनसे  ईर्ष्या  नहीं  मैं  यह  नहीं  कहता  कि  उन्हें  यह  पद

 क्यों  दिये  जा  रहे  उन्हें  यह  पद  मिलमे  लेकिर  सरकार  मध्यम  वर्ग  के  और  कृषक  वर्ग  के

 युवकों  के  लिए  गया  सोच  रही  है  ?  यह  काफी  महत्वपूर्ण  विषय

 मेरी  यह  भी  भावना  है  कि  प्रधान  मंत्री  और  सरकार  की  अपनी  सीमाएं  लेकिन  नेपोलियन

 बोनापार्ट  ने  कहा  था  कि  मानवता  का  मुख्य  बल  अपने  लक्ष्यों  को  प्राप्त  करना  है  और  ध्यक्ति  अपनी

 आशाओं  को  पूरा  करने  के  लिए  अपनी  शक्ति  लगा  देता  अगर  युवा  लोग  अपने  लक्ष्य  की  प्राप्ति  नहीं

 कर  पाते  माता-पिता  की  आश्चाओं  पर  पानी  फिर  जाता  है  जब  उनके  पढ़ें-लिखे  बच्चों  को  नौकरी  नहीं

 हमने  देखा  है  कि  वे  बिना  नौकरी  के  निराश  और  असहाय  हो  जाते  इस  स्थिति  में

 सुधार  किया  जाना

 डा०  राजहूंस  की  तरह  मुझे  भी  दु:ख  होता  है  जब  मैं  देखता  हूं  कि  हमारे  युवा  लोग  बिना  कोई

 नौकरी  प्राप्त  किये  बूढ़े  हो
 जाते  आप  हस  बात  को  समझ्ेंगे  कि  वर्ष  1981  से  बिहार  में  सम्बद्ध

 कालेजों  में  कोई  भी  नियुक्ति  नहीं  की  गई  है  ।

 आपको  यह  जातकर  हैरानी  होगी  कि  जो  युवा  लोग  प्रथम  श्रेणी  में  पास  होते  हैं  या  स्वर्ण

 पदक  प्राप्त  करते  उन  लोगों  के  भाग्य  का  गया  होगा  ?  उन्हें  नौकरियां  नहीं  मिल  रही  उन्हें  किस

 रूप  में  नोकरियां  मिषती  हैं  !  वे  अपने  निजी  कालेज  खोलकर  ओर  20,000  रुपये  या  15,000

 रुपये  का  दान  देकर  नौकरियां  प्राप्त  कर  रहे  नौकरियां  प्राप्त  करने  के  उन्हें  कई  वर्षों  तक

 वेतन  नहीं
 मैं  माननीय  मंत्री

 जी  से  इस  विषय  पर  विचार  करने  का  अनुरोध  कर

 रहा  इस  विषय  को  सभा  के  समक्ष  विधेयक  के  रूप  में  लाया  जाये  जिससे  कि  इसे  पर्याप्त  महृत्व

 दिया  जा  सके  ।

 तौकरी  व्यग्ति  को  आत्मनिर्भर  बनाती  नौकरी  से  व्यक्त  को  संतुष्टि  मिलती  इससे

 व्यक्ति  को  आत्म-संतुष्टि  भी  मिलती  अतः  युवा  लड़कों  से  यह  कहना  बेकार  है  कि  वे  स्वयं  को

 शिक्षित  बनाएं  जिससे  कि  वे  समाज  में  सम्मानजनक  स्थान  प्राप्त  कर  सके  ।  जी  यदि  समाजवादी

 प्रणाली  को  ध्यान  में  रखा  जाए  तो  प्रत्येक  व्यक्षित  को  उसकी  योग्यतानुसार  नौकरी  मिलनी

 बैंक  विज्ञापन  में  इस  बात  का  उल्लेश्व  नहीं  करते  कि  उन्हें  स्नातक  वे  विज्ञापन  में  यह

 उल्लेश्व  करते  हैं  कि
 केवल  मैट्रिक  पास  होना  ही  आवश्यक  मैट्रिक  पास  को  बैंक  में

 या  जीवन  बीमा

 निगम  में  2000/-  इपये  से  अधिक  वेतन  मिलता  दूसरा  ध्यक्षित  जो
 हम०  ए०  या  एम०  एस०  सो०

 है  उन्हें  20  0|-  स्पये  भी  नहीं  मिल  रहे  उन  युवाओं  को  समाज  में  आत्मनिर्भेर

 आओ  जाना  उन्हें  समाज  में  स्थान  मिलना  उन्हें  समाज  में  सम्मानजनक  जीवन

 बे लीत  करने  के  लिए  नौकरी  भी  दी  जानी  चाहिए  ॥  यह  देखना
 सरकार  का  काम  है--यह  प्रुलिस  राज

 वही  अब  यह  ऐसा  कल्याणकारी  समाज  है  जिसे  युबाओं  और  मध्यम  वर्ग  के  लड़कों  के  कल्याण  की

 दिशा  में  कार्य  करना  चाहिए  ।

 प्रत्येक  देश  का  इतिहास  और  भूगोल  होता  भारत  में  80  करोड़  लोग  इसका  123

 बर्म  मील  का  भू-केत्र  कैवल  भारत  जैसे  देश  में  ही  इतनी  अधिक  जनसंख्या  उसके

 गत  आगे  बढ़ता  जा  रहा  इसके  भारत  को  बाह्म  विरोधो  ताकतो  ने  घेरा  हुआ  भारत



 सदस्यों  द्वारा  त्यागपत्र  )  28  1989

 महाबोर  प्रसाद  याद  ]

 की  आन्तरिक  समस्याएं  भी  इतनी  कठिनाइयों  के  बावजूद  भारत  आगे  बढ़  रहा

 समापति  महोवय  :  बज  चुके  मुझे  एक  छोटी-सी  धोषणा  करनी  आप  अगली
 बार  इस  विषय  पर  बोल  सकते  अब  आप  कृपया  अपना  स्थान  ग्रहण  कीजिए  ।

 6.00  म०  प०

 सदस्यों  हारा  त्यागपतन्र  )

 समापति  महोवय  :  मुझे  सभा  को  सूचित  करना  है  कि  आज  अध्यक्ष  महोदय  को  एक  और

 श्री  सी०  जंगा  रेह्ी  जो  आन्प्र  प्रदेश  के  हनमकोंडा  निर्वाचन  क्षेत्र  से  निर्वाचित  हुए  -

 पन्न  प्राप्त  हुआ

 अध्यक्ष  महोदय  ने  उनका  त्यागपत्र  स्वीकार  कर  लिया  है  जो  तुरन्त  प्रभावी  हो  गया  ; 75
 रा
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